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 लोक  समा  1]  बजे  म०७  पू०  पर  समबेत

 मानव  क्षरीर  पर  कीटनाशक  ओवधियों  का  क्ुप्रमाव

 ]
 $+८15.  श्री  एडुआर्डो  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  पौधों  तथा  फसलों
 पर  छिड़की  जाने  वाली  कीटनाकझ्क  ओऔषधियां  मानव  छारीर  पर  कुप्रभाव  डालती  हैं  क्योंकि  वे  रिसकर

 खाद्यान्नो/खाश  पदार्थों  में  पहुंच  जाती  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 साख  और  गामरिक  पूर्ति  मंत्री  भाभ्  राम  हां  ।

 सरकार  चाहती  है  कि  जहां  तक  संमव  हो  सके  कृमि  नियंत्रण  के  लिए  ऐसी  फ्रीटनाशा
 दबाइयों  का  इस्तेमाल  किया  जाए  जो  कम  समय  तक  ही  बने  रहते  हों  तथा  लैविक  दुष्टि  से सरलता  से
 अधाषहीय  हो  जाते  ताफि  रूपत  की  वस्तुओं  और  पर्यावरण  में  कीटनाशी  के  अवक्षेद्रों  क ेकारण
 खतरा  कम  से  कम  किया  जा  सके  ।
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 ५०-3०  आम  रथ»  बे  मनन  +क  आर
 मौलिक  उत्तर

 सरकार  पौथ  रक्षण  की  कार्यनोति  में  मुख्य  रूप  से  समेकित  कृषि  प्रबंध  पर  जोर  देने  का

 रन  कर  रही  है  ।  इस  कार्यंनीति  में  खेती  यांजिक  और  जीव  वैज्ञामिक  तकनीकों  द्वारा  कृमि

 और  रोगों  पर  काबू  पाते  की  बात  सोची  गई  कार्यनीति  को  अपनाने  से  कृमिनाक्षी  दवाइयों  का

 विवेकपूर्ण  और  आवश्यकता  पर  आधारित  उपयोग  होता  है  ।

 सरकार  ने  ऐसी  कृमिनाशी  दवाइयों  कै  भारत  में  की  समीक्षा  भी  की  है  जिस  पर

 विष्व  में  अन्य  स्थानों  पर  रोक  या  प्रतिबंध  लगा  हुआ  है  ।

 क्री  ”
 इआर्डो  फंलोरो  :  महोदय  आखिरकार  यह  सारा  कार्य  माननीय  मंत्री  तथा  उनके  विभाग

 ने  कर  लिया  परन्तु  उदाहरण  के  तोर  पर  केवल  दस  दिन  पहले  उत्तर  प्रदेश  राज्य  वे  बस्तर  जिले
 के  राजपुर  गांव  में  कर:ब  200  लोग  एक  भोज  के  दौरान  गेहूं  के  आटे  में  कीटनाशक  दवाईयों  के  जहर
 के  प्रभाव  के  कारण  मर  गए  ।  टुडे  पत्रिका  में  मी  खतरे  को  उजागर  किया  गया
 पिछले  दिनों  एक  लेख  द्वारा  दम  सम्वन्ध  में  जानकारी  दी  इस  लेख  में  प्रस्थेक  वर्ण  प्रस्येक
 रिक  और  हम  क्षेत्र  के  विश्लेषज्ञों  की  राय  भी  प्रकट  की  गई  मैं  इन  थोअर  फूडਂ  शीर्षक
 के  अस्तगंत  प्रकाधित  इस  लेख  में  से  जो  कि  टूटेਂ  में  प्रकाशित  हुआ  कुछ  पक्तियां  उद्धत
 कर  रहा  है  :--

 करवाये  गए  सर्वेक्षणों  से  यह  पता  चलता  है  कि  मारतोय  प्रतिदिन  बिषैले
 ब।टनाएाकों  से  युक्त  मोजन  खाते  इसके  कारण  उनको  दिल  को  गदें  और
 फेफड़ों  बीमारी  तथा  कतर  से  गसित  होने  का  खतरा  बढ़  जाता

 अध्ययनों  से  यह  मी  आएचयें  जनक  शष्य  यामने  आया  है  कि  जिस  दिन  से  बच्चा
 पराम  आरम्म  करता  उसी  दिन  रे  बह  अपनी  मां  के  स्तनों  में  जमा  हुए  कीटनाएकों  को
 पीना  शुरू  कर  देता  बच्चों  क  लिए  कुछ  तंयार  खाने  भी  विषाक्त  होते  हैंਂ  हम  धीरे-धीरे
 केवल  अपने  आपको  ही  जहर  नहीं  दे  रहे  बल्कि  भावी  पीढ़ियों  को  भी  नष्ट  कर  रहे  हैंਂ

 बया  सरकार  को  राष्ट्रीय  कृषि  नियन्त्रण  नीति  के  सम्बन्ध  में  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ े  है  |
 अगर  तो  किस  ब्यण्ति  अथवा  संस्था  द्वारा  यह  प्रतिवेदन  दिया  गया  है  ?  कब  तक  राष्ट्रीय  कृमि

 ६.  किस करके  री  अथवा संस्था
 हो नियम्ञरण  सम्बन्धो  र/ष्ट्रीय  नीति  तैयार  हो  जायेगी  और  माननीय  मंत्री  द्वारा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ?

 ]

 ई
 भी  गायू  राम  सिर्धा

 :  अध्यक्ष  पेस्ट  कंट्रोल  कहां  पर  क्या  असर  छोड़ता  है  इसके  बारे  में
 +ई  तरह  की  स्टडीज  हमारे  देश  गें  भी  हुई  हैं  ओर  होती  रहती  इसका  असर  धारीर  में  सबसे  मिलया
 पेट  में  होता  उसके  बाद  खून  में  होता  है  और  उसके  बाद  मां  जो  दूध  पिलाती  है  उसके  अन्दर  भी

 होता  है  ।  यह  तीन  तरह  फे  असर  हैं  और  वुनिया  में  पैसटी  साईइस  का  ज्यादा  यूज  होने  से  कितनी मात्रा  में  इन  च्रीझों  का  असर  होता  उसके  भो  कुछ  आंकड़े  हमारे  देश  में  जो  दु  इन  बीजों  का असर  हो  रहा  जो  अध्ययन  में  आया  है  ओर
 अलग-अलग  तरह  की  सस्वाओं  ने  ।  समय-समय  पर  जो
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 अध्ययन  किए  अध्ययत  करने  से  जो  असर  पता  चला  है  वह  अभी  इतनी  मात्रा  में  नहीं  आया  है
 जिससे  कोई  खतरे  की  बात  हो  ।  परन्तु  इसके  बारे  में  जागरूकता  समय-समय  पर  ढेस्ट  करवाना
 और  इन  बातों  का  अध्ययन  यह  विमाग  का  काम  विभाग  लगातार  सतक  है  कि  इन
 साईडस  का  यूज  बिल्कुल  नहीं  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मिर्धा  ये  पूछ  रहे  थे  कि  गांव  में  भी  लोग  मर  गए  मैं  आपका  काम
 कर  रहा

 भी  साथ  रास  सिर्धा  :  बस्ती  के  बारे  में  किस  पंसटीसाईडस  का  किस  स्टेट  पर  क्या  असर
 उसका  ज्ञान  इस  विभाग  जो  कुछ  भी  रिपोर्ट  ठसमें  अब  तक  नहीं  है  ।

 ]

 करो  ए  डुआर्डो  फंलोरो  :  मेरा  प्रएन  बड़ा  स्पष्ट  था  कि  कया  सरकार  को  राष्ट्रीय  नियन्त्रण
 नीति  के  सम्बन्ध  में  कोई  अमभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।  अगर  तो  किस  के  द्वारा  यह  अम्पावेदन  दिया
 गया  है  और  कब  तक  यह  नीति  तैयार  हो  जान  की  संमावना  है  ?

 अध्यक्ष  भहोदय  :  उसे  ऐसा  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 भी  एडुआड्डों  फंलोरो  :  तब  मुझे  विशेषाधिकार  का  नोटिस  देना  पड़ेगा  क्योंकि  मुझे  इस  अभ्या
 बेदन  की  प्रति  प्राप्त  हुई  है  ।

 अब  मैं  दूसरा  प्रषन  पूछता  हूं  ।  अपने  उत्तर  के  अन्तिम  मांग  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है
 कि  कुछ  कीटनाशक  दवाईयों  पर  हक  या  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  मारत
 में  उनके  उपयोग  की  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।  अब  एसी  समीक्षा  की  आवश्यकता  नहीं  क्योंकि

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  संगठन  ने  ऐसी  कोटनाशक  दवाईयों  की  पहचान  कर  ली  है  जो  कि  विकसित  देशों  में
 प्रतिबन्धित  हैं  और  नवउपनिवेशवाद  के  रूप  में  विकासशील  द॑शों  को  निर्यात  की  जा  रही  हैं  ऐसे
 नाशकों  जिन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  संगठन  ने  हानिकारक  ठहराथा  है  और  विकसित  देक्षों  में

 बन्धित  है  जंसे  कि  डी०  डी०  टी०  तथा  बी०  एच०  सी०  उनके  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के

 लिए  सरकार  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 ]

 श्री  नाथ  राम  मिर्धा  :  दुनिया  में  जो  पेसटीसाईडस  जहां  पर  बेन  कर  रखे  हैं  उन  पेसटीसाईडस
 को  काम  में  नहीं  लेते  हमने  स्वयं  अपनी  पालिसी  बनाई  है  जिसमें  कुछ  पेसटीसाईडस  जो  दुनिया
 में  रिसट्रिकटेड  हमारे  यहां  पर  भी  रिसट्रि*टे४  उन  पैस्टीसाईडस  को  ही  काम  में  लेते  हैं
 जिनको  लिया  जा  सकता  है  ।

 उनको  भी  काम  में  लेने  के  लिये  जैसा  मैंने  कहा  कि  एक  पालिसी  के  टिसाब  से  मकंनिकली
 और  बायोलोजिकली  सब  चीजों  का  मिश्रग  करके  ठीक  ढंग  से  उनका  उपयोग  हो  और  ठीक  ढ़ग  से
 किस।न  उसका  उपयोग  इन  बातों  की  पूरे  तौर  से  ज्ञान  और  जानकारी  हमारे  विभाग  की  तरफ  से

 एक्सटेंशन  सर्विस  करवाने  की  कोशझिक्ष  होती  है  ।
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 जिभुवाद ]
 शी  एडअ'डों  फैलीरो  :  मेरे  प्रशश  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  आपसे  अपने  अधिकारों  की

 सुरक्षा  की  माँग  करता  5  ।  मेरा  प्रतन  यहे  है  कि  डी०  डी०  टी०  और  बी०  एच*  सी»  पर  प्रतिवन्ध

 क्यों  नहीं  लगाया  गया  है  जबकि  दुनिया  में  सभी  विकसित  तथा  समाजवादी  देश  प्रो  में  उन  पर

 बन्च  है  !

 )

 थश  माय  राज  निर्भधा  :  डी०  डी०  टो०  ओर  बी०  एच०  सी०  के  यूज  के  बारे  में  बहुत
 धानी  बरती  जाती  है  और  उनका  यूज  बिल्कुल  बंद  करना  अभी  सम्मय  नहीं  यह  बहुत  सी  चीजों

 में  काम  आतो  लेकिन  सर्तकता  से  उसका  उपयोग  किया  दाता  है  ।

 की  धुल  भूषण  तिवारी  :  अध्यक्ष  दघर  पंस्टीसाइड्स  और  इनसेक्टिसाइड्स  का

 माल  छाने  की  चीजो  मे  करन  से  कई  भयंकर  घटनाओ  की  जानकारी  हमें  प्राप्त  हुई  सबसे  पहले
 बस्ती  में  इससे  संबंधित  घटना  हमें  सुनते  को  मिली  ।  जैसा  कि  अभी  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  300
 लोग  इससे  मर  गये  |  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  64  लोग  मरे  और  74  लोग  अस्पताल  में  भर्ती

 हुए  ।  अमी  कल  हरदोई  में  300  लोग  जो  दादी  में  गये  थे  उसमें  से  00  लोग  विषाक्त  भोजन  खाने
 से  प्रभावित  हुए  और  ये  अब  अस्पताल  में  भर्ती  इधर  लथातार  ये  घटनायें  कर्नाटक  और
 शाजस्थान  में  हो  रही  अमी  माननीय  मर्च  जी  ने  कहा  कि  यह  इसको  समीक्षा  कर  रहे  हैं  कि  कौन
 सी  जहरीली  बीज  से  ज्यादा  जहर  का  प्रभाव  पड़ा  है और  तभी  कोई  कार्यवाही  इस  दिश्ला  में  हो  सकती
 है|  मैं  मानतीय  मंत्री  जी  से जानना  चाहता  हू  कि  1988  में  जो  बनर्जी  कमेटी  बसी  थी  और  उसे
 बनर्जी  कमेटी  ने  कूछ  सिफारिशें  दी  सरकार  ने  उनकी  कितनी  सिफारिशें  लाभ  कों  और  उसका
 क्या  प्रभाव  हुजा  ?  यदि  वे  लागू  ही  नहीं  को  गई  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 थी  माय्  राभ  लिर्धा  :  अध्यक्ष  पैस्टीस।इड्स  का  प्रयोग  जब  फसलें  खेतों  में  खड़ी  होती
 हैं  तो  उनको  कोड़ों  से  बचाने  क॑  लिये  उपयोग  जाता  दूसरा  इनसेक्टिसा'ड्स  वर्गरह  कछ
 ऐसी  दबादें  हैं  जिन  का  उपयोग  जब  फसल  घर  म॑  आ  जाये  तब  उस  पर  छिड़काव  करने  के  लिये  है
 उन्हें  कीड़ों  आदि  से  बचाने  के  लिये  किया  जाता  एफ०  सी*  आई०  के  गोडाउन्स  में  भी  इनका
 उपयोग  किया  जाता  बस्ती  को  घटना  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  खेत  में  खड़ी  फसलों  को  कौड़ों  से
 बश्ाने  के  समय  इनका  उपयोग  करते  समय  उनकी  मौत  यह  बात  कतई  सही  नहीं  इस  कारण
 पेस्टीसाइड्स  का  दायरा  इससे  हट  जाता  है  ।  अक्षत-अलग  जगहों  कहां  पर  और  कि  -  तरह  की
 मौत  से  किस  जसह  क्या  घटना  हुई  उसका  जब  तक  बिस्तार  से  परीक्षण  न  होकर  ज्ञान  और  आनकारी
 न  भिल  जाये  तब  तक  मैं  यह  कह  दू  कि  इसमें  क्या  मिला  और  किस  बजहु  से  कोौम  बीमार  होकर  मर
 गया  तो  मेरे  लिये  कहना  सम्मय  महीं  पेस्टीसाइड  में  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है  और  ओ  लाना  बनता छस  खाने  में  हृतना  जहर  जाये  कि  बहू  भर  ऐसा  मैं  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  ।

 शी  धृज  सूजण  सियारी  :  बनर्जी  कपम्रेटी  के  बारे  में  मंत्रो  जी  मे  कुछ  नहीं  बताया
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 भी  साथ  राभ  सिर्धा  :  बनर्जोਂ  कमेटी  ने  अच्छा  काम  किया  सरकार  ने  उनकी  बहुत  सी
 बातों  की  जानकारी  लेकर  उसका  उपयोग  किया  ।  यह  कमेटी  अभी  भी  काम  कर  रही  इसलिये
 उनकी  सिफारिक्षों  पर  गौर  करक  हम  विधार  करेंगे  ।

 झी  बल  मृषण  तिथारी  :  क्या  उसे  अभी  अतिम  रुप  नहीं  मिला  ?

 बज  प्रारी की  साथ्  राम  सिर्धा  :  अमो  हमने  एक  और  कमेटी  बनायी  है  जो  कि  कतिसोगवेंटली  इन  सारी
 औीजों  को  देखती  इसलिये  वह  सारी  कार्यवाही  उसी  हिसाब  से  होगी  ।  उनकी  जानकारी  का
 उपयोग  सरकार  करती  है  ।

 ]

 ही  पी०आर०  कुमारमंगलभ  :  अध्यक्ष  सामान्यतः  हमने  देखा  है  कि  एक  मंत्रालय  का
 मंत्री  अथवा  विमाय  का  प्रमारो  मंत्रों  किसी  दूसरे  विभाग  के  मंत्री  के  स्थान  पर  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  देता

 है  और  यह  समझ  में  मी  आता  अध्यक्ष  महोदय  की  अनुमति  से  ऐसा  कर  लिया  जाता

 यहां  ऐंगा  ओर  से  नहींਂ  हो  रहा  अगर  हमें  दिए  गए  प्रण्नों  के  उत्तों  को  आप
 देशों  तो  हसमें  लिखा  है  कि  और  नागरिक  आपूर्ति  मंत्री  हमें

 अध्यक्ष  प्रहोदय  :  मैंने  यह  देख  लिया  है  और  मैं  इसकी  जांच  करवाऊगा  ।

 ही  पी०  आर०  कुमारमगलम  :  ऐसा  नहीं  है  कि  मिर्धा  जी  के  प्रति  मेरे  मन  में  कोई

 दुमावना  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  एक  मुहा  उठाया  है  और  मैं  इसकी  जांच  करवाऊ गा  ।

 री  पो०  आर»  कुमारमंगलम  :  मैं  मिर्धा  जी  से  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछता  चाहता  हू  ।
 नाम  का  एक  बहुत  ही  घातक  कीटनाशक  यह  एक  प्रकार  की  भोली  है  जो  कि  उन

 गोदामों  में  प्रयोग  की  जाती  है  जहां  कि  गेहू  जमा  किया  जाता  और  इन  गोलियों  को  उसी  छप  में
 किसानों  को  बेच  दिया  जाता  है  और  बहुत-बार  इनका  प्रयोग  आत्म-हत्या  के  लिए  किया  जाता

 एक  सर्वेक्षण  से  यह  पता  चलता  है  कि  भारत  में  लगमग  आठ  हजार  लोगों  ने  कीटनादाक
 गोली  खा  कर  आत्महत्या  को  है  ।  मुझे  आइचयं  है  कि  सरकार  इस  पर  प्रतिबन्ध  क्यों  नहीं  लगा  रही
 है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  बस्ती  में  जो  जहरीला  खाना  खाने  से  जो  मौतें  हुई  क्या  उसकी
 अदालती  रिपोर्ट  आ  गई  है  |  हमें  ऐसा  लगता  है  कि  यह  एक  प्रकार  का  काबंनिक  फासफोरस  जैसा
 पदार्थ  है  परन्तु  मैं  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहू गा  क्योंकि  यह  तो  स्पष्ट  है  कि
 लाना  कीटनाशक  दवाईयों  के  प्रमाव  के  कारण  ही  विषाक्त  हुआ  था  |  हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि  १ह
 कोन  सा  कीटनाहक  था  तथा  क्या  सरकार  उस  कीटनाशक  पर  प्रतिबन्ध  लगथान  पर  विचार  करेगी  ।

 श्री  माय्  राम  लिधों
 :  अध्यक्ष  आपने  एक  पेश्टीसाइड  का  नाम  लिया  जो  कि  गोदामों

 इत्यादि  में  कीटाणुओं  से  बचाने  के  लिए  अनाज  पर  छिड़की  जाती  हैं  और  प्राइवेट  मी  किसान  इसको
 ले  जाते  चूहों  से  बचाने  के  लिए  भी  एक  दवाई  जिक  आवसाइड  तो  जो  दवाइयां  बोदामों  में

 5
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 अनाछों  के  संरक्षण  के  लिए  काम  में  ली  जाती  एफਂ  सी०आई#०  के  गोदामों  में  तो  टेक्नीकल  आदमी

 इसको  काम  में  लेते  हैं  कि उसका  किसी  तरह  असर  हार्मफूल  न  वहां  टेक्नीकल  आदमी  ही  इस

 काम  को  करते  जहां  तक  प्राइवेट  लोगों  के  यूज  करने  की  बात  है  वह  विधि  सी  खते  हैं  ओर  अपनी

 शुडि  कै  भगुसार  बहां  से
 विधि  सीखकर  जाते  उस  तरह  से  उस  दवाई  को  काम  में  लेते  हैं  ।

 ||

 ओऔ  पौ०  आर०  कुमारभंगलम  :  आत्महत्या  के  लिए  वे  इस  भोली  का  प्रयोग  करते  हैं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आरमहत्या  करने  के  लिए  टंबलेट  सता  लेते

 ली  ताथू  राम  मिर्धा  :  जहर  कोई  भी  आदमी  किसी  मोतरह  का  खाले  तोजों

 मामूली  जहर  नहीं  वह  भी  उसको  क्वराब  कर  देगा  क्योंकि  अनाजों  को  बचाने  के  लिए  आम  तौर  से

 जिस  दवाई  का  आपने  नाम  वह  दवाई  टंबनीकल  आदमी  अनाज  को  संरक्षण  देने  क ेलिए  और

 कौड़ों  से  गचाने  के  लिए  उसका  उपयोग  करते  प्राइवेट  किसान  भी  उसका  उपयोग  करते  हैं  जो
 धान  की  बड़ी  तादात  में  सोर  करते  है  और  टंक्नीकल  लोगों  से  सीखकर  उसको  प्रयोग  में  लेते  हैं  लेकिन
 कोई  गलती  से  न  सीखे  ओर  सुनी  सुनाई  दवाई  ले  जाकर  जैसे  प्रयोग  होनी  वेसे  न  करे  और
 बलत  कर  ले  तो  उसका  असर  तो  होगा  ।  )

 लौ  पी०  आर०  कुसारमंगलम  :  आप  इसे  केवल  लिखित  निर्देशन  पर  ही  क्यों  नहीं  देते  ?

 ओऔ  वायू  राम  मिर्वा  :  मैंने  आपसे  कहा  कि  प्र  स्क्रिप्शन  एक-एक  आदमी  कहां  से  जहां  से
 बह  खरीद  रहा  है  वहां  कौन  उसको प्र  स्क्रिप्शन  देगा  ।  जो  दुकान  होती  है  वह  दवाई  बेचता  है  और
 बह  सीखना  चाहे  तो  उसको  दुकानदार  बताकर  देता  है  कि  इसको  इस  तरह  से  काम  में  लेना  है  ।

 ली  राधबजलजी  :  माननीय  मंत्री  जो  ने  अपने  उत्तर  में  यह  बताया  है  कि  ऐसी  बहत  सी  प्र
 साइश्स  और  इन्स  क्टीसाइड्स  हैं  जो  विदेशों  में  या  तो  प्रतिबन्धित  हैं  या  रस्ट्रिकटेड  हैं

 |
 और  यहां  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  कि  यहां  ०र  क्या  करे  ।  विदेशों  में  पिछले  कई  वर्षों  से  ब  हुत-सी  पेम्टीसाइडस
 और  इस्सक्टीसाइड्स  प्रतिबिन्धित  हैं  और  हमारे  देहा  में  आ  रही  हैं  ओर  हमारी  फ्  रेन  एक्सचेंज  उस
 पर  खक्च  हो  रही  है  तो  में  मानतीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हु  कि  ऐसे  कौन-कौन  से  पेस्टीसाइडस
 और  इस्सेक्टीसाइड्स  कैजा्वि  देशों  से  भारत  में  आयात  किये  जाते  हैं  और  उन  पर  आप  प्रतिबिन्ध
 खबानें पर  कब  विचार  करंगे  ?

 रद
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 ]

 श्री  माथू  रास  सिर्घा  :  अध्यक्ष  हमारे  यहां  कौन  सी  दवाइयां  कानून  के  नीचे  परमिटेड
 उसका  विवरण  हैं  और  वही  दवाइयां  हम  काम  में  सेते  विदेशों  में  या  किसी  जगह  या  हम  को

 जो  सूट  करने  वाली  दवाशयां  नहीं  उनका  रिस्ट्रिग्शन  इस  देश  में  मी  इसलिए  हम  उनका  प्रयोग

 नहीं  करते  ये  दवाइयां  कानून  के  के  तहत  परमिटेड  वही  पैस्टिसाइड्स  काम  में

 लगे  और  जो  रिस्ट्रिक्टेड  वे  काम  में  नहीं  लेंगे  ।  दुनिया  में  अगर  कहीं  रिस्ट्रिक्टेड  तो  हमारे  देश
 में  हमारी  के  अनुप्तार  दो  सूब्ियां  हैं  ।  बहुत  लम्बी  आप  चाहें  तो  पढ़  देता  नहीं
 तो  मैं  रख  दू  गा  ।

 ]

 श्रीमती  उमा  गजपति  राज  :  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  यह  सरकार  केवल  समितियों
 की  सरकार  उन्ट्रोंभ  कुछ  दवराईयों  पर  प्रतियन्ध  लगाया  हैं  जिसे  वास्तव  में  लागू  नहीं  किया  जा

 रहा  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वास्ध्व  संगठन  ने  रूछ  दवाईयों  और  कीटनाशकों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया

 परन्तु  मारत  सरकार  यह  कहती  है  कि  प्रत्बन्ध  लगाने  पर  विद्यार  चल  रहा  जब  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्वास्थ्य  संगठन  यह  है  कि  अमुक्त  दवाई  प्रतिबन्धित  है  तो  मारत  सरकार  इन  दवाईयों  पर  प्रति
 बन्ध  लगाने  में  देरी  क्यों  कर  रही  है  ?  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  भी  दिलाना  धाहूंगी
 कि  बी०  वी०  ओ०  रसायन  जिसका  प्रयोग  देय  पदार्थों  में  होता  उसे  हमारी  सरकार  ने  एक  वर्ष  की
 अतिरिक्त  अवधि  दे  कर  प्रतिबन्धित  कर  दिया  था  ।  परन्तु  इन  प्रतिबन्धों  को  प्रभावशाली  तरीके  से

 लागू  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  चाहे  ये  प्रतिवन््ध  देय  पदार्थों  के  मामले  में  हो  या  कीटनाक्षकों  के
 मामले  में  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  संगठन  यह  कहता  है  कि  इन  पदार्थों  का  उपयोग  नहों  होना
 तो  मारत  सरकार  इन  पदार्थों  का  उपथोग  क्यों  करती  है  ।  यह  हमारे  स्वास्थ्य  और  हितों  के  प्रति
 उदासीनता  का  परिचालक  है  विकाशशील  देशों  का  शोषण

 ]

 क्री  माथ  शास  समिर्धा  :  मानतीय  अध्यक्ष  माननीय  सदस्यथा  ने  इस  सवाल  को  पृछते  में

 शुरूआत  राजनीति  से  की  और  कहा  कि  यह  सरकार  कमेटीज  की  सरकार  जब  तक  इस  तरह  का
 माषण  ये  न

 दें  तब  तक  हनको  कुछ  होता  रहता  है  ।  वाद  में  उन्होंने  कहा  है  कि  एक  इजाजत  को
 रोका  हुआ  उस  को  हजाजत  यह  सरकार  दे  रही  है  ।  मैं  कहना  चाहता  ह  कि  यहु  बिल्कुल  अप्तत्प
 है  ।

 झोमती  सुमाषिनी
 अली  :  अध्यक्ष  मैं  कटना  चाहती  हूं  कि  अमी  कुछ  दिलों  पहले

 बस्ती  जिले  में  करोब
 दो

 सौ  आदमी  मर  गएਂ  कुछ  दिनों  पहले  बस्ती  जिले  में
 कुछ  लोग  मर  गए  ।  उनकी  मौत  का  कारण  बताया  या  है  कि  जिस  गेहूਂ  को  उन्होंने  खाया  उसमें
 पंस्टिसाइड्स  के  अवद्देष  रह  गए  थे  |  इस  वजह  से  जहर  उनहे  सिस्टम  में  आ  गया  और  के  मर  गए  ।
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 इसका  मतलब  यह  है  कि  हमारे  देश  में  जे  पैस्टिसाइड्स  आवात  हो  रहे  वे  हमारे  देश  की  जनता  के
 लिए  झतरा  बन  रहे  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हु  कि  क्या  यह  सरकार  कोई  पेस्टिसाइशड्स
 पॉलिसी  फामू  छट  करने  के  बारे  में  सोच्च  रही  है  या  नहीं  ?  ज्सिमें  तमाम  तरह  के  विशेषज्ञों  से  सलाह
 ली  मैडिकल  एक्सपट्  साइटिफिक  एक्सपटस  और  एश्रीकल्चर  एक्सपट  स--ऐसे  लोगों  को
 शामिल  करके  एक  प्रेस्टिस।इड्स  नीति  बनाई  जाए  ओर  मल्टीनेशनल  कारपोरेशन  को  इजाबठ  न  दी
 जाए  कि  ये  हमारे  देश  को  जनता  को  गिनो-पिमस  बनकर  के  न

 थी  भायू  राम  भिर्षा  :  अध्यक्ष  महोद 7,  माननीय  सदस्यों  ने  अच्छा  भाषथ  दिया  मैं  उनके
 उतर  में  एक  छोटा  सा  भाषण  दू  भा  ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जबाब  दोजिए  ।

 क्री  मायू  राम  मिर्धा  :  मैं  उस  भाषण  का  दे  रहा  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माषण  को  छोड़  दीजिए  ।

 थी  भाष्  राज  मरर्धा  :  इसमें  सवाल  तो  है  नहीं  ।  बस्ती  जिले  वाली  बात  जब  गेहूਂ  पैदा  हो
 रहा  ऐसी  दवाई  छिड़की  कृषि  मंत्रालय  के  पास  ऐसा  कोई  सबूत  नहीं  जहां  तक  उन्होंने
 पैस्टिसाइड्स  के  बारे  में  कहा  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  जानकारो  हासिल  करके  बता  देंगे  ।

 (  भ्यक्षणान  )
 ]

 बिक
 एड्भार्डो  फुंघोरो  :  यह  तो  अपमानजनक  उत्तर  हर  व्यक्ि  हर  समाचार  पत्र  कह रहा  है  कि  वे  मर  चुके  हैं  लेकिन  आप  कहते  हैं  कि  दे  नहीं  मरे  ।  यह  अत्याधिक  दुर्भाग्यपूर्ण

 )

 थी  हरीह्ा  राषत  :  यह  एक  गंभीर  मामला  है|  इस  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  होनी
 चाहिए

 ।  मंत्री  महोदय  के  उत्तर
 से  अनेक  नए  प्रइन  उत्पन्न  हो  गए  इसलिए  आधे  घंटे  की  चर्चा होनी  चाहिए  ।  है

 गौ  मिरमेल  कास्ति  चढ्जों  :  वह  इसका  उत्तर  आज  न  वह  इसकी  जांच  करें  और  पता उसके  बाद  उत्तर  ँ

 थी  बचंत  साठे  :  क्या  आपने  सवाल  क  ?
 कीटनाशक  दवाइयां

 बारे  समझ्ना  है  ?  ये  जो  हा
 रही  चाहे  कोई  भी  उनको  खरीद  इनके  बारे  में  कोई

 पा
 /  इनके  बारे

 में  कोई  पालिसी  बनायेंगे  ?
 )

 शी  लरित  धर  शोफ्दार  ;  बसा  कि  श्रो  घटर्जी ने  सुझाव  दिया  मंत्री  महोदय  को  जांच
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 मम

 करनी  चाहिए  ।  (

 ]

 ली  गायू  राम  सिर्धा  :  जहां  तक  दुषंटनाओं  का  प्रश्न  है  वे  खातान्न  यें  देस्टीसाईड  की  बयह
 से  नहों  हुई  ।  इस  बात  की  जानकारी  हमें  मिली  अगर  इसके  छारे  में  कोई  हमारी  गलतो  होगी  तो

 हम  उसका  ठोक  करेंगे  ।  सेकिन  अमी  तक  हमारे  पास  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 शीमती  शुभायिनगी  अली  :  मेंरा  मुस्थ  सवाल  यह  था  कि  क्या  सरकार  शाष्ट्रोय  पेस्टीसाईड
 पालिसी  फारमूसेट  करने  पर  विधार  करेमी  ?

 क्री  मायू  राम  मिर्घा  :  सरकार  बराबर  पासिसी  को  बनाती  रही  है  और  लगातार  रिव्यू  करती

 रही  है  और  आगे  मी  करती  रहेगी  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  नेकस्ट  श्री  पाण्डेय  ।

 राष्ट्रीय  तिलहून  विकास  कार्यक्रम  का  कार्याप्थयम

 है
 $6  [6  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  सि :  यह  बताने  के  पु

 ये  बष्राप  कान  :
 क्या  कृषि  सत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारें  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  कार्यक्रम  सरकार  की

 सहायता  से  कार्यान्वित  कर  रही
 केस्द्रीय

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  को  वांछित  किस्म  के  बीजों  को  सप्लाई
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  और

 क्या  सरकार  का  कोई  ऐसा  कानून  बनाने  का  विचार  है  जिसके  अम्तगंत  केन्द्रीय  सरकार
 की  यह  जिम्मेदारी  होगी  कि  वह  समी  राज्य  सरकारों  को  उनकी  मांग  के  अमुसार  बीमबों  की  समय
 पर  सप्लाई  करे  ?

 |  न्

 लाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  भी  गाथ्  राम  :  (१)  जी  हां  ।

 बढ़िया  बीजों  का  उत्पादन  ओर  उनकी  समय  पर  पूर्ति  करना  राज्य  सरकारों  का
 प्राथमिक  उत्तरदायित्व  आंचलिक  बीज  सम्मेलनों  के  माध्यम  से  बीजों  डो  आति  करने
 वाली  अनेक  जैसे  राष्ट्रीय  बीज  मारतीय  राज्य  फार्म  राज्य  बीज  निगम
 और  मारतीय  राज्य  राज्य  बीज  निगम  और  मारतोय  कृषि  अनुमंधघान  परिषद  के  माध्यम  से
 क्रेम्द्रीय  स्तर  पर  बीजों  ed  जरूरतें  करने  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 नहीं  ।  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।



 डा०  लक्ष्मीतातयण  पाण्डय  :  मध्यप्रदेश  एक  बहुत  बड़ा  तिलहन  ठत्पादक  प्रदेश  उसने

 वूसरे  राज्यों  से  कहीं  अधिक  उत्पादन  किया  इसमें  मन्दसौर  रतलाम  जिले  आते  मैं

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  बील  अधिनियम  में  पहु  मात  शामिस

 ब.रंगी  कि  केम्ट्रीय  बीज  निगम  राज्य  सरकारों  को  आंहित  मात्रा  में  बीज  दे  और  राज्य  सरकारे  बहू
 बीज  ले  ?

 क्री  माथ्  राम  भिर्वा  मैंन  कहा  है  कि  चार  आरगेनाइजेशंस-नेशनल  सीडस  स्टेट
 फास्से  कारपोरेशन  आफ  इ  स्टेट  सीट्स  कारपोरेशंज  और  आई०सी०ए०आर०  काम
 डिमेदान  करसा  और  बीज  पैदा  करना  एवं  वितरण  करना  ये  सब  मिल-बेठ  कर  तिलहन  बीजों
 की  आवश्यकता  पर  विचार  करते  हैं  ओर  उस  हिसाब  से  अपने  फ़ाम्से  पर  बीजा  का  उत्पादन  करते
 बेसिक  उसके  ब्राद  उनका  मल्टीप्लीफकेशान  राज्य  सरकारों  की  मांग  के  अनुसार  उनको
 सप्लाई  करते  ये  चारों  सस्वाए  मिलकर  दीज  सप्लाई  करने  का  काम  करती  हैं  ।

 डा०  लकष्मीनारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  मैं  जानना
 थाहता  हूं  कि  केग्द्रीय  बीज  अधिनियम  केन्द्रीय  अधिनियम  क्या  हसके  बारे  में  सरकार  विचार
 करेगी  कि  उसके  प्रावधानों  का  पालन  ६म  हेतु  मंत्री  महोदय  ने  इन्कार  किया  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  इस  अधिनियम  में  इश  प्रकार  का  प्रावधान  करे  ताकि  बीज  की  सप्लाई  को  सुधारा
 जा  सके  ।  हमारे  यहां  सोयाबीन  ओर  सूरजमुखी  का  कार्यक्रम  लिया  उसका  उत्पादन  भी  अच्छा

 लेकिन  वहाँ  पर  बीज  सप्लाई  पूरी  नहीं  टो  रही  है  ।  कया  इन  संस्थाओं  के  लिए  बीज  सप्लाई
 करना  अनिवाय  किया  यह  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  ।

 भो  ताथूराम  मिर्बा  :  हो  कानून  बना  हुआ  अमी  उसमें  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता
 प्रतीत  नहीं  क्पोंकि  बोज  सप्लाई  फा  काम  अच्छी  तरह  से  हो  रहा  है  ।  ये  सब  संस्थाएं  मिल-जस
 कर  आइल  सीड्स  की  मांग  को  देखते  हुए  पूर्ति  करती  इनशी  सहायता  से  आइल  सीडस  का
 उत्पादन  बहुत  बढ़ा  हरियाणा  आदि  कुछ  ऐपे  राज्य  हैं  जिनमें  तिलहन
 उत्पादन  काफी  बढ़ा  है  ओर  अमी  तक  बीज  की  कोई  क्षिकायत  नहीं  मिली  पहसे  बंठकर
 क्रम  बनाया  जाता  है  कि  कितनी  बीज  की  मांग  राज्यों  की  मांग  के  अनुसार  बीज  का  उत्पादन
 करके  सप्लाई  किया  जाता  कोन-सा  सोड  कितना  देना  यह  देखना  केन्द्र  सरकार  का
 काम  है|

 डा०  लक्ष्मो  नारापण  पाण्डेय  :  मेरा  स्पेसिफिक  प्रश्न  यह  था  कि  मध्यप्रदेश  में  वांच्छित
 में  बीज  की  सप्नाई  नहीं  को  गई  जिससे  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  पर  बुरा  असर  पड़ा

 कली  ताथ्  रास  मिर्घा  :  मेरे  पा

 आएगी  या  आप  जानकारी  देंगे  फ

 भरी  छबिराभ  अर्गंल  :  अध्यक्ष  चम्दस  क्षेत्र  ध्यप्रदेश  में  सर्वाधिक
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 तिलहन  उत्पादन  क्षेत्र  हैओर  बे  में  मी  इसका  अधिक  उत्पादन  करने  वाले  क्षेत्रों  में  नाम

 यहां  बड़ी  मात्रा  में  तिलहन  संग्रह  मी  होता  है  और  दूसरी  ्गहों  को  तिलहन  को  सप्लाई  भी  होती
 क्या  सरकार  चंबल  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम  या  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद्  आदि  की  कोई
 संस्था  वहां  पर  ताकि  तिलहन  उत्पादक  क्षेत्रों  को  सुलमता  से  तिलहन  बीज  उपलब्ध  हो
 क्या  मंत्री  जो  आएवासन

 करी  साच्राम  लिर्धा  :  मानतीय  सदस्य  ने  मध्यप्रदेश  में  तिलहन  के  अच्छे  उत्पादन  की  जानकारी

 वहां  पर  ज्यादा  बीज  उपलब्ध  कराते  के  लिए  मैं  समझता  हूं  कि  राज्य  सरकार  आदि  उबित
 समझती  है  तो  वहां  पर  बीज  भण्डार  खोलने  के  लिए  राष्ट्रीय  बीज  निगम  से  आग्रह  करना
 यदि  कोई  कठिनाई  आती  है  तो  राश्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  को  हम  इसमें  अवश्य  उनकी  मदद

 करेंगे  ।  )

 शी  छविराम  अगंल  :  अध्यक्ष  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ
 प्राइवेट  एजेंसीज  घटिया  बीज  सप्लाई  करती  जिछका  उत्पादन  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ता  है  ओर
 भारी  क्षति  उठानी  पड़तो  है  ।  किसान  को  अच्छे  बीज  मिल  क्या  सरकार  दहृत  तरह  का  प्रबन्ध
 करेगी  ।

 ओर  साथ्  राम  मिर्था  :  बीज  बेचने  का  अधिकार  प्राइवेट  दुकानों  को  भो  उनको  बीज  के
 पैकिंग  पर  माका  दिखाना  होता  तमी  बीज  बेबा  जा  सकता  है  ।  अगर  कोई  बीज  घटिया  हो  तो
 इसके  लिए  कानून  बना  हुआ  उसके  तहत  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 ]

 भरी  के०  एस०  शाब  :  इस  देए  में  किसानों  के  पास  पर्याप्त  क्षमता  तथा
 नवीनतम  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करने  की  क्षमता  होने  तथा  तिलहन  का  उत्पादन  करने  की  क्षमता

 होने  के  देश  खाद्य  तेल  आयात  करके  हजारों  करोड़  रुपये  की  बिदेशो  मुद्रा  गवां  रहा  है  ।

 प्रौद्योगिकी  मिशन  पहले  ही  आमन््ध्र  प्रदेश  में  इस  क्षमता  का  पता  लगा  चुका  राज्य  बीज
 निगम  अथवा  अन्य  सरकारी  सगठन  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  बीजों  को  गुणवत्ता  के  बारे  में  लगें  आरोपों
 से  हम  सभी  अवगत  देश  में  सर्वश्रेष्ठ  किसानों  का  पता  लगाने  और  उन्हें  पुरस्कार  देत  का  तरीका

 पहले  से  ही  दसे  देखते  हुए  क्या  मंत्रालय  और  सरकार  इस  बारे  में  विचार  करेंगे  कि  इन  किसानों
 द्वारा  अपने  ही  क्षेत्रों  में  तिलहन  के  उत्पादन  के  लिए  उन्हें  प्रोत्साहुत  और  पुरस्कार  दिया  जाए  ताकि
 उनमें  इस  बात  के  लिए  निष्ठा  रहे  गव॑  तथा  संतोष  हो  कि  वे  अच्छी  गुणवत्ता  वाले  तिलहन  का  उत्पादन
 फर  सकते  हैं  ।

 झ्रो  तायू  राम  माननीय  अध्यक्ष  इन्होंने  विदेशी  मुद्रा  से  शुरू  किया  देश  को
 विदेशी  मुद्रा  अमी  तक  तेल  का  जायात  करने  पर  खर्च  को  जाती  है  ।  इस  सरकार  को  बिन्ता
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 आपके  वक्त  में  18  लाख  टन  तक  तेल  मगवाया  बया  ।  तेल  उत्पादन  में  8  से  10  लाख  टन  की  कमी

 इस  देक्ञ  में  अमो  तक  जो  14  लाब  टन  तेल  है  उसको  ऐंडीडल  ऑयल  बनाने  की  आवश्यकता

 इसका  प्रोद्राम  बताकर  कार्यवाही  चल  रही  है  ।  बाहे  परम  लगाने  की  वात  केकस  को  डी--अऑयल

 करने  की  बात  हो  या  च्षावलों  के  मूसे  से  तल  निकालने  की  वात  हो  ।  तेल  का  14  लाख  टन  का  जो

 पोटैशियल  जो  अमी  7-8  खास  टन  को  मीट  करने  को  कोशिश  कर  रहे  इसके  लिए  प्रोग्राम

 उसके  बाद  आपने  जो  जोर  दिया  कि  जित  किसानों  ने  उन्नत  बीज  काम  में  श्राकर  ज्यादा  तिलदन
 बढ़ाया  ऐसे  काइतकारों  को  ईनाम  देकर  या  उतको  सहूलियतें  देकर  क्या  सरकार  उनकी  मदद

 करना  चाहती  मैं  आपकी  रॉय  से  सहमत  तिलहन  का  बंटवारा  हम  छोटे  किसानों  को  भी

 करते  उनको  मिनो  किट्स  देते  खाद  देते  हैं  बीज  देते  हम  छोटे  को  मो  देखते  हैं  और  मोर्ट
 को  मी  देखते  हैं  ।  जो  किसान  तेल  बढ़ाते  की  मदद  करता  है  उसकी  सरकार  इज्ञत  करती  है  और  एसे
 क्षशश्तकारों  को  राष्ट्रीय  पुररकार  देती

 थी  विज्रतेम  वावद  :  अध्यक्ष  आपकी  अनुमति  से  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  तिलहन  को  जो  कमी  है  उत्तद्री  पूर्ति  के  लिए  जो  केन्द्रोय  सरकार  प्रांतीय  सरकारों
 को  तिलहन  उत्पादन  में  मदद  कर  रही  है  ओर  इस  मदद  से  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  जो  योजनाएं
 तिलहन  उत्पाठन  के  लिए  लागू  करव/यी  हैं  उतसे  कितने  प्रतिशत  छत्पावन  बढ़ा  है  और  तेल  आपूर्ति
 कै  काम  को  पूरा  किया  है  ?

 ः

 थी  गाषू  राम  भिर्धा  :  अध्यक्ष  इन  योजनाओं  को  लागू  करने  पर  कितना  तेल  और
 तिलहन  बढ़ा  है  इसका  उत्तर  उत्तरप्रदेक्ष  के  लिए  अलग  से  तैयार  नहीं  परन्तु  देश  में  तिलहन  का
 उत्पादन  बढ़ा  तेल  का  उत्पादन  बढ़ा  यह  कितना  बढ़ा  इसकी  सूचना  मेरे  पास  है  |  साथ
 सीड  की  जो  जरूरत  है  और  जितना  दे  पाए  हैं  उसका  विवरण  भी  मेरे  पास  है  ।

 न्

 अध्यक्ष  भहोदय  :  नहीं  मिल  रही  है  तो  बाद  में  बता  देना  ।

 थी  मिभ्रसेन  पारव  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  आनकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  इस  तिलहन  के
 तेश्ष  में  विषाक्त  पदाव  होने  से  बस्ती  में  150  लोग  मारे  मये

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  बार-बार  आ  चुका  आप  बेठ  जाये  मि०  कालबी  ।

 ।
 ली  कल्याण  तिह  कालबो  :  मैं  इतनो  जानकारी  चाहतो  ह्ਂ  कि  सरसों  के  अन्दर  इस  तरह  की

 विकसित  किस्प्र  आई  है  सके  अन्तर्गत  प्रति  एकड़  पेदाबार  भी  बढ़े  और  उत्पादित  माल  से  तेल  भी
 ज्यादा  निकले  ओर  सरसों  के  तेल  में  जो  कड़वाहट  है  वह  सीड़  के  अन्दर  समाप्त  क्या  इस  तरह  की
 किस्म  विकसित  की  जा  रही  है  ”  यदि  नहीं  की  जा  रही  है  तो  दूसरे  देशों  से  लि क्या  ऐसी  किस्म
 का  आयात  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 i  !  एसी  किस्म  के  बीज

 ली  माथू  राम  मिर्ा  :  मस्ट्ट  सीड  के  बारे  में  दुनिया  में  बहुत  बराइटीज  जिसके  अन्द
 पूरिक  एसिड  का  दो  प्रतिशत  कटेंट  बहु  हटाया  जा  सकता  है  या  नहीं  इस  पर  जि  बार  हो

 र्

 अपने  यहां  पर  मस्टर्ड  क्रायल  प्लीड  में  आयल  कटम्ट  करीब  37-38  प्रतिश  6  दुनिया  के है  जे
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 लिकिमििननिनिनिककअिकिककअक कल  अल  ल  लम्बा  लअ  इस  ााााााााााााराााााााणााणणाामाआआआआाेााात

 के  तीड  में  भायल  कटेन्ट  42-43  प्रतिशत  इसके  बारे  में  मारत  सरकार  जागरूक  जो  तिलहन
 बाहर  से  लागे  हैं  उसके  बारे  में  आई  सी  ए  आर  या  दूसरी  संस्थायेਂ  बीज  को  सुधारने  पर  ध्यान  दे  रही
 है  ओ*  उसका  कंसे  वितरण  किया  जा  सकता  उसके  लिए  निश्चित  कार्यक्रम  बन  रहा

 ]

 की  बालगोपाल  मिश्र  :  यट्  एक  विशाल  देश  है  जिसमें  विभिम्य  कृषि-जलवायु  क्षेत्र

 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  धाहूंगा

 क्या  सरकार  तिलहन  के  विकास  के  लिए  विभिन्न  कृषि-जलबायु  क्षेत्रों  में  छोटे
 संधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  तिर्णय

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  छोटे  और  सीमान्त  कित्षानों  को  बीज  भेज  रहे
 लेकिन  भ्यावहारिक  रूप  में  बह  पाया  गया  है  कि  छोटे  और  सीमान्स  किसानों  के  लिये  रखे  गये  बीज
 और  उर्वरक  इत्यादि  मौसम  की  समाप्ति  के  वाद  किसानों  को  मिलते  आमतौर  पर  इन्हें  बाजार
 में  बेब  दिया  जाता  अथवा  किसान  इनका  उपभोग  कर  लेता  मुझे  यह  कहते  हुए  केद  है  कि
 सरकार  द्वारा  प्राप्त  आंकड़  मनघड़न््त  हैं|

 भौ  नायू्  राम  बिर्षा  :  यों  तो  सरकारी  आंकड़ों  को  गलत  कहेंगे  तो  मेरे  पास  कोई  इलाज

 नहीं  मैं  आप  से  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  देश  में  की  योजनाओं  को  लाभू  करने  के
 बाद  तिलहन  का  बहुत  उत्पादन  बढ़ा  सब  बीजों  का  कितना  उत्पादन  बढ़ा  सब  शीओों  का
 कितना  उत्गादन  बढ़ा  है  और  तेल  का  कितना  बढ़ा  है  यह  मैं  आपको  बताता  हु  ।  1985-86  में
 190  लाख  हेक्टेडर  जमीन  तिलहन  के  लिये  पंदावार  थो  ।  108.3  लाक्ष  टन  और  प्रोडक्टिबिटी

 हेक्टेयर  में  570  थी  ।  1986-87  में  156  ।

 ]

 थी  शालभोपाल  मिश्र  :  मेरा  प्रषन  इससे  भिन्न

 ]

 भी  गाय्  राम  मिर्धा  :  आप  एपग्रो  कलाइमेटिव  सेंट्स  की  बात  कर  रहे  हैं  बह  या
 आदि  दूएरे  रिसच्च  सेंट  हैं  या  दोज  जहां  बांटा  जाता  है  एरिया  के  हिसाब  ये  रिच्र्स

 बने  हुए  उनमें  जो  बीज  जिस  इलाके  में  काम  आता  है  उसके  बारे  में  सब  बातों  पर  रिचर्स

 होती  है  और  फडामेंटल  बीज  तेयार  किये  जाते  हैं  यह  कोई  गई  बात  नहीं  है  कि  एग्रो  कलाइमेटिव
 सेंटर्स  में  इसी  तरह  का  काम  किया  जाये  ।

 भारतीय  पशु  चिकित्सा  इज्जतनपर  यें  वूजढ़खाना

 617.  ली  संतोच  कुमार  भंगवार  :  क्या  कृषि  मंजी  यह  बताने  की  हवा  करेंगे  कि  :
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 eee  /ण/आ३३/ययययः

 ($)  कया  भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसंधान  इज्जतनगर  किसी  कम्पनी  के  सहयोग  से

 बूचड़लाना  खोलने  पर  विद्यार  कर  रह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्य  पैरा  क्या  और

 यह  वृचड़साना  खोले  जाने  क्या  कारण  है  ?

 ]

 स्ाख्ध  और  मागरिक  पूर्ति  भत्रो  नाब्राम  :

 प्रषन  ही  नहीं

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 की  संतोद्  कुमार  गंगवार  :  माननीय  अध्यक्ष  जो  उत्तर  मुझे  मिला  वह  बढ़िया
 अब  मैं  क्या  कह  सकता  हिन्दुस्तान  का  ही  विधष्व  का  एक  प्रमुख
 स्थान  है  और  पिछले  पांच  वर्षों  से  जो  कुछ  वहां  हो  रहा  उसके  बारे  में  कम  से  कम  दो  दर्जन

 ज्ञापन  सम्बंधित  मंत्री  को  दिये  गये  आरोप  एक  20-25  लगाये  गये  हैं  ।  इसके  पहले  भी

 मैंने  प्रष॑  किया  ओर  हर  बार  यही  उत्तर  मिला  है  कि  स्लाटर  हाउस  के  बारे  में  प्रइन  नहीं  उठता
 मेरे  पास  वहां  के  मिनिट्स  की  रिपोट  है  जिसके  अन्दर  मिस्टर  अलाना  के  साथ  पूरी  कारंवाई

 हुईं  दस्तह्त  हुए  तब  पूरा  प्रासेस  हुआ  और  अब  केवल  एक  लाईन  में  उत्तर  मिलता  है  कि  ऐसा  कुछ
 नहीं  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हू  किया  तो  मेरे  कागज  गलत  हैं  या  मभ्े  जवाब  ठीक  से  नहीं
 दिया  जा  रहा  मैं  मंत्री  जो  से  फिर  पूछना  चाहता  हू  कि  इन्होंन  जो  उत्तर  नो  सरਂ  दया  है
 तो  कया  इस  संबंध  में  कोई  चर्चा  या  प्रगति  पिछले  दो  वर्षों  में  हुई  है  या  नहीं  ?

 शी  गाय्  राम  स्रिर्णा  :  माननीय  अध्यक्ष  माननोय  सदस्य  ने  पहले  कहा  कि  कार्रवाई  हुई
 या  बहीं  |  कोशिश  की  गयी  है  कि  इज्जतनगर  में  एक  बूचड़खाना  ख्तोला  जाये  जो  मांस  को  अच्छा
 ठहरह  से  प्रासेस  करे  जिसमें  मंस  के  मांस  को  साईन्टफिकलो  पंक  करन  के  सबंध  में  भी  बातें  उठाई
 नई  जैसा  कि  इन्होंने  का  जिक्र  किया  कि  वहां  एक  कम्पनी  उसने

 यूनिवर्सिटी  के  लोगों  से  बाते  की  कि  हमको  यहां  एक  मांस  का  कारखाना  लगाना  हम
 आपके  कालेब्र दान  में  घन  भी  देंगे  और  इस  काम  को  करेंगे  और  ज॑स्ता  कहा  गया  कि
 कली  दुष्टि  से  इज्जतनगर  दुनिया  का  एक  माना  हुआ  जःनवरों  की  रिचर्स  करन  का  सेन्टर  है  ।  इन
 एक्टीविटीज  को  कुछ  समय  से  वहां  के  अधिकारीयण  कम्पनी  से  मिलकर  भंस  के  बूचढ़खाने  को  लगा
 रहे  इसमें  कमेटियां  मीटिंग  मी  इसके  पश्चात्  अल्टीमेटली  जो  निर्णय  उस  सवाल
 का  मैंने  उत्तर  दे  दिया  इसलिये  पुरानी  बातों  को  उठास  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 शी  संतोष  कुप्तार  गगवार  :  दूसरा  सवाल  ८  हृ  ड़
 बहुत-सी  चर्चा  चल  रही  स्वय  के  चंयरमेन  नाव  ने  कहा  था  कि  वहां  भट्टजी
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 विन  नमक

 ने  अपनी  जागीर  बना  ली  है  ओर  यह  बात  वास्तव  में  सही  मैं  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  मि०
 अलाना  ने  दो  लाख  रुपये  श्री  भट्टजी  को  इस  काम  के  लिए  भेंट  किये  थे  तो  मेरा  सवाल  यह  है  कि
 क्या  पिछली  रिपोर्ट  के  आधार  पर  आई०  वी०  आर०  वी०  के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  सी०  थी०  आई०
 के  द्वारा  हुई  है  क्योंकि  मट्टजी  का  ट्रांसफर  हो  गया  है  और  अदालत से  सटे  ले  लिया  वे  अपने  को
 छिपाना  चाहते  इसलिए  मैं  पूछना  चाहता  है  कि  ऐसी  कोई  जांच  हो  जिससे  सहो  तथ्य  जनता  के
 सामने  आ  सके  ओर  उनका  विश्वास  पैदा  हो  सके  ।

 श्री  माथ्  राम  सिर्धा  :  माननीय  अध्यक्ष  दन्होंने  जो  शिकायतेਂ  या  आरोप  बताये  इसका
 ज्ञान  मुझे  नहीं  है  क्योंकि  अगर  यह  प्रश्न  अलग  से  पूछते  तो  मैं  उसके  आधार  पर  जवाब  देता  |

 श्री  राजबोर  सिह  :  अध्पक्ष  में  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 अई०  वी०  आर०  आई०  में  पिछले  कई  वर्षों  से  घोटाले  और  झगड़े  चल  रहे  मैंने  पिछली  बार
 मी  यहां  पर  मांग  की  थी  कि  सेण्ट्रल  ऑडिट  से  मी  वहां  की  शिकायतें  आयी  हैं  और  मैंने  शुन्मकाल
 में  भी  मंत्री  महोदय  से  इसके  बारे  में  पूछा  क्या  मंत्री  महोदव  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  इस
 सारे  धोटालों  की  एक  वार  जांच  हो  जाये  जिसके  सबंध  में  मैंने  पहले  भी  सी०  बो०  आई०  से  जांच
 कराने  की  बात  कही  थो  तो  कया  सी०  बी०  आई०  से  जांच  कराकर  दूध  को  दूध  और  पानी  का  पानी

 कराएगे  ताकि  ये  सारे  झगड़े  ही  खत्म  हो  जाये  ।

 श्री  ताथ्  राम  सिर्घा  :  अध्यक्ष  यदि  सीधा  यह  सवाल  पूछ  लेते  तो  उसी  हिसाब  से  मैं
 तैयारी  करके  आता  उसी  हिसाब  से  जवाब  भी  देता  ।  अब  सवाल  पूछा  कि  बूच  इस्ताना  लगाया  था  रहा

 है  या  नहीं  और  अब  इसमें  आ  मया  मट्ट  जी  फ़ो  रुपवा  मिला  ।  तो  मेरा  यह  कहना  है  कि  यह  सारी
 बात  हससे  संबंधित  नहीं  है  ।

 श्री  शाजबोर  सिंह
 :  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि  सी०  बी०  आई०  की  जांच  कराये गे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  इस  समय  तंयार  नहीं  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कंसे  कह  दें  कि  सी०  वी०  आई०  की  आंच  होगी  ?  जब  पूरे  तथ्य  मालूम
 नहीं  हैं  ।

 शी  राजबीर  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  मैंने  आपके  माध्यम  से
 माननीय  मंत्री  जी  से  पूछा  था  कि  इस  प्रश्न  को  कई  बार  यहाँ  उठाया  जा  चुका  क्या  मंत्री

 दूध  का  दूध  और  पानी  का  करने  के  लिये  इस  प्रकरण  की  जांच  करा  ब्या  वे  जांच  के  लिये
 तैयार  हैं  ?  जांच  कराने  के  सिये  कौन-सी  तेपारी  करके  आने  की  जरूरत  कौन-सी  तैयारी  करके
 आना  पड़ेगा  ।

 थी  मायू  राम  निर्धा  :  मुझे  किसी  जांच  करवाने  में  कोई  डर  नहीं  है  परन्तु  जब  हक  में
 सामने  तथ्य  न  हों  तो  कया  मैं  हवा  में  कह  दूਂ  कि  जांच  कराऊर
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 थी  राजबीर  सिंह  :  माननीय  मंत्री  जी  को  इतभी  उमकारी  तो  होनी  चाहिये  क्योंकि  आप

 कृषि  मंत्री  जी  के  बिहाफ  पर  जवाब  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  मैंने  आपको  इजाजत  नहीं  दी  हैं  ।

 थी  बसंत  साठे  :  अध्यक्ष  इण्डियन  बेटेरिन री  रिसच  इसटीटयूट  वहीं  कई
 स्तॉटर

 हाउस

 इस  देश  में  देश  की  भिम्न-मिस्न  जगहों  पर  जेसे  उम्ब्रई  का  बड़ा  प्रसिद्ध  कलकत्ता
 rrr

 में  भी

 दूसरी  कई  जगहों  पर  उनमें  जिस  बेरहमी  से  पशुओं  का  कत्ल  होता  है  उन्हें  स््लॉटर  किया
 े  जाता

 आम  लोग  जानते  हैं  कि  वहां  अच्छे  जानवरों  को  लाकर  काटा  जाता  जा  अनेक  प्रकार  से  कृषि

 के  लिये  उपयुक्त  होते  देश  में  अच्छे  बलों  को  वहां  तक  ले  स््लॉटर  हाउस  के  नजदीक

 पहुंच  कर  उनके  पहले  पैर  काटे  जाते  टांगें  तोइने  के  बाद  उन्हें  जब्नी  बनाया  जाता

 बेकास  घोषित  किया  जाता  है  और  बेकाम  करने  के  नियर्मों  के  अन्तर्गत  उन्हें  स्लॉटर  हाउस  को

 बेचा  जाता  है  और  इस  तरह  विदेशी  भुद्दा  प्राप्त  करते  के  लिये  इस  देझ्  में  पशु  श्रों  का  बुरी  तरह

 स््वॉटर  dt  रहा  सब  लोग  जानते  हैं  कि  वहां  एपते  एव  जानवरों  को  स्लॉटर  किया  जाता  है  जो

 कृषि  के  लिये  सबंया  उपयुक्त  होते  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  आनना  चाहता  हूं  कि

 नगर  स्थित  आपके  इन्सटोट्यूबान  ने  हप  मामले  में  क्या  रिसर्च  को  है  कि  अच्छे  बेलों  को  कटने  से

 बचाया  जा  सके  |  यदि  कोई  रिमच  को  है  तो  वे  किस  नतीजे  पर  पहुंचे  हैं  और  तरह  से  अच्छी

 नस्ल  के  पशुओं  को  कत्ल  होते  से  रोकते  का  प्रयःत  किया  जा  रहा  यही  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 थी  ताष्  राम  मिर्धा  अध्यक्ष  मैं  साठे  साहब  की  जानवरों  के  प्रति  दवा  और  अच्छे
 भाष  से  प्रभावित  हू  ।  मैं  उनसे  सहमत  हूं  कि  अच्छी  किस्म  के  जानवरों  को  ब्रचडखा  में  जाते  से  रोका
 जाना  चाहिये  ।  वेपे  तो  हथ  काम  के  लिये  देश  में  अनेक  संस्थाएं  कार्य रत  जो  जानवरों  को  बचाने
 में  लगी  साथ-साथ  लोगों  में  एसी  भावना  पैदा  की  जा  रही  है  ताकि  अच्छी  नस्ल  के  जानवरों  को
 बचाया  जा  सके  ...  प्रश्न  यह  है  कि  इज्जतनगर  का  इन्सटीट्यूट  इस  कार्य  में  लगा
 है  कि  जानवरों  को  नस्ल  कंसे  सुधारो  जानवरों  में  कौन-कौन-सी  बीमारियां  होती  उन्हें
 बोमारियों  से  कंसे  बचाया  जानवरों  को  क्या  पौष्टिक  आहार  दिये  क्या  दूधरी  चीजे  दी
 जाये  ताकि  उमको  जोन्स  को  सुधाध  जा  उतकी  नस्ल  सुधारी  जा  सक्के  ।  उस  इन्प्रटीटपूट  का
 बुनियादी  रूप  से  यही  काम  है  |  सरकार  की  मी  नीति  है  कि  अच्छी  नस्ल  के  जानवर  बूचडला ते  में
 न  जाने  पाये  परन्तु  कुछ  दुष्ट  प्रवृत्ति  या  दुष्चरित्र  के  कानून  का  उल्लघन  अश्छे
 जानवरों  के  पैर  तोड़कर  उन्हें  दूचड़  करने  के  लिये  प्र  रित  करते  हैं  तो राम  के  घर  जाकर  उन्हें  अबश्य
 लेखा  देना  पड़ेगा  ।  मैं  मानता  हू  कि  देदा  में  यह  काम  जोरों  से  हो  रहा

 ]

 डा०  असोव  बाला  :  मांत  के  निर्यात  से  विदेशी  धुद्रा  अजित  होती  इससे  100
 करोड़  रुपये  से  मी  अधिक  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  हो  रही  मैं  जानना  चाहती  हू  कि  क्या

 ।  झाते  अन्य  रा>पों  में  भो  छोले  जाएंगे  क्योंकि  लोगों  को  स्वास्थ्यवर्धक  तथा  स्वरछ  मांस  को  जरूरत  है  ।

 थी  भाभू  राज  विर्धा  :  माननीय  अध्यक्ष  कहीं  बूचडुलाने  को  सोलने  का  प्रन  अलम
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 6  1912  मौसिक  उत्तर
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 हमसमें  कई  बाते  ध्यान  में  रग्वी  जाती  जैसे  बूजड़खाता  वैज्ञानिक  उसमें  पल्ुर्रों  का  कत्ल  शिना
 ढई  के  किया  और  उनके  अवयतबों  को  हम  तरीके  से  अलग-अलग  किया  जाये  ताकि  जिदेशी  मुद्रा
 भी  कमायी  जा  यही  हमारी  पौलिसी  है  ।  कई  जगह  ऐसे  जानवर  भी  कटते  जिसे  लेकर
 लोगों  में  ऐतराज  है  कि  वे  नहीं  कटने  चाहिये  |  सब  तरह  की  परिष्थितियों  में  बचद॒वाते  वेशानिक

 हों  और  वेंजञानिक  तरीके  से  चाहे  बकरी  भेड  भेंसा  हो  और  चाहे  मेंस  उनको  बिना  दर्द
 के  काटा  सही  तरह  से  मांस  की  पंकिय  बाहर  जाता  तो  बाहर  भेजा  यहां  लाने
 वाले  तो  उनको  बेचा

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संर्या  :  618,  श्री  समरेन््द्र  कुण्ड  ।  अनुपस्थित  ।

 क्री  हरोश  रावत  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रअन  ऐसा  लगता  हूँ  कि  कुण्ड
 चू  कि  गहमत्री  जी  नहीं  इसलिए  एबसेण्ट  हो  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  यह  क'ई  बात  नहीं  |

 भागलपुर  दंगों  से  प्रमावित  भ्यक्तियों  को  राहृुत  एवं  उसका  पुनर्वास

 "619,  श्रो  रामेशवर  प्रसाद  :  क्या  गृह  मंत्री  मागलपुर  दंगों  से  प्रभावित  अ्य  भ्तियों  को
 यता  के  बारे  में  29  1990  के  तारांकित  प्रइन  संख्या  266  क॑  उत्तर  के  सम्बन्ध  पहू  बतान  की
 करेंगे  कि  :

 बया  भागलपुर  दंगों  से  प्रभावित  व्यक्तितयों  को  राहुत  एवं  अनुग्रह  राशि  के  रूप  में  जो
 घनराशि  दी  गई  वह  पर्याप्त  और  संतोषजनक  और

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  को  राह  दी  गई  है  अथवा  कितने  व्यक्तियों  का  पुनर्वास
 किया  गया  है  तथा  कितने  क्षतिग्रस्त  मकानों  का  पुननिमौण  किया  जाना  है  अथवा  मरम्मत  को
 जानी  है  ?

 गृह  संत्रासय  सें  राज्य  संत्रो  सुबोष  काम्त  :  और  एक  विवरण  सदन
 के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 भागलपुर  दंगों  के  शिकार  हुए  लोगों  की  सहायता  तथा  उनके  पुनर्वास  के
 बारे  में  26  1990  के  लिए  श्री  रामेश्वर  प्रसाव  द्वारा

 पूछा  गया  लोक  सभा  तार  कित  प्रश्न  संस्था  619  के  सबंध
 में  विवरण  ।

 ($)  ओर  बिहार  सरकार  द्वारा  111  मामलों  में  प्रत्येक  मृतक  के  मिकट  स्रस्मस्थी  को
 1,00  लाख  रुपए  की  दर  से  अनुम्नह  राशि  दी  गई  कुल  12885  मकानों  का  सर्वेक्षण  किया  गया
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 है  और  10245  प्रमावित  व्यक्तियों  को  2.56  करोड़  रुपए  वितरित  किए  जा  धुके  राज्य  सरकार

 ने  1000  हथकरथा  बुनकरों  3000/80  प्रति  बुनकर  के  हिसाब  से  और  250  पावरलूम  बुनकरों

 को  8000/80  प्रति  बुनकर  के  हिसाओ़  से  बैंकों  से ऋण  उपलब्ध  कराने  का  मी  निर्णय  किया

 इसी  मागसपुर  दंगों  के  शिकार  हुए  लोगों  के  लिए  प्रधान  मन्त्री  राहृत  कोष  से  स्वीकृत

 की  गई  एक  करोड  रुपये  की  रादि  में  दगों  में  मारे  गये  व्यक्तियों  के  परिवारों  को
 प्रति  परिवार  को  दर  से  देने  के  लिए  50.00  लाख्ष  र०  निर्धारित  किए  गए  यह  राज्य

 सरकार  द्वारा  एक  लाख  रपये  प्रति  व्यक्ति  की  दर  से  दो  जा  रही  अनुप्रह  राह  की  राहुत  राष्ति  के

 मतिरिग्त  है  ।  प्रमावित  बुनकरों  को  कच्चा-माल  खरीदने  हेतु  1500  रुपये  प्रति  हथकरधा  बुतकर  तथा

 5,000  /६०  प्रति  पावरलूम  बुनकर  के  हिसाब  से  अनुदान  रा्षि  दी  जा  रही  इस  प्रयोजन  हेतु
 27.50  लाख  रुपये  की  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ।  शेष  22.50  साख  रुपए  की  राक्षि  मागलपुर  के

 छात्रों  के  लिए  छात्रावास  की  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  निर्धारित  की  गई

 जहां  तक  दगा  पीड़ितों  को  दी  गई  अनुप्रह  सहायता  की  पर्याप्तता  या  इस  बारे  में  उनकी

 सम्तुष्टि  का  प्रइ्न  इस  संबंध  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि  मानव  जीवन  की  क्षति  ओर  उसके  दुखों  को
 घन  के  पहल  को  ध्यान  में  रखकर  नहीं  नापा  जा  सकता  सरवार  दंगा  पीड़ितों  को  हर  संमव  सहा
 यता  प्रदान  करने  तथा  उनके  लिए  सुरक्षा  व्यवस्था  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बचनबद्ध

 क्री  रामेइवर  प्रशाव  *  अध्यक्ष  महो-:य,  गृह  मंत्री  जी  ने  जो  जबाब  दिया  है  उसमें  उन्होंने
 बित  संगों  जिनके  मकान  या  हैंडलूम  के  हृथकरघे  दंगों  में  बर्बाद  हुए  उनको  मुश्रावजा  देने  की
 बात  कही  है  लेकिन  वहां  क्षेत्र  मे ंजाकर  घ॒मे  वहां  दुकानें  भी  जली  हूँ  और  वे  दूकानें  खासकर
 के  गरीज  लोगों  द्वारा  खोली  गई  ऐसी  157  दुकानें  जली  जिनके  बारे  में  उन्होंने  अपने  बयान  में
 wre  चर्चा  नहीं  की  हम  वहां  डी०  एम०  से  तो  उन्होंने  कहा  कि  जिन  दुकानदारों  के  पास
 हुकामों  का  साहसेस  होगा  या  जिन्होंने  अपनी  जमीन  में  दुकानें  खोली  हुई  थीं  उनको  हम  अनुदान
 मैं  माननीय  मंत्री  महोदव  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  ऐसे  बहुत  से  दुकानदार  थे  जो  रेलवे
 की  मूमि  पी०  डब्ल्यू०  डी०  की  मुभि  पर  और  गेर-मजरुआ  जमीन  बिना  लाइसेंस  के  अपनी
 दुकारों  लोले  हुए  थे  और  उनकी  दुकानें  उस  दंगे  में  आग  लगने  से  तो  क्या  ऐसे  लोगों  को  मी
 अनुदान  देने  जा  रहे  हैं  ?

 भरी  शुबोष  काभ्त  सहाय  :  जहां  तक  दुकानों  के  जसने  का  सवाल  जितने  लोगों
 के  केस  रजिस्टर  हुए  उपको  देखते  शुरू-शुरू  में  यह  काम  दका  रहा  क्योंकि  बहुत  से  लोग  दंगे  के
 कारण  उस  इलाके  को  छोड़कर  माग  गए  थे  |  जो  बलेम  करने  वाले  लोग  आ  रहे  उनको
 टेट  किया  जा  रहा  इस  काम  के  लिए  10  एडीशनल  कलेक्टर  रैंक  के  पदाधिकारियों  को
 स्थापित  किया  गया  है  ओर  वे  युद्धस्तर  पर  उसको  मानिटर  करने  का  काम  कर  रहे  जो  दुकानें
 लिस्ट  में  जो  दगों  में  प्रभावित  हुए  उनको  बहां  जरूर  रीहैबिलिटेट  किया

 कओ  रामेहबर  प्रसाद  :  ओो  लोग  दंगे  में  मारे  गए  मैंने  डी०  एम०  से  पूछा  था  कि  दंगे  में
 महनते  बाले  लोगों  की  सूर्था  आप  केसे  तेयार  कर  रहे  हैं  क्थोंकि  बहुत  सारे  लोगों  की  एफ०बआई०आर०
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 6  1912  उत्तर
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 नहीं  हुई  पोस्टमार्टम  नहीं  हुआ  उन्होंने  बताया  कि  अंचलाधिकारी  मुखिया  से  पूछकर  रिपोर्ट
 तैयार  करंगे  ।  लेकिन  बहुत  सारे  मुखिया  ऐसे  हैँ  जिन्होंने  बच्चों  को  मारकर  माले  की  नोक  पर  टांगा

 वे  मुखिया  क्या  रिपोर्ट  देंगे  ?  हम  सारत  सरकार  से  जानना  चाहेंगे  कि  थाने  में  जो  जन्म  तिथि  और
 मरण  तिथि  है  उसको  देखकर  कया  मरने  वालों  को  अनुदान  राश्षि  दंगे  ?

 भरी  सुबोध  काम्त  सहाय  :  मैं  समझता  हूं  |क  माननीय  सदस्य  ते  सही  राय  दी  मुखिया  या
 उस  इलाके  के  ओर  लोग  या  जो  सरकारी  नोकरोी  में  लिस्टेड  उनके  नाम  होंगे  तो उनको  मी
 सीडर  करके  राशि  दी  जाएगी  ।

 प्रश्नों  के  लिश्वित  उत्तर

 सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  रोहतक  में  पुलिस  लाइन्स  को  घेराबन्दी

 ]

 »6  ]8,  श्री  समरेल्र  कुस्ड  :  क्या  घुह  मंत्री  यह  बसाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  सुरक्षा  बल  ने  रोहतक  में  पुलिस  लाइन्स  की  घराबन्दी  की

 यदि  तो  क्या  हरियाणा  पुलिस  और  सीमा  सुरक्षा  बल  के  बीच  संघर्ष  हुआ
 और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 शृह  मंत्री  सुफ्ती  मोहम्मद  :  और  जी  श्रीमान्  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 दूरसंचार  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  बिदेश्षों  के
 साथ  सहयोग

 ]

 *620.  ओरी  इशा  अम्मारासु  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  सुविधाओं  का  विक्रास  करने  के  लिए  पिछले  दो  वर्षों  में  किसी  अन्य  देश
 के  साथ  सहयोग  के  कोई  समझोते  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्धबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 संचार  संत्रासय  के  राज्य  मंत्रो  खनेशवर  :  और  जी  दूरसचार
 विभाग  ने  1.4.88  है  31.3.90  त्तक  की  अवधि  के  दौरान  सहयोग  के  लिए  निम्नलिल्षित  समझोते

 किए  हैं  :--

 19
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 प७ जमंनी की कंपनी के साथ केबिल टर्मिनल बाक्स के (2) जापान की कम्पनी के साथ कायन/टोकन एस० टी० डो ७ पे-फोन के लिए । (3) जापान की एन० ई० सी० कम्पनी के साथ 6 जो० एच० जेड और० जी० एच० जंड० माइक्रावेव उपस्कर के लिए । (4) डेसमार्क की कम्पनी के० टी०ਂ के साथ आप्टिकल फाइबर के बिल एवं लाइन उपस्कर के लिए । सी-डाट के बारे में माम्थियार समिति की रिपोर्ट ०622, भओऔ मुल्लापत्लो रामचमसान थी कुसुम कृष्ण मूर्ति । : कया संचार संत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : टेलौमेटिक्स विकास केरद्र के सम्बन्ध में नास्बियार समिति के मुख्य निष्कर्ष कया हैं तथा सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई कया सरकार ने सी-डॉट परियोजनाओं को कार्यान्वित न करने का निर्णय किया और यदि तो इसे किस सीमा तक कार्यान्वित किया जायेगा ? संचार मंत्रालय के राल्य भंत्री लनेदवर : (१) से सरकार को सण्टर फार डिबलपमेंट आफ टेलोमेटिक्स पर गठित नाम्बियार समिति की तथा साथ ही समिति के चार सदस्ञों की असहमति टिप्पणा प्राप्त हुई इन रिपोटो को जांच की जा रही धमिति की रिक्षों और सरकार के निर्णय जांच प्रक्रिया पूरी हो जाते तथा सरकार द्वारा निर्भयों को अतिम कप दे दिए जाने पर संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । उड़ोता में नए टेलोफ़ोन एक्सओेंल ०623. शी अनादि अरुण दास : क्या संचार भगज्नी यह बताने की कृपा करेंगे कि : ब्द के दौरान उड़ीसा में कुछ नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या और नए एश्सओेंड स्थापित करने के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ? सचार मंशालय के राज्य मंत्री अनेदबर : वर्ष के उड़ीसा में 30 नए स्थानों में टेलीफोन एक्सब्ेंज खोलने का प्रस्ताव है । ये प्रस्तावित टेलीफोन एण्सछोंज जिन बिभिन्न डिबोजनों में लोले जाने हैं वे एस प्रकार है :- 230
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 नए  एक्सचेंज  खोलने  के  लिए  स्थानों  का  चुनाव  अमी  महीं  किया  गया  वतंमान

 मानकों  के  नए  एब्सओॉंज़  खोलने  के
 लिए  कम  से  कम  दस  टेलीफ़ोन  मांगों  का  दर्ज  होना

 आवद्यक  है  ।

 उत्तर  प्रवेश  के  आजप्रगढ़  ओर
 मड  लिलों  में  मए  डाकधर

 ]
 ०८24.  क्री  कल्पनाथ  सोनकर  :  संचार  मम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  आजमगढ़  और  मउ  जिलों  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान

 कितने  नए  डाक  घर  खोलने  का  विचार

 क्या  उनके  लिए  स्थानों  का  चयन  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  जिलों  में  और  नए  डाकधर  खोलने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राह्य  मसत्रो  लनेश्वर  :  से  निम्नलिखित  गांवों  के

 लिए  डाकघर  मंजूर  किए  गए  हैं  :
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 ce me  gn

 जिला  शांच

 बस्ठी  तिषारा

 (2)  परलुआपर

 (3)  पोपाया

 (4)  छउमारी  कलां

 (5)  एकमा

 (6)  धर्मंचा

 (7)  महाराजगंज  गिरमट

 (8)  मेंसालूट

 (9)  पकारी  अर/जी

 गाजीपुर  घरियाकला

 आजमगढ़  लोहरा

 जहूं  तक  देवरिणा  और  मऊ  जिलों  का  सम्बन्ध  इस  समय  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 नए  डाकघर  खोलने  के  मानदंडों  की  पुनरीक्षा  के  जा  रही  पुनरीक्षा  पूरी  होने  के
 शाद  ही  अनले  प्रस्ताव  तेयार  किए  जाएंगे  ।

 लजकमा  हारणाथियों  का  प्रत्यावतंन

 )

 ०626.  शो  सनत  कुमार  मण्डल
 ।

 हि
 मु थी  सेइता  अभ्यरी  |

 :  बया  बिद्ेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलादेश  के  चटगांव  पदव॑तीय  क्षेत्र  के  चकमा  आदिवासो  झरणार्थियों  के  प्रत्यावतंन  में
 जब  तक  कितनो  प्रगति  हुई

 क्या  इन  क्षरणार्थियों  का  प्रत्यावर्तत  आरम्भ  करने  के  लिए  बंगलादेश  का  एक  उच्च
 स्तरीय  दल  हाल  ही  में  त्रिपुरा  आया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विदेश  भंत्री  इस  क्मार  :  बंगलादेश  के  58,499  चकमा  मई
 1986  से  त्रिपुरा  के  क्षिबिरों  में  रह  रहे  है।भारत  ओर  बगलादेश  के  जिला  अधिकारियों  के  बीच
 अब  तक  चौदह  बेठक  हो  चुकी  हैं  जोर  पिछली  बंठक  29  1989  को  हुई  इस  मामले  को

 1990  में  विदेश  मत्री  की  बंगलादेश  की  यात्रा  के  दौरान  भी  उठाया  गया  था  |  हमने
 म्तर  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  बंगलादेश  को  चटगांव  पदव॑र्तय  क्षेत्रों  में  ल्थिति  उत्पन्न  करनो
 चाहिए  जिनसे  चकमा  क्षरणार्थियों  में  स्वेष्छा

 से
 अपने  घरों  को  लोटने  का  विदवास  पैदा  हो

 ।
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 .  उम्मीद  है  कि  बंगलादेश  का  एक  ऐसा  दल  निकट  भविष्य  में  त्रिपुरा  के  शिविरों  का
 दौरा  करेगा  जो  इन  शरणार्थियों  को  बंगलादेश  के  लिए  राजो  करने  का  प्रयास

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  जातियों  चित  जनअातियों  के  उत्पान  हेतु  बिदेशों  से

 सहायता  प्राप्त  करने  वाले  श्वेच्िछक  संगठन

 ]

 +627,  थो  दसई  चोधरो  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  स्वैच्छिक  संगठनों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  हरिजनों  आदिवासियों
 और  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  विदेशों  से  धनराशि  प्राप्त  होती  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  इन  संगठनों  को  प्राप्त  विदेशी  सहायता  का  संगठन-बार
 ओर  ब  वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्री  सोहम्मर  :  आदिवासियों  तथा  कमजोर  वर्ग  के  लोगों
 के  विक  सके  लिए  संगठनों  द्वारा  प्राप्त  की  जाते  बाली  विदेशी  अभिदायों  के  बारे  में  ऐसी  कोई  सचना

 नहीं
 रखी  जाती  ऐसा  करना  इसलिए  भी  संमव  नहीं  है  क्योंकि  ग्रामीण  स्वास्थ्य

 भाल  समाज  सेवाओं  के  लिए  पंजीकृत  सनी  संगठनों  का  जात-गत  के  भेदमाव  के  श्रिना  समाज  के
 समी  वर्गों  के  लिए  बेहतर  कार्यक्रम

 (a)  सूचना  के  विशाल  स्वरूप  को  देवते  हुए  पिछले  तीन  वर्षों  के  लिए  संगठनवार/वर्षवार
 ब्यौरा  देना  व्यायहा  रिक  नहीं

 बटाला  बम-विस्फोट  से  प्रभावित  लोगों  को  म॒जआावजा

 *628.  भरी  पुस्ते  गोडा
 |

 क्य
 ती

 यह
 बताने  की  ॥॒

 श्रो  बसवारो  लाल  पुरोहित
 |  ।  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 3  अप्रे  1990  को  बटाला  में  हुए  विस्फोट  में  मृत  व्यक्तियों  के  परिवारों  तथा  घायल  ब्या  यों
 को  क्या  मुआवजा  दिया  गया  ?

 गृह  स्त्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  पंजाब  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  मारे  गए
 27  सिविलियनों  के  परिवारों  को  50,000  रु०  की  दर  से  (20.000  5०  नकद  और  30,000  ३०
 राष्ट्रीय  सुरक्षा  प्रमाणपत्रों  के  रूप  मुआवजे  का  मुगतान  किया  गया  मारे  गए  अन्य  आठ
 व्यक्ति  सरकारी  करमंचारो  थे  और  उनके  १रिवारों  को  मुआवजा  संबध्चित  विभागों  द्वारा दिया
 घायल  व्यक्तियों  को  उनकी  धायल  स्थिति  के  अनुसार  5,000/  रु०  के  मुआवजे  का  मुगतान

 23
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 Sn  किया  ॒“॒  शरीर के किसी  ॒  ट_य_यी  यंंिफक्स्क्फक््ेहफोीणी।णपफण-----णए

 किया  गया  शरीर  के  किसी  माग  जबवा  अवयव  के  नष्ट  होते  जैसी  100%  अक्षमता  वाले

 में  20,000  २०  की  दर  से  मुआवजा  दिया  गया

 महाराष्ट्र  में  प्रामोच  लल  सप्लाई  सफाई  परियोजनाओं  के  लिए

 विश्य  बेंक  से  सहायता

 ०८29.  भरी  बसन्त  साठे  :  कया  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  विभिन्न  गां  वों  और  कस्त्रों  में  समन्यित  ग्रामीण  जल  मंप्लाई  तथा

 पर्यावरणीय  सफाई  परियोजनाओं  के  लिए  विज  बेक़  से  सहायता  मांग

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  ब्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की  जानी  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामीण  विकास  राज्य  भंद्रो  उपेश  नाथ  :  हां  ।

 महाराष्ट्र  के  ।0  जिलों  के  500  ।2  बसावटों  तथा  दो  कस्बों  के  लिए  75  क्षेत्रीय
 पाइप  जल  सप्लाई  योजनाओं  को  कवर  करते  हुए  समस्वित  परि  जना  लेतर  की  गई
 योजना  में  174  गांवों  के  लिए  कम  लागत  वाली  174  पाइप  जल  सप्बाई  योजनाएं  तथा  178
 नौबों  भौर  8९4  बसावटों  आदि  में  बोर  वल्स  कार्यक्रम  मी  शामिल  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यक्रम
 तथा  मांग  पर  आधारित  स्वच्छता  कार्यक्रम  भी  परियोजना  में  ढामिल  किए  गए  परियोजना  की

 अनुमानित  कुस्त  लागत  169.97  करोड  रुपये  हुं  जिसे  पांच  वर्षों  में  कार्पान्वित  किया  जाना  है  ।

 विश्व  बैंक  के  एक  पूर्व  मिशन  ने  विस्तत  विचार-विमर्श  करने  तथा
 बोजना  को  अष्तिम  रूप  देते  के  लिए  1990  के  अन्त  में  राज्य  का  दौरा  किया  था  |  विदव  बैंक
 मिक्षन  द्वारा  मूल्यांकन  किये  जाने  के  बाद  परियोजना  को  संभवतः  1990  में  ही
 अम्तिम  कृप  दिया  जायेगा  |  परियोजना  का  वास्तविक  कार्यान्तियन  विश्व  बेंक  के  साथ  समझौते  पर
 अन्तिम  तिर्णय  हो  जाने  के  बाद  शुरू  किया  जायेगा  ।

 सी-डाट  तारा  खरीद

 *630.  शो  एम  जी  शेलर  ,  .  रु  है
 भरी  आर०  गुड्राब

 :  क्या  संचार  मन्झो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  सी-दाट  कुछ  वस्तुएं  सिगापुर  और  अन्य  देशों  में  आधारित  उन  कर |  पनियों
 से  खरीदता  है  ओर  इलेबट्रानिक  परीक्षण  पुर्जों  आदि  की  बिक्री  करती  है  ।

 यदि  तो  कम्पनियों  के  नाम  सहित  की  गई  खरीद  का  ब्योरा  क्या

 क्या  किसी  मारतीय  व्यक्तियों  का  उस  कम्पनियों  में  प्रत्यक्ष  या  अप्रह्यक्ष  हि
 सौ-छट  ने  खरीद  की  ओर

 है  जिसे

 24
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 यदि  तो  तस्संबंधी.म्योरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  लनगेश्वर  :  जो  हां  |

 से  (७)  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  एकत्रित  होने  पर  इसे  सभा  पटल  पर

 रख  दिया  जाएगा  ।

 धौलपुर  और  भरतपुर  स्थित  टेलीफोन  एल्सच्ोंजों  को  इलेक्ट्रालिक
 टेलीफोन  एक्सकॉलों  में  धदलना

 ]
 ०631.  श्री  धान  सिह  लाठथ  :  कया  संचार  समंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  सरकार  का  घौलपुर  और  भरतपुर  स्थित  टेलीफोन  एक्सशेंजों  को  इसेकट्रानिक
 फोन  एक्सचेंजों  कब  में  बदलने  का  विचार

 यदि  तो  वहां  पर  इलेबट्रानिक  टेलीफोन  एक्सछोंज  कब  तक  स्थापित  किये

 कया  घौलपुर  में  टेलीफोन  प्रयोग्ताओं  को  1990  में  अधिक  राधा  के  बिस  भेजे

 गये  यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई  और

 टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  की  बर्ड|  सख्या  तथा  उनके  समक्ष  उत्पन्त  समस्याओं  की  ध्यान  में
 रखते  हुए  विभाग  में  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाएं  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनेहबर  मिश्र  )  :  जी  हां  ।

 उपस्क्र  उपलब्ध  होने  पर  वर्ष  199  1-92  के  दौरान  ।

 1990  के  दौरान  547  उपमोकक्ताओं  में  से  अधिक  राषि  के  बिल  आने  का
 छिकायते  प्राप्त  हुई  प्रारमिक  जांच-पड़ताल  करने  पर  इनमें  से  19  मामले  सही  पाए
 होष  38  मामलों  में  प्रवुत्ति  क ेअधिकार  पर  अनतिम  बिंल  जारी  कर  दिये  गए

 भरतपुर  डिविजन  के  अधिका  रियों  को  ये  अनुदेश  दिये  गए  हैं  कि  वे  घौलपुर  का
 मित  रूप  से  दौरा  करे  ।

 संगठनात्मक  सस्थापना  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  ओचित्य  पाएं  जाने  पर  सब-डिविजन
 बनाया  जाएगा  ।

 अनुसू चित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पद  मरना

 ]
 +632,  डा०  बंगासी  सिह  :  क्या  विदेल  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 One  फ  उ  रु  ््््््  ी|ूी  ४ਂ  ्ि््े

 (%)  उनके  मंत्रालय  में  इस  समय  प्रत्येक  ग्रूप  में  अनुसूचित  जातियों
 तथा  अनुसूचित

 जातियों  के  लिए  आरक्षित  उन  पदों  की  संझ्या  कितनी-कितनी  है  जो  रिक्त  पड़े  हुए  हैं  और  ये  कब  से

 रिक्त  पड़े

 इन  रिक्त  स्थानों  को  मरने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेक्ष  मंत्री  इना  कुमार  :  विदेदा  भंत्रालय  में  इस  समय  प्रत्येक  समूह  में

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  पर्दों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 किम  अममकलकिकअलक  लक --+-

 समुह  अनुसूधित  अनुसूचित  कब  से  रिक्त  हैं

 जाति  जनजाति

 2  3  4

 कक  _  --  _

 ।  6  1986  दो  1987  से  और
 दो  1988  से  ।

 ग  5  3  1988  से  ।

 घ  1  4  अनुसूबित  जनजाति  के  दो  पद  1988  से
 अनुसूचित  जनजाति  के  दो  पद  1989  से
 और  अनुसूचित  जाति  का  एक  पद  [990

 समूह  ल  ओर  ग  के  लिए  रिक्तयां  इस  वर्ष  बिक्षेष  भरती  अभियान  के  अन्तर्गत  मरने  के
 लिए  कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  विमाग  को  भेज  दी  गई  समृह  के  पदों  के  लिए  इस  मंत्रालय  में
 कार्यरत  पात्र  नैमितिक  श्रप्मिकों  से  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किए  जा  रहे  यदि  इन  नैमित्तिक  श्रमिकों
 में  से  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनसूचित  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  होंगे  तो  रोजगार
 कार्यालय  से  कहा  जाएगा  कि  वे  अनुसूचित  जाति  और  जनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  भेजें

 प्रएदन  नहीं  उठता  ।

 शोधा  में  पुतंगालो  सांस्कृतिक  केला

 *»633,  थौ  पश्चचम्त  राद  पाटिल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 (%)  क्या  पुतंगाल  सरकार
 ने  पुर्तंगाली  दृतावास  के  तत्वावधान  में  गोवा  में  एक  सांस्कृतिक

 केन्द्र  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  भरी  इस्द्र  कुमार  गुजराल  :  से  पुरतंगाल  की  सरकार  ने  सांस्कृतिक
 केन्द्रों  के  संचालन  से  संबद्ध  भारत  सरकार  के  नीतिगत  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  भीतर  गोवा  में  एक
 सांस्कृतिक  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  अनुरोध  किया  इस  मामले  पर  दोनों  सरकारों  के  बीच

 विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 पुनंगठित  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  को  बेठक

 9634.  री  कल्पमाथ  राय  :  क्या  गृह  सन्जो  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  पुनंगठित  राष्ट्रीय  एकता  परिषद्  की  पहली  वंठक  हो  गई  है  :

 यदि  तो  इस  बैठक  में  किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  :

 क्या  देश  में  बार-बार  होने  वाले  साम्प्रदाधिक  तनाव  की  समस्था  से  निपटने  के  लिए
 परिषद  के  सामने  कोई  प्रस्ताव  रखे  गये  थे  :  और

 यदि  तो  तत्पंवंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गह  मन्रो  शी  मोहम्मद  :  जी  श्रीमान्  ।  इसकी  पहली  11

 1990  को  हुई  ।

 भारत  में  साम्प्रदायिक  राजनीतिज्ञों/अलगाववादी  तत्वों  द्वारा  हवा  का  अधिक

 प्रयोग  पंजाव  की  कश्मीर  की  और  गाम  न्ममूमि  वाबरी  मस्जिद  विवाद  ।

 और  कार्यसूचरी  के  सभी  विपयों  पर  सामान्य  चर्चा  हुई  और  देक्ष  में  साम्प्रदायिक

 स्थिति  की  सप्रीक्षा  करने  के  बाद  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  न॑  बढ़ते  हुए  इस  खतरे  से  प्रमावी  ढंग  से

 निपटने  के  लिए  योजना  को  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  समिति  के  गठन  का  प्रस्ताव  पारित

 किया

 मड़ोश्र  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 635.  क्री  अस्यूमाई  देशमुख  :  क्या  संचार  मन्शो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 31  1990  को  मड़ौच  में  टेलीफोन  कनेक्शानों  की  प्रतीक्षा-सूची  में  दर्ज

 आवेदकों  की  स  झ्या  क्या
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 __
 eee  ७फऊछझफऑ॒ऑ॒  #॒#॒खऑरऑरउछ:सल  अन्नाਂ

 इन्हें  कब  तक  टेलोफ़ोन  कनेक्शन  दे  दिये  जाने  की  सम्भावना  और

 प्रतीक्षा-सूची  में  दर्ज  समी  आवेदकों  को  श्षीक्र  टेलीफोन  कनेक्शन  देते  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  7?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनेशबर  :  31  1090  की  स्थिति  $

 अ्भुमार  2143  ।

 ओर  मडौच  के  2400  ल”'इनों  वाले  मैनुअल  एक्सचेंब  को  5000  लाइनों  के

 ऑटोमैटिक  एक्सचेम्ज  में  बदलकर  वहां  की  सज्जित  सिविंग  क्षमता  का  16.2.  90  को  हल  ही  में

 बिस्तार  किया  गया  31.2.90  तक  850  नए  टेलोफोन  कनेस्शन  दिए  गए  वर्ष  1900-91
 मैं  1100  और  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  का  प्रस्ताव  और  इससे  31  90  तक  की
 प्रतीक्षा  सूबी  को  निपटा  दिया  जाएगा  ।  इस  एक्सचेन्ज  का  1092-93  में  आगे  और  २000  लाइनों
 में  बिस्तार  करने  का  प्रस्ताव  है  जिसते  मडोच  में  आगे  और  मांग  को  पूरा  में  मदद  मिलेगी  ।

 दिल्ली  में  एस०  टी०  डी०  कनेक्शन  काटे  खाता

 6619.  श्री  कैलाश  मेघवाल  :  क्या  हांचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल  नी  में  कि  तने  प्रतिश  व  टेलीफोन  प्रयोगकां  ने  अपने  टेनीफोन  पर  एस७  टी  डो०
 सुविधा  कटवा  दी  है  और  इनमें  से  कितने  प्रयोक्ता  ने  टेनीफोन  विभाग  द्वारा  गलत  बिल  के  विरोध
 के  रूप  में  यह  सुविधा  गटवाई

 इस  प्रकार  एस०  टी०  डो०  सुविधा  कटवाने  के  कारण  राजस्व  कीं  कोई  हानी  हुई और

 दिल्ली  में  के  संस्थागत  प्रयोक्ताओं  और  निजी  प्रयोकक्ताओं  की  कुल
 संश्या  कितनी  है

 और  पिछले  दो  वर्षों
 के  दौरान  उनके  बिलों  की  कुल  अलग-अलग  कितनी  थी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मत्रो  जनेदवर  इस  तारीख  तक  56  प्रतिशत
 टेलीफोन  उपमोग्ताओं  के  टेलीफोन  बिना  के  अधिकांग  उपमो  स््ताओं  को  टेलफोन
 संस्थापना  के  समय  टेली  फोन  बिना  डी  के  प्रदान  किए  जाते  हैं  अबबा  बाद  में  उपभोक्ता
 टेलोफोन  के  दुरु  ग/बेमतलब  के  फालतू  प्रयोग  से  बचने  के  लिए  एप  कटवा  देते  है  ।  सरकार

 के  अनुदेसों  के  अनुशार  मितब्यविता  को  दृष्टि  से  सरकारी  कर्मचारियों
 के  अधकांश  आवासीय  और

 कार्यालय  टेलीफोन  7४  के  बिता  होते  हैं  ।  गलत  बिल  बनाए  जाल  के  कारण  उपभोक्ता  एस
 कटवा  दे  एसी  बात  नहीं  है  १५॥क  इस  प्रक्तार  के  बिलों  में  सुघार  कर  दिया  जप्ता

 है ऐसे  टेलोफोनों  की  अचग  1  नहीं  बनाई  जिनसे  कटवाई  जाती  है
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 जी  नहीं  !  के  स्थान  पर  उपभोक्ता  प्रवालक  की  सहायता  से  ट्रक  कालों
 का  उायोग  करते  हूँ  ।

 का  उपयोग  करने  वाली  संस्थाओं  का  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  1-4-90  की

 स्थिति  के  अनुसार  सुविधा  वाले  प्राइवेट  उपभोश्ताओं  की  संख्या  1,  82,  540  उनके
 बिलों  के  घारे  में  अलग  से  कोई  जानकारी  नहीं  रखी  जा  रही  है  ।

 मदर  ठरी  द्वारा  दूध  को  सप्लाई

 6620.  शो  पो०  पेंचालंया  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मदर  डेयरी  द्वारा  दिल्ली  में  केवल  टोन्ड  दूध  की  सप्लाई  को  जाती  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  मदर  डेयरी  द्वारा  पूर्ण  चिकनाई  सहित  दूध  को  सप्लाई  करने

 हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  सत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  :

 हां  ।

 मदर  डेरी  का  उहूृं  श्य  बल्क  वेडिग  पद्धति  के  माध्यम  से  ही  दुग्ध  की  सम्माल  करना

 इसके  पास  सम्पूर्ण  मलाई  युक्त  दूध  पेक  करने  के  लिये  अपेक्षित  सुविधाएं  नहीं  हैं  ।

 सवाई  माधोपुर  जिले  को  एस०  टी०  डी०  से  जोड़ना

 डा०  किरोड़ो  लाल  मौणा  :  व्या  सांचार  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सवाई  माधोपुर  जिले  को  एस०  टी०  डी०  से  जोड़ा  गया  और
 दि  नहीं  तो  इसके  बया  कारण

 इस  वर्ष  के  दौरान  सवाई  माधोपुर  जिले  में  स्थापित  किये  गये  और  स्थापित  किये  जाने
 वाले  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेजों  का  ब्यौरा  क्या  और

 कया  गंगापुर  में  स्वचालित  एक्सचेंज  और  महावा  में  एस०  टी०  डी«  एक्सचेंज  स्थापित
 ने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज़्य  मंत्री  जनेदवर  !  जी  हाँ  |

 सवाई  माधोपुर  जिला  मुख्यालय  को  एस०  टी०  डो०  के  साथ  जोड़  दिया  गया

 एक  विवरण  सलगन  है  ।

 गगापुर
 स्थित  मैनुअल  एक्सनेंज  के  स्थान  पर  हां, तो  के  दोरान  इसेक्ट्रॉनिक

 चेंज  लगाए  जाने  का  भ्रस्ताव  है  ।

 महावा  में  फिसहाल  एस०  टो०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 विवरण

 सवाई  माधोपुर  जिले  में  1990-91  के  दौरान  स्थापित  आटोमेटिक  एक्स्ेंजों  की  सूची  :-

 (3)  कुदगांव  25  लाइनों  का  एस०  ए०  एक्स०

 (2)  कोलादेवो  25  लाइनों  का  एस०  ए०  एक्स०

 उपस्कर  उपलब्ध  होने  पर  सवाई  माधोपुर  जिले  में  1990-91  के  दौरान  संस्पापित  किए  जाने

 बाले  आटोमेटिक  एक्सरोंजों  की  सूनी  ।

 (1)  टोडा  भीम  एस०  ए०  एग्स०  को  बदलने  के  लिए  128  पोर्ट  सी-डाट

 (2)  हाटरोई  25  लाइन  का  एस०  ए०  एक्स०

 (3)  मनकपुरा  25  लाइनों  वा  एस»  ए०  एब्स८«

 (4)  गंगापुर  मैनुअल  एक्मच्ञोंज  को  बदलने  के  लिए  512  पोट  (2

 (5)  हिषण्डोन  मेनुअल  एक्शाह्ोंज  को  बदलते  के  लिए  512  पोर्ट  (2

 (6)  करौली  मेनुअल  एक्सडेंज  को  बदलने  के  लिए  512  पोर्ट  ।

 (7)  श्रीमहाबीरजी  एस०  ए०  एक्स०  को  बदलने  के  लिए  66  आई-एबब*्टी०

 (8)  शिवार  एस०  ए०  एक्स०  को  बदलने  के  लिए  64  मिनी  आई*एल०टी०

 ग्रामोल  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर  पंदा  करना

 6622.  श्री  जमार्दन  पुज्रारी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देषा  में  विभिन्न  सरकारी  योजनाओं  के  अन्तगंत  तीन  महोनों  के  दोरान  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  रोजग'र  के  कितने  अवसर  पंदा  किए

 क्या  सरकार  के  काम  के  अधिकार  के  कार्यक्रम  के  अंतगंत  रोजगार  देने  के  लिए  कोई
 मई  योजनाएं  शुरू  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  भंभालय  में  प्रामोण  विकास  जिमाग  में  राज्य  संत्रो  नाथ  :  )
 भध्रामीण  विकास  विभाग  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  सृझ्स  हेतु  दो  कार्यक्रमों  अर्थात  समन्वित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  तथा  जवाहर  रोजगार  योजना  आर०  वाई  )  को
 कार्यास्वित  कर  रहा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  4800/  रुपये  से  कम  की
 बाधथिक  आय  वाले  परिवारों  को  स्व-रोजगार  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  ।  जवाहर  रोजगार  योजना
 के  अंतर्नेत  सरकारी  लागत  पर  निर्माण  कार्यों  के  जरिए  मजदूरी  रोजगार  सूत्चित  क्रित  जाता  है  ।

 तदगुसार  तमम्वित  प्र  विकास  कार्यक्रम  की  निगरानी  सहायता  प्राप्त  १रिवारों  के  रूप  में  को  जाती
 है  तथा  जयापर  रोजयार  योजना  की  निगरानी  सृजित  किये  गये  रोजगार  के  श्रमदिवसों  के  रूप  में  की
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 जाती  है  ।  राज्यों  क्षेत्रों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  1989  से  लेकर
 1990  तक  983677  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  हसी  अवधि  के  जवाहर  रोजगार
 योजना  के  अंतगगंत  लगमंग  2429  लाख  श्रम  दिवसों  का  सजन  किया  गया  ।

 और  अभी  तक  कोई  नई  योजना  शुरू  नहीं  की  गई  है  ।  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  द्वारा
 रष॑  1990-91  के  बजट  भाषण  में  घोषित  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  तथा  प्रामीण  बेरोजगारी  की  विकट  समस्या

 याले  क्षेत्रों  के  लिए  रोजगार  गारण्टी  योजना  के  ब्पौरे  तेयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 उड़ीसा  में  मत्स्यम  बरररगाह

 6624.  श्री  डो०  अमात  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनः  में  आरम्म  की  गई  मत्स्पन  बन्दरगाह  परिणोजमाओं  के  निर्माण

 में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 आठवीं  योजना-अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  कितने  मत्स्यन  बन्दरगाहों  का  निर्माण  करने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  नीतीश  :

 सातवीं  पंचवर्षीश  योजना  में  उड़ीसा  के  लिए  स्व्रीकृत  मास्स्थिकी  बन्द्ररगाह  परियोजनाओं  के  निर्माण  से
 संबंधित  1990  तक  की  प्रगति  निम्न  प्रकार  है

 साल्रियको  बंवरगाह  प्रगति

 परियोजना  का  नास

 (1)  नुआगढ़  उप-मुदा  जांच  आंधिक  रूप  से  पूरी  हो  गई  5  एकड़
 ममि  का  सुधार  किया  गया  12  झेड़ों  का  मिर्माण ४4  ु
 कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।  मुश्य  मद  अर्थात्  घाट
 दीबाल  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  ठेकेदार  को  कार्य  आदेश
 जारी  कर  दिये  हैं  ।

 (?)  गोपालपुर  परिषोजना  से  सम्बन्धित  परापशंदाता  की  नियुक्ति  कर
 ली  गई  प्रशाभनिक  और  सुरक्षा  कार्यालय  का  निर्माण
 कार्य  पृर्ण  होत  के  स्तर  तक  पहुंच  गया  कार्य  की  मुख्य
 मदों  अर्थात्  घाट  दीवाल  के  सिए  निविदा  प्राप्त  हो  चुकी
 है  ।

 (3)  पारादीप  परियोजना  को  1990  में  स्वीकृत  किया  गया

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  के  लिए  इस  समय  कोई  पात्स्यिकौ  बंदरगाह
 स्वीकृत  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  !
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 SL कम  कलिलननननिननकिककीबी  प्राकृतिक आपबाओं से ँ्रभावित आविवासी fs सानों की शहायता  एएछएाई

 प्राकृतिक  आपबाओं  से  ँ्रभावित  आविवासी  6625. eft बासबपुस्तव॒या Few: क्या कृषि संत्री यह  सानों  की  शहायता
 के  लिए  थोलना

 6625.  भौ  बासबपुस्तव॒या  सिभम  :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंये  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रमावित  आदिवासी  किस  नों  को  किसी

 पोजना  के  अम्तगंत  कोई  सहायता  प्रदान  करती  और

 यदि  तो  कया  इन  योजनाओं  में  रोजगार  सृजन  कार्यक्रम  के  अन्तरकंत  न्यूनतम  मजूरी
 के  मुबतात  के  लिए  कृषि  आदान  राज-सहायता  और  मवेशी  संरक्षण  के  लिए  सहायता  को
 झामिल  किया  गया  है  ?

 कृषि  भंत्ालय  में  कृषि  ओर  सहुकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मीतीझ  :
 और  प्राकृतक  आपदाओं  के  आने  पर  प्रभावित  किसानों  जनजातीय  और  गैर-जनजातीय
 किसानों  के  बीच  कोई  मेद-माव  किए  बगेर  कंन्द्रीय  मानदण्डों  के  अनु#ार  कंन्द्रोय  सहायता  दी  जाती
 है  जिसमें  रोजयार  स॒जन  कार्यक्रपों  क  अंतर्गत  न््यूनतम  पारिश्रमिक  का  कृषि  आदान
 सहायता  और  मबेही  संरक्षण  के  लिए  सहायता  देना  भौ  ह्ामिल

 केरल  में  फ्लडਂ  परियोजनाओं  का  कार्यास्वयन

 6626,  श्री  टी०  ब्चीर  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करें?े  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  करल  में  प्लडਂ  परियोजनाओं  के  कःयान्वियन  से
 क्या  परिणाम  गौर  उपलब्धियां  प्राप्त

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  डेरो  विकास  बोर्ड  ने  केरल  को  कितनी  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  और

 क्वेर्ल  में  पलडਂ  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़  द्वारा  क्या
 कार्य  योजना  तैयार  करने  का  विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मत्रो  नोतोश  : मत  2  वर्षों  के  दौरान  मुख्य  घटको  के  अंतगंत  केरल
 में

 आपरेशन  पलड़  के  कार्यान्त्रःन  की  उपलब्धियां
 बीचे  की  तालिका  में  दी  गई  हैं  :

 मुख्य  घर  निम्न  के  अनुसार  संचिव  उपलब्धियां ड्िड
 इसी  _  जनक  ववनूू

 1987  1५989

 ।
 कं

 मिस  लत  75०००  ee  +  सर  जनक

 (2)  डेरी  सहकारी  समितियां  संगठित  773  887

 (2) कृषक सदृध्य 33
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 (3)  दुग्ध  अधिप्राप्ति  लाज़्  1.73  2.18

 (4)  दुग्घ  परिसंस्करण  क्षमता  2.20  3.76
 लिटर

 (5)  दुग्ध  विषणन  लिटर  1.64  1.85

 गत  2  वर्षों
 के

 दौरान  (1928  89  ओर  1989-90)  केरल  सहकारी  दुग्ध  विपणन
 संघ  को  396.8  लाख  रुपये  को  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 केरल  सहकारी  दुग्ध  विपणन  संघ  ने  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  1990  के  बाद
 की  अपनी  वाधिक  कार्य  योजना  अभी  तक  नहीं  भेजी  है  ।

 टेलीफोन  कर्नक्शन  उपलब्ध  कराया  जाना

 6627.  श्री  बालासाहिब  विस्ले  पाटिल  :  क्या  संचार  मग्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  राज्यवार  अब  तक  कितने  टेलीफोन  कनंक्दान  उपसब्ध
 कराये  गये

 दक्षिण  दिल्ली  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  जिन  व्यक्तिणों  का  नाम  वर्ष  1989  में

 दज  किया  गया  उन्हें  कब  तक  टेलीफोन  कनंकक््शन  उपलब्ध  कराये

 देश  में  टेलीफोन  उपकरणों  और  फालतू  पुर्जों  की  कुल  मांग  की  तुलना  में  इनकी
 लब्धता  कितनी  और

 देश  में  टेलीफोन  उपकरणों  का  निर्माण  कौन-कौन  सी  कम्पनियां  कर  रही

 सचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्री  जनेदवर  मिक्  :  जानकारी  संलग्न  में
 दी  गई  हैं  ।

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उपस्कर  उपलब्ध  होने  पर  31.12.1989  तक  की
 प्रतीक्षा  सूची  निपटाए  जाते  का  प्रस्ताव  है  ।

 मांग  पूरी  करने  के  लिए  टेलोफोन  उपकरण  तथा  अतिरिवत  पुर्जे  पर्याध्त  मात्रा  में
 लब्ध  हैं  ।

 जानकारी  संखग्न  में  दी  गई  है  ।

 33



 26  1990
 लि  झ्षत  उत्तर

 _  उ  छः  खखआख  ख  खखआख  ऑन

 राज्य/संघ  क्षेत्र  का  नाम  तक
 प्रदान

 किए  गए  टेलीफोन  कनेक्शन

 ]  2

 1.  आमस्ध्र  प्रदेश  313150

 2.  असम  37707
 3.  बिहार  97141
 4.  गुजरात  422543
 5.  हरियाणा  91351
 6.  हिमाचल  प्रदेश  29392
 7.  जम्मू  व  कदमीर  9८  27399
 8.  केरल  229892
 9.  कर्माटक  299317

 10.  महाराष्ट्र  9606885
 11.  मध्य  प्रदेश  171023
 12.  अकृणाचल  प्रदेश  2794
 13.  मिजोरम  1996
 14,  मेघालय  6614
 15.  नागालंण्ड  3825
 16.  मणिपुर  4215
 17.  त्रिपुरा  4232
 18.  उड़ीसा  60121
 19.  पंजाब  169375
 20,  राजस्थान  138080
 21,  तमिलनाद  419744
 22.  उत्तर  प्रदेक्ष  291024
 23.  परिचम  बंगाल  305036
 24,  सिक्किम  1777
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 25.  गोआ  12999

 26.  पाण्डिचेरी  7672

 संघ  क्षेत्र

 27.  दिल्ली  458553

 28.  चण्डीगढ़  20229

 29.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  1606

 30,  लक्षद्वीप  1056

 31,  दमन  और  द्वीप  978

 32.  दादरा  नगर  हवेली  679

 31.1.90  की  स्थिति  के  अनुसार

 उन  फर्मों  के  ताम  जिरहें  टेलीफोस  उपकरणों  का  निर्माण  करने  के  लिए
 मांग  पत्र  जारी  किए  गए  हैं

 1.  भारत  टेलीकाम  लि०

 2.  बी०  पी०  एल०  प्रणाली  एवं  परियोजना  लि०  |

 3.  क्रम्प्टन  ग्रे  वस  लि०  ।

 4.  गुजरात  कम्यूनिकेशन  इलेक्ट्रानिक

 5.  इण्डियन  टेलीफोन  इ  डस्ट्रीज  लि०

 6.  इंडियन  टेलीफोन  इ  डस्ट्रीज  लि०  )
 7.  इंडियन  टेलीफोन  इ  डस्ट्रीज  लि०

 8,  कैल्ट्राव  टेलीफोन  उपस्कर  लि०

 9.  लवेनियर  बेजिनेस  प्रणालियां

 10.  प्रदेशीय  औकध्षोगिक  एंड  इनवेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  उत्तर  प्रदेश  लि०

 11.  पुलसार  इलेबट्रानिक्स  लि०

 12,  पंजाब  वायरलेस  प्रणाली  लि

 13.  राजस्थान  टेलीफोन  इ'डस्ट्रीज  लि०

 14.  रेमिंगटन  रैंड  आफ  इंडिया  लि०

 15.  सेट  टेलीकम्यूनिकेशन

 लिखित  उत्तर
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 16.  सुनीक्ष  कम्यूनिकेशन

 17.  स्वेडें  इंडिया  क्रेलिकट्रानिक  लि०

 18.  टेलीमेटिक्स  प्रणाली  लि०

 19.  टेक्सटान  टेलीकाम  प्रा०  लि०

 20.  दि  प्रियरांजा  ६  टरप्राइज

 21.  यूनाइटेड  टेलीकाम  लि०

 22.  यूनिटेल  कम्यूनिकेशन  लि०

 23.  बेबेल  कम्यूनिकेशन  इंडस्ट्रीज  लि०

 पाशादोप  पत्तन  में  भमिकों  को  हड़ताल

 6628.  भी  के०  प्रधानों  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-8५  और  1989-90  के  दौरान  पारादीप  पत्तन  के  श्रमिकों  ने  कितनी  बार

 हड़ताल  की  ओर  उसके  क्या-क्या  कारण  ओर

 इन  श्रमिकों  को  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिंए  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा

 क्या  है  ?

 खलभूतल  परिवहन  सम्तजों  के०  पी०  ओर  पारादीप
 पत्तन  न्यास  के  कर्मचारियों  और  कामगारों  ने  वेतन  संशोधन  की  मांग  को  लेकर  17.4.1989  से
 22.4.1989  तक  सभी  पत्तनों  में  हुई  हडताल  में  भाग  लिया  था  ।  इसे  21.4.1989  को  हुए
 झौता  ज्ञापन  द्वारा  निबटाया  गण  इसके  उर्दरकों  की  जहाज  से  सीधे  डिलीवरी  के  विरोध
 में  कार्यों  हैंडलिग  श्रमिक  7.6.1989  से  4.6.1989  तक  हड़ताल  पर  रहे  थे  ।  19.8.1989  की
 बहली  शिफ्ट  में  एक  दुघंटना  में  एक  विचमैन  की  मृत्यु  हो  जाने  के  कारण  जह्षाजों  पर  काम  प्रभावित

 हुआ  पुनः  27.8.89  की  पहली  शिफ्ट  में  विचमेनों  और  सिगनलमेनों  ने  एक  स्थानीय  मांग  को
 शेकर  काम  रोक  दिया  स्थानीय  स्वरूप  की  मांगों  को  द्विपक्षीय  विचार  विमशं/समझौते  द्वारा  चर्चा
 करके  निबटा  दिया  जाता  है  ।

 सिरदरी  में  नेफघा  पर  आधारित  अभोनिया  संयंत्र

 6629.  श्री  ए०  के०  राय  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सिन्दरी  में  नेफया  पर  आधारित  900  टन  प्रतिदिन  उत्पादन  क्षमता  वाला
 निया  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  भ्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  भेजा  गया  और

 यदि  तो  हस  भ्रस्ताव  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।



 1912  सिंखिंत  उशर
 बनीीीनीनीानीीत  जन  तनमन  नमी

 खाक  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  भी  गाय  राम  ओर  जी  हां  ।  सिन्दरी
 में  एक  नयी  900  टन  प्रतिदिन  क्षमता  की  अमोनिया  तथा  1500  टन  प्रतिदिन  क्षमता  की  यूरिया
 परियोजना  स्थापित  करने  के  लिये  फटिलाइजर  कापोरेश्दन  आफ  इ  डिया  से  ऐक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा
 है  ।  आठवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 मध्य  प्रदेश  में  डाक  तथा  तारघर  लोलना

 6/30,  भरी  विलोप  सिंह  ज्  देव  :  क्या  संदार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 मध्य  प्रदेश  में  चालू  यर्ष  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  नए  डाक  तंथा  तारंधर  खोलने

 का  विचार  है  और  किन-किन  डाक  तथा  तारधरों  का  दर्जा  बढ़ाया  जा  रहा  और

 (a)  मध्य  प्रदेश  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  नए  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की
 स्थापना  करने  का  विचार  कोन-कोन  से  विद्यत्तान  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  दर्जा  बढ़ाने  तथा
 किन  स्थानों  को  एस०  टी०  टी०  से  जोड़ने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सस्ती  जनेब्वर  :  डाकधर  प्रस्तावित  डाकघरों
 के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दर्शाएं  गए  जहां  तक  दर्जा  बढ़ाने  का  सम्बन्ध  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जोएगी  ।

 और  तारष  रों  और  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  खोलने  का  दर्जा  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में
 जानकारी  एकत्र  की  जा  तथा  सभा  पटन्न  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 सध्य  प्रदेश  सकिल

 2
 क्र०सं०  प्रस्तावित  डाकधरों  के  नाम  जिला

 कि  जज  --  --

 ||  2

 1.  परसाड़ा  दुर्ग
 2.  नन्दाल  ढुगें
 3.  भारदा  दुर्ग
 4.  सलहेटोला  राजनन्दगांव

 5.  कोर्साटोला  विलासपुर

 37
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 6.  पिपरलुट्टी
 7.  जींगतपुर  -

 8.  सेमरिया

 9.  दरें

 10.  तेहाधुरा
 11.  डोडा  वही  -

 12.  देवरीलुद  ऊझबही  -
 13.  रसोला

 --
 14.  उमरिया  दादर

 15.  गडाड़े  +>वही---
 16.  बाधा  सिद्घी
 17.  कोहका  शहडोल
 18.  घामोखाड़  दहडोल
 19.  बदबार
 20.  मेदरा  सिद्घी
 21.  चिलियामार  शहडोल
 22.  छेछरिया
 23.  झाल

 24.  बिलासपुर  --  वही --
 25.  चांदा  मण्डला
 26.  चामनी

 +-वही  --
 27.  भिमडोगरी

 28.  पोंडी

 29.  ब्रह्मपुरी  रायपुर
 30.  कोलिहा
 31.  कोटिया

 अम्बिकापुर
 32.  लुरगीकाला  रायगढ़
 33.  चिरागा

 34.  गरवाकला  रेवा
 35,  झापल

 बेतुस

 38
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 36,  भीड़ा  छिन्दवाड़ा

 37.  मलवासी  रतलाम

 38.  खारकटकार  गुना

 39,  गनहेरी  गुना
 40.  तराई  गुना

 41.  विक्रमपुर  गुना
 42.  बडेरा  गुना
 43,  दमदमा  गुना
 44.  कुक््करेता  गुना

 45.  बिलालेडी  गुना
 46.  धासड  देवास

 47.  सराय  धार

 48.  बलेडी  धार

 49.  प्लीडोटाकोट  घार

 50.  बोला  धार

 51.  दोराय  निमच

 52.  लोहारिया  निमच

 53.  कोजया  मन्दसौर

 54.  मसिरा  शहडोल

 विमागीय  उप  डाकघर

 क्रम  सं*  प्रस्तावित  डाकधर  का  नाम  जिला

 1.  2

 1.  एस०  जी०  आई०  पी०  एस०

 बिरसिंहपुर  पाली  शहडोल

 2.  उज्जैन  चिमनगंज  मंडी  उज्जैन

 3.  श्री  सिथेटिक्स  उज्जेन  ,
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 अगरतला  में  बंगला  देश  के  अभिक

 6631.  भरी  देव  बर्मल  :  क्या  गृह  मरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलदेश  से  प्रतिदिन  ओसतन  कितने  श्रमिक  अगरतला  शहर  आ  रहे  और

 बंगला  देश  से  सीमा  पार  करके  बिना  रोक-टोक  आने  वाले  श्रमिकों  को  रोकने  के
 संबंध  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  काम्त  :  और  मारत  में  मजदूरी
 करने  के  उहं  दय  से  मारत  सरकार  ने  किसी  बंगलादेशी  श्रमिक  को  सीमा  पार  करने  की  इजाजत  नहीं
 दी  बंगला  देदा  के  बिटगांव  पहाड़ी  दरों  के  आदिवासियों  को  जो  इस  देश  में  अस्थाई ्
 हारण  लेने  के  मकसद  से  आ  रहे  हैं  और  जिन्हें  त्रिपुरा  में  शिविरों  में  रखा  जा  रहा  है  के  अलावा
 जिन  अवेध  घुसरपेंठियों  का  सीमा  पर  पता  लगता  है  उन्हें  वापिस  खदेड़  दिया  जाता  है  ।

 सोबाइल  सिविल  इमरजेन्सो  फोर्स  दिल्लों  के  कर्मचारियों  से  विकल्प  मांगना

 6632.  श्री  गंगाच्रण  लोधी  :  क्या  गह  भगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  मोबाइल  शतिविल  इमरजेंसी  फोस  दिल्ली  को  1989  से  समाप्त  कर
 दिया  गया  है  ।

 कया  मोबाइल  सिविल  इमरजेंसी  फोसे  को  समाप्त  करते  समय  इस  संगठन  के
 रियों  को  सैन्ट्रल  सरप्लस  सेल  में  भेजा  गया  और

 क्या  सःकार  का  विचार  कर्मचारियों  को  कुल  अन्य  संगठनों  में  ख्प्ताने  के  लिए  उनसे
 विकल्प  मंगाने  का  है  ?

 गृह  संशालप  में  राज्य  मशी  सुबोध  कान्त  :  जी  श्रीमान्  ।

 कम  चारियों  द्वारा  पहले  ही  दिया  जा  बुका  है  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के
 आदेशानुसार  उस  पर  कारंवाई  की  गई  है  ।

 कलकत्ता  स्थित  दूरसंचार  कारखाते  का  स्थानास्तरण

 6633.  श्री  चसाहेलर  भूति  :  क्या  संचार  संत्री  यह  दवाते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकाद  का  कलकता  स्थित  दूरसंचार  कारसाने  को  दमन  स्थाम  से
 रित  करते  छा  दिचार

 40
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 कया  नए  स्थल  का  चयन  कर  लिया  गया  है  और  यदि  तो  इसके  निर्माण  आदि  पर

 कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 क्या  वर्तेमान  कारखाने  से  किसी  प्रकार  के  प्रदूषण  होने  के  बारे  में  कोई  अम्यावेदन

 प्राप्त  हुआ

 क्या  कलकत्ता  स्थित  दूरसंचार  कारखाने  के  वर्तमान  ढांचे  से  यदि  किसी  प्रकार  का

 वायु-प्रदूषण  होता  तो  उसे  रोकने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  गया

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  और

 स्थानान्तरण  पर  होने  वाले  नए  खबं  से  बचने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  ?

 रांचार  मंशालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशवर  :  फैक्टरी  के  केवल

 एक  हिस्से  को  ही  शिफ्ट  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 हां  ।  नया  स्थान  कलकत्ता  में  चुना  गया  निर्माण  आदि  कार्यों  की

 अनुमानित  लागत  6,09,80,000/-  रुपए  है  ।

 हां  ।  पश्चिम  बंगाल  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  से  एक  नोटिस  जुलाई  1983  में  प्राप्त

 हुआ  था  जिसमें  की  रोकथाम  और  1974”  के  अमुसार
 मोजूदा  फैक्टरी  से  बहाये  जाने  वाले  पानी  के  बारे  में  उनकी  अनुमात  लेने  के  लिए  का  गया  था  ।

 हां  ।

 (४)  पश्चिम  बगाल  प्रदूषण  नियन्नण  बोर्ड  द्वारा  अनुमोनित  एक  विशेषज्ञ  एजेंसी  द्वारा  दी
 गई  सलाह  के  आधार  पर  कुछ  प्रदूषण  नियत्रण  उपस्कर  खरोद  लिए  गये  हैं  ओर  उनकी  अभी
 पना  की  जा  रही  है  ।

 कलकत्ता  स्थित  मौजूदा  दूरसंचार  फंक्टरी  की  स्थापना  1855  में  की  गई  उस
 समय  फैक्टरी  का  क्षेत्र  आवासीय  सीमा  से  बाहर  समय  के  साथ-साथ  नगर  का  विस्तार  होते  के
 कारण  फैक्टरी  का  क्षेत्र  आंतरिक  नगर  क  क्षेत्र  में  आ  गया  |  यह  अनिवायं  है  कि  प्रदूषण  पैदा

 रने  वाली  विनिर्माण  सम्बन्धी  प्रक्रियाओं  को  किसी  अन्य  स्थान  पर  द्िफ्ट  कर  दिया  जाए  और
 इसलिए  फेक्ट  के  केवल  एक  भाग  को  ही  कलकत्ता  के  गोपालपुर  में  शिफ्ट  किया  जा  रहा
 है  ।  शिफ्ट  करने  में  होने  वाला  नया  खर्चा  अपरिहाय  है  ।

 हिस्वुस्तान  शिपयार्ड  विशास्तापतनम  द्वारा  पोत  तिर्माण  के

 लिए  संघटक  ओर  फालतू  पूर्जों  का  मायात

 6634,  क्री  श्रीनिवास  प्रसाद  :  करा  जल-भूवल  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  विशाखापत्तनम  द्वारा  विभिन्न  पोतों  के  निर्माण  के

 लिए  संघटकों  और  फालतू  पुर्जों  के  आयात  में  वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  इसके

 यदि  तो  वर्ष  के  दौरान  हिन्दुस्तान  द्िपयार्ड  लिमिटेड  द्वारा  प्रत्येक  देश
 रु

 ह
 कै  -~  ल््७  #  r  हा

 से  किन-किन  मदों  का  आयात  किया  गया  तथा  ऐसो  प्रत्येक  मद  की  खरीद  पर  कितनी  घनराक्षि  व्यय

 को  गई  और

 वर्ष  1990  के  लिए  आग से  सुरक्षा  प्रदान  करने  वाले  दरवाजों  सहित  ऐसी  प्रस्तावित
 मर्दों  के  आयात  का  ब्योरा  बया

 जल  मूतल  परिवहन  मंत्रो  के०  :  स्थिति  नीचे  दी
 गई  है  :--

 en  ae  अभीताना  तातययन  तक  है  बतिय 5  डक  न  वन  ५...

 यर्ष  आयात  की  गई  मदों  की  संख्या  लागत  कुल

 1  2  3  4  5

 1986-87  कार्गों  जहाजों  के  लिए  113  3.13

 ड्िल  जहाजों  के  लिए  5  54.19
 ओ  पी  एस  एस  वी  3  1.32  58.64

 के  लिए  ->---+--

 1987-88  8  कार्गों  जहाजों  के  लिए  121]  14.05

 ड्रिल  जहाजों  के  लिए  5  0.56
 ओ  पी  एस  एस  वी  2  0.06
 के  लिए  ——-— =  14.67

 1988-89  8-89  कार्यों  जहाजों  के  लिए  56  13.69

 1989-90  कार्गो  जहाजों  के  लिए  37  5.1
 बज  फकंकिल्ाआऊअफअप  अलफ

 मूल  देशों  सद्ित  आयात  के  ब्योरे  सना  पटल  पर  रख  दिए

 1990-91  के  दौरान  हिन्दुस्तान  दिपयार्ड  लिमिटेड  का  1.83  करोड़  रु०  की  लागत
 से  कार्गो  जहाजों  के  लिए  25  मदों

 के  आयात  का  1990-91  के  दौरान  शिपयाड्ट
 द्वारा  अग्नि  सुरक्षा  दरवाजों  को  आयात  कर  का  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया  है  ।
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 राजस्थान  में  प्राम  पंचायतों  को  ठेलोफोन  सुविधा

 6635.  भी  नम्द  लाल  प्रीजा  :  कया  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  कितने  यातायात  मुख्यालयों  में  टेलीफोन  सुविधा  प्राप्त

 राजस्थान  के  ड्  गरपुर  तथा  वांसवाड़ा  जिलों  में  समी  पंकायत

 मुख्यालयों  को  टेलीफोन  सुविधा  से  कब  तक  जोड़  दिया  और

 क्या  प्रतापगढ़  तथा  चित्तोड़गढ़  जिला  मुख्यालयों  के  बीच  सीधी  टेलीफोन  सुकिघा  को
 व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अनेहवर  :  की  स्थिति के
 सार  2245  ग्राम  पंचायत  मुख्यालयों  में  दूरसंचार  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 8  वीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राजस्थान  के  और

 बांसवाड़ा  के  सभी  ग्राम  पंचायतों  को  दूरसंचार  सुविधा  से  जोड़  जाने  की  संमावना  है  ।

 प्रतापगढ़  एक  ओपन-वायर  लाइन  के  जरिए  चित्तौड़गढ़  जिला  मुख्यालय  से  पहले  ही
 जुड़ा  हुआ  है  ।

 संयोजकता  और  विश्वसनीयता  में  सुघार  करने  क॑  लिए  8  वीं  योजना  के  दौरान  प्रतापगढ़  को
 एक  चेनल  डिजिटल  प्रणाली  के  जरिए  चित्तौड़गढ़  से  जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव

 बिहार  में  पसराता  ओर  मारायणपुर  के  बोच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  निर्माण  कार्य

 6636.  भ्रो  राम  दरण  मादबव  :  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  बिहार  के  खगड़िया  जिले  में  पसराता  और  नारायणपुर  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 पर  निर्माण  कार्य  पिछले  अनेक  वर्षों  से किया  जा  रहा  है  और  यह  अब  तक  पूरा  नहीं  हुभा  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यातायात  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  |लए  निर्माण  कार्य  को  छ्षीध्र  पूरा  करने  हेतु  क्या
 कदम  उठाने  पर  विचार  किया  गया  है  ?

 अल-भूटाल  परिबहन  मरत्री  के०  पी»  जिन्हें  के  नहों  ।  नियमित

 विकास  कायक्रम  के  अन्तगंत  इस  खण्ड  के  स॒प्रार  के  लिए  पहले  सर+  कृत  सभी  कार्य  पूरे  ह्दो  चके  हैँ  43
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 करल  में  अरप्पुजा  पुल

 6637.  प्रो०  साथित्रो  ल_्मणन  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोजिकोडा  बाई  पास  के  प्रथम  छोर  पर  केरल  में  अरप्पुजा  पुल  के

 निर्माण  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  और

 यदि  तो  इस  निर्माण  का  के  लिए  कुल  कितनी  धनर  शशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 छल  मूतल  परिवहन  मंत्री  भरी  के  पो०  :  और  1990-91  की

 बाधिक  योजना  म  500.00  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  अरप्पुजा  पुल  का  निर्माण  बाय  की

 ब्यवस्पा  की  गई  है  और  राज्य  सरकार से  प्राप्त  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ।

 हिंगलाज  माता  के  मन्दिर  को  तो  यात्रा

 6638.  कुमारी  उम्रा  मारतो  :  क्या  विदेश  संत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तान  में  गलाज  माता  का  मंदिर  किस  स्थान  पर  स्थित

 कया  हिन्दू  तो  यात्रियों  को  वहां  जाने  की
 अनुपति

 रादि  तो  स्वतंत्रता  के  बाद  कितने  हिन्दू  तीथंय्रात्रियों  ने इस  मंदिर  की  तीथ्थ  यात्रा

 यदि  तो  सरकार  ने  हिन्दू  तीर्थ  यात्रियों  के लिए  यह  मंदिर  खुलवाने  के  लिए  क्या
 उपाय  किये  हैं  ?

 विदेश  संत्रो  इस  कुमार  :  हिंगनाज  माता  मन्दिर  पाकिस्तान  के  जिला
 लसबेला  में  है  ।

 से  सरकार  ने  पाकिस्तान  की  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  मारतोय  तोथ॑

 यात्रियों
 के  लिए  ओर  अधिक  पूजास्थन  दक्षनार्थ  जिनमें  हिगलाज  माता  मन्दिर  भी  शामिल  है

 ओर  यहू  मामला  पाकिस्तान  की  सरकार  के  विचा?धीन  है|

 पंजाब  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  निर्माण  ओर  सुधार

 ]
 6639.  श्री  कमल  चोघरी

 :  कया  जलभूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  वर्ष  1989-90  के  दोरान  पंजाब  में  कुल  कितने  किलोमीटर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का
 सुधार  और  मरम्मत  की  और
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 इस  पर  कितना  खर्च  हुआ  ?

 जलभूतल  परिवहन  भम्त्रो  भी  के०  पो०  :  ओर  वर्ष  1989-90
 के  दौरान  किसी  नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  था|  वर्ष  के  दौरान  85

 में  करिजवे  को  मजबूत  करके  32.88  कि०  भी०  में  वेध्ड  शील्डसं  की  व्यवस्था  करने  तथा
 1.5  कि०  मी०  में  सड़क  स्तर  को  ऊंचा  करने  जैसे  सुधार-कार्यों  को  पूरा  किया  गया  था ।  ट्रं  फिक  के

 दबाव  तथा  घन  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  973  कि०  मी०  की

 समस्त  लम्बाई  का  अपेक्षित  स्तर  तक  रख-रखाव  एवं  उसकी  मरम्मत  का  कार्य  किया  वर्ष  के
 दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  तथा  रख-रखाव  के  लिए  पंजाब  लोक  विभाग  द्वारा
 26.16  करोड़  तथा  4."  करोड़  रु०  की  राशि  के  खर्च  की  सूचना  दी  गई

 कोटनाशी  1968  को  अनुसूची  में  कोटताशकों  को  शामिल  करता

 6640.  श्री  रामवास  सिंह  :  क्या  कृषि  मनी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  फंफूदनाक्षओों  और  हनिसाइडिस  दवाओं  के  नाम  क्या  हैं  जो  कीटनाशी
 1968  की  अधिनिपमिति  के  समय  से  इसकी  सूची  में  शामिल  हैं  ओर  जिन्हें  गत  तीन

 बर्षो  के  दोरान  केन्द्रीय  कीटनाशी  बोर्ड  की  पंजीयन  समिति  द्वारा  पंजोयन  प्रमाण-पत्र  दिया  गया
 और

 पार्टी-वार  और  उत्पाद-वार  उन  फंफूदनाशक  और  हार्बीसाइड्स  के  नाम
 क्या  जिनके  मामले  अधिनिय  की  अनुसूची  में  दामिल  किये  जाने  के  लिए  कन्द्रीय  कीटनाक्षी  बोढ्ढ

 पंजीयन  समिति  के  पास  लम्बित  पड़े  हैं  तथा  जिनके  मामले  कीटनाशी  अधिनियम  की  घारा  (3)
 ओर  9  के  अन्तर्गत  पंजीयन  प्रमाण-पत्र  लेने  हेतु  पंजीयन  समिति  के  पास  लम्बित  पड़े  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  संत्रो  भोतोश  :

 फफ्  दीनाशी  और  हाकनाक्षियों  सहित  जो  कौटनाशी  अधिनियम  समिति
 की  अनुसूी  में  के  नाम  में  दिये  गये  हैं  ।

 में  रल्ता  गया  ।  बेलिये  संख्या  एल०  टी०  |]

 कोटनादियों  फफुन्दीनाशियों  और  हाकनाशियों  के  नाम  जो  नियम  पारित  होने  के  समय  से  ही
 अधिनियम  की  अनुसूची  में  हैं  और  जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पंजीकरण  समिति  द्वारा  पंजीकरण
 प्रमाण-पत्र  दिये  गए  में  दिये  ग०  हैं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  सल्या  एल०  टी०

 फफून्दीनाशी  और  छ्ाकनाश्षियों  सहित  कीटनाशी  से  संबन्धित  कोई  आवेदन  पत्र

 नाक्षी अधिनियम की अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए केन्द्रीय कीटनाशी बो्ड के समक्ष विषाराधीन नहीं 45
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 a  आस>-जखर्ररर  मल

 और  शाकनाशियों  सहित  कीटनाशियों  की  मची  जिनके  सम्बन्ध  में  धारा  9(3)

 और  के  अन्तर्गत  पंजीकरण  के  लिए  आवेदन  पत्र  पंजीकरण  सर  मति  के  समक्ष  विभाराधीन

 के  और  ख  में  दिये  गये  हैं  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देलिये  संक्या  एल०  टी०  1002/90]

 इसमें  आवेदकों  के  उत्पाद-वार  नाम  दिये  गये  हैं  ।

 गाजियाबाद  टेलोफोन  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  कर्तक्शन

 6641.  थी  रामाअ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  संचार  मत्नी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (w)  31  1990  को  गाजिणाबाद  में  प्रत्येक  श्रेणी  में  टेलीफोन  कनेकक््द्ान  देने  के  कितने

 मामले  बकाया  पड़  और

 चाल्  वर्ष  के  अन्त  तक  प्रस्येक  श्रंणों  में  टेलीफोन  कनंबशन  देने  के  लिए  क्या  अस्थायी

 कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशबर  :  गाजियाबाद  के  विभिन्न
 बेंजों  में  3  31-3-90  की  स्थिति  के  भनुसार  प्रतंक्षा  सूच  में  दज॑  आवेदकों  के  नाम  नीचे
 दिए  गए

 स  न-नन

 श्रेणी  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों  की  संख्या

 राजनगर  पटेल  नगर  पूर्वी  शाहदरा
 टेलोफोन  टेलीफोन  टेलीफोन
 एक्सचेंज  एक्सचेंज  एक्सचेंज

 ||  2  3  4

 ओ  वाई  टी  सामान्य  9  3  6
 भो  वाई  टी  विशेष  —  —  रे

 गैर  ओ  वाई  टी  विश्लेष  14  3  6

 गैर  ओ  वाई  टी  एस  एस  —  1  —

 गैर  ओ  वाई  टी  सामान्य  3584  378  463

 योग  3607  387  477
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 चालू  वर्ष  के  दौरान  राजन५र  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  7000  लाइनों  तक  विस्तार

 किए  जाने  की  योजना  है  जिससे  उस  एक्सचेंब  में  गैर  ओ  वाई  टी  सामान्य  श्रेणी  के  अतिरिक्षत  प्रतीक्षा

 सूची  को  निपटा  दिए  जाने  की  संमावना  चालू  वर्ष  के  दोरान  अन्य  किसी  एक्सचेंज  का  विस्तार

 करने  की  संभावना  नहों

 स्वत  श्रता  सेनामियों  के  आवेदन

 6642.  प्रो०  गोपालराव  मायकर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोवा  के  स्वतत्रता  सेनानियों  के  कितने  आवेदन  केन्द्रीय  सरकार  पास  उनकी  पेंशन  की

 स्वीकृति  हेतु  लब्ित  हैं  :

 इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 इन  मामलों  को  शीघ्रता  से  निपटाने  हेतु  श्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कान्त  :  से  निर्धारित  तारीख

 (31-3-1982)
 तक  गोवा  से  प्राप्त  समी  आवेदनों  पर  विचार  किया  और  आवेदकों  का  निर्णय  की

 सूचना  दे  दी  गई  है  |  जिन  आ  वें  ःकों  के  दात्रे  €वीकार  नहीं  किर  जाते  के  कारण  वे  अतिरिक्त

 साक्ष्य  के  साथ  दुबारा  आवेदन  प्रस्तुत  उनके  मामलों  की  पुनरीक्षा  की  जातो  यहू  एक  सतह

 प्रक्रिया  है  ।

 केसीय  सड़क  निधि  के  अम्तगंत  राजस्थान  को  स्वोकृत  की  गई

 सड़क  परियोजनायें

 6643.  श्री  हेमेख  लिह  बनेरा  :  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भीलवाड़ा  में  एक  थाई-पास  सड़क  तथा  भीलवाड़ा  से  देवली  तक  वाया  बनेरा  एक
 सड़क  बना  ने  के  प्रस्ताव

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  हन  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय
 सड़क  निधि  से  सहायता  प्रदान  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  है  ?

 जलमभूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  पी०  :  राजस्थान
 सरकार  ने  राज्य  की  एक  सड़क  पर  स्थित  भीलवाड़ा  बाई-पास  के  निर्माण  के  लिए  कोई  केन्द्रीय
 सहायता  नहीं मांगी

 जहां  तक  मीलवाडा-जाहयुरा  और  शाहपुरा-जहाजपुर
 राज्य  सड़कों  के  निर्माण  का  संबंध  केस्द्रीय  सडक  निश्ि  के  अन्तर्गत  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकार
 से  प्रस्ताव  प्राप्त हुए  हैं  ।
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 EE  में अभी  ंइंउंकफआअक्ाचिनसत-+
 ___

 में  अभी  वास्तव  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  जिसके  प्रति  ये
 से  केन्द्रीय  सड़क  निधि

 प्रस्ताव  अंकित  कए  गए  अतः  इन  प्रस्तावों  पर  अनुगोदन  के  लिए  आगे  कारंवाई  नहीं  की

 गई  है  ।

 रायगढ़ बिले  में  जसपर  में  माइभोवेव केस

 |

 6644.  झी  नगद  कमार  साय  :  «या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  रायगढ़  जिले  में  जसपुर  में  एक  माहक्रोवेव  केन्द्र  स्थापित  करने  का
 विचार

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 संचार  संत्रालय के  राज्य  मत्री  जनेश्वर  :  जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।'

 जमसपुर  को  योजना  अवधि  में  बी/एस  (120  हाई  प्रेड  आप्टिकल
 फाइबर  प्रणाली  के  गाध्यम  से  जोड़ा  जा  रहा  है  ।  इस  रूट  पर  माइक्रोवेव  प्रणाली  की  योजना
 नहीं  बनाई  जा  रही  है  ।

 विभागेज्तर  कर्मचारियों  को  वेतन
 है

 6645.  श्री  सत्यभाशयण  जटिया  :  क्या  सचार  भन््ञशी  यह  बताःे  की  क्ृपः  करेंगे  कि  :

 डाक  विभाग  में  विभागेत्तर  कर्मचारी  सेवा  कद  से  चल  रही  है  और  इन  कर्मचारियों  को
 दिये  जा  रहे  वेतन  ओर  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  हम  समय  राज्य-वार  कितने  विमागेत्तर  कर्मच।री  हैं  और  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  एसे  कितने  कर्मचारियों  को  विभागीय  सेवाओं  में  नियमित  किया  गया  है  और  भविष्य  में  उन्हें नियमित  करने  की  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 |  संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बनेहबर  :  एक  नियमित  उपाय  के  रुप
 रक्त  बविभागोय  प्रणाला  वष  1966,67  07  में  चाल  की  गई  अतिरिक्त

 त्
 ये  को बेतन  नहीं  दिया  जाता

 वल्ति  कांभार  के  आधार  पर  उन्हें  कुछ  न्यूततम  और  अधिकतम  मासिक  मता
 अदा  किया  जाता  समी  श्रृणियरों

 के
 अतिरितत  विमागोय  कर्मचारियों  का  मता  1.1  1986  से

 संशोधित  किया  गया  है  जो  इस  प्रकार  है  :-...
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 भझंणी  न्यूनतम  अधिकतम

 2  3

 सतत  तय  अतिरिक्त विभागीय उप  पोस्टमास्टर और  ख  लआफ  कफफफफजफउऊफक़्फफफफउफफसलअस  जल  कल
 अतिरिक्त  विभागीय  उप  पोस्टमास्टर  और  385  620
 अतिरिक्त  विभागीय  साटेर

 अतिरिक्त  विमागीय  शाखा  पोस्टमास्टर  275  440

 सभी  अतिरिक्त  विभागीय  डाक  टिकट  विक्रेता  270  420

 सभी  अन्य  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट

 2  घंटे  से  कम  कार्यमार  के  लिए  240  रु०

 2  घंटे  ओर  उससे  अधिक  कार्टभार  के  लिए  270  420

 उपयुक्त  मत्तों  क ेअलावा  अतिरिवत  विभागीय  ध्लाखा  पोस्टमास्टਂ  अधिकतम  तक
 वितरण  और  यात्रा  भत्ता  तथा  अधिकतम  प्रतिमाह  तक  कार्यालय  के  रख  रखाव  मत्ता  पाने
 के  पात्र  अतिरिक्त  विभागीय  वितरण  एजेंट/अतिरिक्त  विभागीय  मेल  करियर  प्रतिमाह
 रु०  साइकिल  भत्ता  पाने  के  लिए  पात्र  हैं  इसके  अलावा  प्रति  अतिरिक्त  विभाणीय  क्षाला
 मास्टगों  तिरिक्त  विभागीय  उप  पोस्टथास्टरों  को  3/  रु०  नियत  स्टेशनरी  भत्ता  देने  की  व्यवस्था

 अन्य  श्रे  णिणों  के  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  की  मूल  नियत  स्टेशनरी  मत्ता  देने  की  व्यवस्था

 हैਂ  हकदार  से  अतिरिक्त  विमागीय  कमंचारी  अपने  मूल  मत्ते  पर  38%  की  दर  से  महंगाई  भत्ता
 पाने  के  हकदार  हो  गए  वे  |  :  वर्ष  की  न्यूनतम  सेवा  के  लिए  अनुग्रह  राशि  उपदान  पाने  के  भी

 पात्र  जिसकी  अधिकतम  राशि  3000/  --₹०  है  ।  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  भत्तों  के  बिना  अधि

 कतम  दिन  तक  का  अवकाद  ले  सकते  इसके  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों  में  नियमित  सरकारी

 कर्मचारियों  को  जब  कभी  बाढ़  भत्ता  मंजूर  किया  जाता  है  तो  अतिरिक्त  विमागीय  कर्म  श्रारियों  को

 रु०  विभागीय  अग्रिम  राशि  मजूर  की  जाती  है  जिसे  आधार  किस्तों  में  वसूल  क्रिया  जाता

 रिक्त  विभागीय  एजेंट  अपनी  वास्तविक  परिलब्धियों  के  आधार  पर  उत्पादकता  से  जुड़ा  बोनस  पाने  के

 मी  पात्र

 जानकारी  डाक  सकिलों  से  महंगाई  जा  रही  है और  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उड़ोप्ता  में  एस०  ठी०  डो०  सुविधाएं

 ]

 6646,  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  सांचार  मंशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  में  कुछ  और  शहूरीं  में  एस०  टी०
 डी०  सुधिधा  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव
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 विन

 यदि  तो इसके  लिए  किन-किन  शहरों  रा  चयन  किया  गया

 कया  उड़ीसा  में  पेरालालेमु  डी और  गंजम  जिले  में  कुछ  अन्य  हाहूरों  में  एस०  टी०  डो०

 सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  क्या  इन  शहरों  में  षष॑  में  एस०  टी०  डी०  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  दी

 जायेंगी  ?

 शंचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनेदवर  :  हां  ।

 के  दोरान  निम्नलिखित  स्थानों  पर  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  किए
 जाने  की  योजना  है

 राजगंपुर  ।

 हां  ।

 पारलखेमन्दी  और  असका  |

 (४)  हां
 ।  बछ्तें  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हो  ।

 लद॒दाली  बोद़  संघ  हारा  आम्दोलन

 6647.  भी  सावबराव  सिंधिया  :  क्या  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  लद॒दाखी  बौद्ध  संघ  द्वारा  स्वायत्त  जिला  परिषद  के  लिए
 लन  करते  की  घमकी  की  ओर  गया

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्योरा  क्या  ओर

 हस  पर  सरकार  का  कया  दृष्टिकोण  है  ?

 गृह  स्म्श्री  (  ध्परी  मुफ्तो  मोहम्भव  सईव  ।  (  लद॒दा  सखी  बौद्ध  एसोसिएशन  ने  संघ
 शासित  क्षेत्र  का  दर्जा  दिए  जाने  की  अपनी  मांग  अब  छोड़  दो  है  और  इसके  बदले  में  लेह  के  लिए
 स्वायततशासी  जिला  परिषद  की  मांग  की  जम्मू  और  कद्मीर  के  संविधान  के  ढांचे  और  अन्य  राज्य
 कामूनों  के  अंतगंत  एसोसिएशन  की  मांग  पर  विचार  करने  का  कार्य  राज्य  सरकार  का

 दिल्खी  पुलिस  अधिकारियों  को  ज्यादतियों  को  शांच  हेतु  समिति

 6648.  शरी  धर्मेक्ष  प्रसाद  धर्मा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  दिल्लली-में  :984  के  दंगों  के  दोरान  दिल्ली  पूलिस  अशिकारियों  की
 ज्यादतियों  की  जांच  हेतु  गठित  को  गई  समिति  मे  अपनी  रिपोट  दे  दी
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 हीीीसससस  मफ>ॉ98ओऑ5इक-स  ससककक्न्क्कक््सन  स:४फस५सक२2२स- इकर्े-जन  न  - ._- .

 यदि  तो  इस  समिति  के  निष्कर्ष  क्या  और ५

 |  हस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
 ;

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  काग्त  :  से  कपूर  मित्तल  समिति

 !
 जिसे  दिल्ली  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  की  गयी  लापरवाहियों  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  गठित

 किया  गया  अपनी  रिपोर्ट  1  1990  को  दिल्ली  के  उपराज्यपाल  को  प्रस्तुत  कर  दी  है  और
 दिल्ली  प्रशासन  इसकी  जांच  कर  रहा  है  ।

 कपूर  मित्तल  समिति  की  सिफारिकों

 6649,  श्री  धान्तिलाल  पुरूषोत्तमदास  पटेल  ]
 श्रीमती  गीता  मुसर्जो  |  का
 श्री  कंलाश  मेषबाल  p

 :  क्या  ग॒हु  म्ंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  कृपाल  सिह  है

 क्या  दिल्ली  में  1984  के  दंगों  के  दौरान  दिल्ली  पुलिस  क  अधिकारियों  द्वारा
 अपने  कतंव्य  का  पालन  न  करने  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  गठित  कपूर-मित्तन  समिति  के
 सदस्य  न्यायाधं।श  कपूर  ने  पुलिस  कर्मिकों  क॑  व्यवहार  पर  एक  पूर्ण  उच्च  स्तरीय  जांच  समिति  गठित
 करने  की  सिफारिश  की  और

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  बया  है  और  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोष  कास्त  :  और  एक  1990
 को  दिल्ली  के  उप-राज्यपाल  को  प्रस्तुत  की  गई  कप्र-भित्तल  समिति  की  रिपोर्ट  पर  दिल्ली  प्रशांसन तु  पू
 जांच  कर  रहा

 दिल्ली  भूमि  सुधार  अधिनियम  के  अस्तर्मत  सू-क्षेत्र

 6650.  क्री  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  मूमि  सुधार  अधिनियम  के  अंतर्गत  एक  परिवार  अधिकतम  कितना  सिचित
 क्षेत्र  रख  सकता

 कया  वर्ष  1985  के  दौरान  कुछ  ठ्यक्तिणों  को  महरौली  तहसील  के  अन्तगंत  गांवों  में

 मूमि  की  खरीद  करने  और  उसे  पंजीकृत  कराने  की  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोज  विकास  विसाग  में  राज्य  मंत्री  उपेग्त  गाय  :
 दिल्ली  भूमि  सुधार  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अन्त्गंत  एक  परिवार  द्वारा  रखी  जा  सकने  वाली

 व
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 विन  एएएएएशश)ओनई

 को कोई  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  नहीं  मूमि  धारों  द्वारा रखी  जाने

 कित  अबबा  आक  अधिकतम  अमि  जोत  अधिनियम  960  में  निर्धारित  की  गई  है  जिसके

 ब्यौरे  निम्नोक्त  अनुसार  हैं  :--

 ।.  ऐसी  भूमि  के  मामले  में  7.25  हैक्टेयर  जिसके  लिए  सिंचाई  के  किसी  निजी  साधन ग्ज्ञत  3«
 से  सिचाई  सुनिश्चित  है  और  एक  वष  में  कम  से  कम  दो  फसल  देन  योग्य

 अथवा

 2.  ऐसी  मूति  के  मामले  में  5.8  हैक्टेयर  जिसकी  तिचाई  एक  सरकारी  साधन  से

 त दिचत  है  और  वह  वर्ष  में  कम  से  कम  दो  फसल  देने  के  योग्य  अथवा

 ।.  ऐसी  मूमि  के  मामले  में  10.9  हैक्टेयर  जिसके  लिए  सिंचाई  के  किसी  निजी  साधन

 से  सिंचाई  सनिश्चित  है  और  एक  वर्ष  में  कम  से  कम  सफल  देने  के  योग्य  अथवा

 2.  ऐसी  ममि  के  मामले  में  8.7  जिसकी  सिंचाई  एक  सरकारी  साधन  से

 सनिश्चित  है  और  वह  वर्ष  में  कम  से  कम  एक  फसल  देने  के  योग्य  अथवा

 एक  फल  वाटिका  सहित  किसी  अन्य  प्रकार  की  भूमि  के  मामले  में  21.8  हैक्टेयर  ।

 उपरोब्त  भूमि  के  अतिरिब्त  एक  परिवार  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाला  एक  व्यक्ति  अपने

 प्रत्येक  बालिग  पुत्र  के लिए  अधिकतम  प्षीमा  से  अनधिक  मूमि  भी  रखने  का  पात्र  होगा  ।

 )  और  दिल्ली  में  भूमि  के  हस्तांतरण  का  पंजीकरण  भारतीय  पंजीकरण  अधिनियम
 के  अम्तगेंत  कंवल  तब  ही  किया  जाता  है  जब  दिल्ली  मूमि  हस्तांतरण  पर

 1962  के  अन्तगंत  दिल्ली  से  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  कर  लिया  जाता  है  ।  यह
 पत्ति  प्रमाण-पत्र  केवल  ऐसी  भृमियों  के  सम्बन्ध  में  जारी  क्रिया  जाता  है  जो  मूमि  अधिग्रहण  अधिनियम
 की  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिग्रहण  अधिसूचना  से  मुक्त  हो  ।  27.3.85,  25.7.85  और
 8.8.8  5  को  जारी  किए  गए  एसे  अनापत्ति  प्रामण-पत्रों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दर्शाएं  गए

 52
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 तहत  “7  “ “5
 इस सम्बन्ध में  7  ( प््

 जासूसो  के  आरोप  में  गिरफ्तार  किये  गए  व्यक्ति

 श्री  घादवेस  बत्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 के  दौरान  जासूसी  के  आरोपों  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार गत  तीन  वर्षों  के

 गये

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  मामलों  में  फेंसला  हो  गया  है  और  कितने  मामले  अभी  तकਂ

 लम्बित  पड़  हैं  तथा  इसके  कया  कारण  और

 कितने  व्यक्षितयों  को  दोष-मुक्त  किया  गया  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  संशालय  में  राज्य  मंत्री  सुओोष  कान्त  सहाय  )  :  247  से  उपलब्ध  सूर्चना

 अनुमार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जासूमी  के  आरोपों  के
 कारण  247  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया  गया  ।  इस  अवधि  के  दौरान  पड़ताल  मामले  दोष  सिद्ध  में  समाप्त  हुए  श्रौर  73  मामले  या  तो

 विच्वारणाधीन  हैं
 या  उनकी  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  इस  अवधि  के  दौरान  तीन  व्यक्षितयों  को

 न्यायाशय  द्वारा  दोषमुक्त  किया  गया  ।

 रासायनिक  हथियारों  में  कमी

 6652.  प्रकाषा  कोको  ब्रह्म  मट्ट
 श्ली  घर्मेश्ा  प्रसाद  वर्मा  |

 :  जया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्था  अमरीका  और  सोवियत  संध  विश्व  में  शांति  स्थापित  करने  के
 भ्रयात्त  के  रूप  में

 रासायनिक  हथियारों  में  कमी  करन  पर  सहमत  हुए

 यदि  तो
 कितनी  कमी  करने  पर  सहमत  हुए

 कया  इस  प्रस्ताव  का  भारत  तथः  अन्य  देशों  ने  स्वामत  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्री  इसकुमार
 :

 (१)  और  रासायनिक  अस्त्रों  पर  अपनी

 द्विपक्षीय  बातचीत  में  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  सोवियत  संघ  इस  बात  पर  सहमत  हुए  हैं  कि

 जैनेवा  में  निरस्त्रीकरण  सम्मेलन  में  इस  समय  रास्तायनिक  अस्त्र  अभिसमय  के  सम्बः  ध्  में  जो  घर्चा

 अल  रहो  उसके  प्रवृत्त  होन  से  पहले  ही  वे  अपन-अपन  रासायनिक  मण्डारों  को  कम  करना  शुरू
 कर  देंगे  ।  इन  कटौतियों  का  सहा-सही  ब्योरा  अभी  तैयार  किया  जाना  है  |

 और  भारत  और  अधिकांश  अन्य  तठस्थ  और  गृट-निरपेक्ष  देशों  ने  अभथ्रीकाਂ

 और  सोवियत  संघ  के  रासायनिक  अस्त्र  मण्डारों  में  कटोती  के  बारे  में  उनके  बीच  हाल  ही  में  हुए
 समझौते  का  स्वागत  किया  उन्हें  आशा  है  कि  ये  कटोलियां  रासायनिक  असँत्र  अभिसमय|
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 सिंखिंत  उत्तेरें

 हा

 पर  बातचीत  चल  रहो  के  इस  बुनिः  क्षय  के  एक  भाग  के  रूप  में  की  जाएँगी  कि  हस  अभिमसंय

 के  लागू  होने  के  बाद  दस  वर्ष  कीं  अवघ  के  अन्दर  सभी  रासायनिक  अस्त्रों  और  उनके  उत्पादन  की

 सुंविधाओं  को  पूरी  तरह  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  |

 भारतोय  लेखकों  के  शिष्टमंइल  की  विश्श  यात्राएं

 ]
 6653.  प्रो०  शौलेख  नाथ  भीवारतव  :  या  बिदेश  मज्नी  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  और  1889-90  के  दौरान  भारतीय  लेखकों  के  कितने  शिंब्टमण्डलों

 ने  किन-किस  देशों  की  यात्राएं  की  और

 उक्त  हछिष्टमण्डलों  में  कुल  कितने  लेखक  थे  और  इनमें  से  हिन्दी  लेखक  कितने  थे  ?

 विदेश  मंझशी  इसकुमार  1988-69  के  दौरान  चेकोरलोचाकिधा  में

 भारतीय  लेखकों  का  एक  शिष्टमण्डल  गया  था  और  1989-90  के  दौरान  चीन  और  बंगलादेष्ष  में

 भारतीय  लेखकों  का  एक-एक  शिष्टमण्डल  गया  था  जिन्हें  मारतीय  सांस्कृतिक  संग्न्ध  परिषद  ने

 भेजा  था|

 )  जानकारी  नीचे  लिखे  अनुसार

 1.  थ्ेकोसलोवाकिया  गए  शिष्टमंडल  में  5  लेखक  थे  जिसमें  हिन्दी  के  दो  लेखक  थे  ।

 2.  चीन  गए  शिष्टमण्डल  में  कुल  सात  लेखक  थे  ।  शिष्टमंडल  में  को  दो  हिस्सों  में  भेजा
 गया  1989  में  और  1989  जिसमें  हिन्दी  के  दो  लेखक  थे  ।

 3.  बंगलादेश  गए  छिष्टमण्डल  में  दो  लेखक  थे  जिसमें  हिन्दी  का  कोई  लेखक  नहीं  था  ।

 बाटरदोड  परियोजना  के  लिए  विदेशी  ऋण

 ]
 6655.  कौ  गुमान  सल  लोढ़ा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  जल  विभाजक  परियोजनाओं  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय
 विकास  संघ  तथा  विश्व  बैंक  ने  ऋण  मंजूर  कर  दिया

 उक्त  प्रत्येक  संगठन  से  कितमी-कितनी  धनराशि  के  ऋण  के  लिये  आबेदन  किया  गया

 उन्होंने  किन-किन  दार्तों  पर  कितनी-कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर  किए  और

 राज्य-बार  ये  परियोजनाएं  कब  तक  शुरू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  संजरालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मत्नी  नोतीक्ष  :

 हां  ।  अर्न्ताष्ट्रीय  पुर्नानर्माण  और  विकास  बँक  ने  समेकित  पनघारा  विकास  परियोजना



 लिखित  उत्तर  26  अप्र  1990

 जप  +<

 के  लिए  हाल  में  खाथ  और  ऋण  की  स्वीकृति  दी

 56.8  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  साख  और  13.0  मिलियन  अमरीकी  डासर  के

 ऋण  के  सम्बन्ध  में  समझोता  करके  स्वीकृति  दी  गई  ।  साख  और  ऋण  की  शर्तें  निम्नलिखित

 (1)  अस्तरराष्ट्रीय  विकास  संघ  के  ऋण  की  दातें

 ऋण  35  वर्षों  की  अवधि  में  10  वर्षों  की  छूट  के  साथ  अड्वारथिक  किस््तों  में  पुनमुगतान
 पोग्य  है|

 निश्चित  दर  पर
 जो  एक  प्रतिशत

 गए  ओर  प्रमुख
 है  ।

 प्रत्येक  वर्ष  30  जून  की  स्थिति  के  अनुसार  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ

 समय-समय  पर  न  निकाले  जात  वाले  ऋण  की  मूल  राह  पर  प्रतिबद्धता

 प्रति  वर्ष  के  आधे  की  दर  से  अधिक  नहीं  होनी  समय-समय  पर  निकाले
 ऋणों  की  मूल  राक्षि  पर  एक  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  का  तीन-चौथ।ई  सेवा  प्रभार  भी  देथ

 (2  )  अंतर्राष्ट्रीय  पु्निर्माण  ओर  विकास  बंक  हुारा  स्थोकृत  ऋण  को  शतें

 z कं
 भार

 ऋण  3  वर्षों  को  छूट  के
 साथ  20  वर्षों  की  अवधि  में  अद्ध  वार्षिक  किस्तों  में  पुनः  देय  है  ।

 समय-समय  पर  न  निकाले  गये  ऋण  की  मू_्ष  राशि  पर  एक  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  के  तीन-चौथाई
 की  दर  से  प्रतिबद्धता  और

 बैंकों  के  ब्वालीफाइड  बौरोशजिग्स  पर  प्रति  वर्ष  डेढ़  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  की  देय
 4)  प्  तो  हृ

 प्र  हि  जड़  r  दृप्रीर  पु रिय
 जना  हिमालय  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  पंजाब  राज्यों  में  जल्द

 ही  शुरू  किये  जाने  की  संमावना

 शुरूम्प  पोड़ितों  के  लिए  दी  गई  घनराशि  का  अन्य  कार्यों  के  लिए  उपयोग

 6656,  झी  नरसहराब  सूर्यबंधी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  वेन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  1986
 में  कांगड़ा  में  आये  मूकम्प  पीड़ित  व्यक्षियों  की  सहायता  के  लिए  मंजूर  की  गई  घनराशि  का
 झरकार  ने  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  लौतीक  :
 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 सोवियत  संध  से  पो  टाझ्  को  सप्लाई

 है  66.57.  भीमति  बासव  राजेदवरी  :  क्या  कृति  मंशो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  झोवियत  सध  इस  वर्ष  की  ब्यापार  योजना  के  अम्तर्गत  पांच  लाख  टन  पोटाश  का

 म्यूरिएट  सप्लाई  करमे  पद  सहमत  हुआ

 यदि  तो  इससे  उर्वरकों  की  मांग  किस  हृ॒द  तक  पूरी

 क्या  कुछ  अन्य  देश  भी  इसकी  सप्लाई  करने  पर  सहमत  हुए  और

 यदि  तो  प्रत्येक  देश  कितनी  मात्रा  में  सप्लाई  करेगा  ?

 खाद्य  और  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  नाथू  राम  :  से  पूछी  गई  जानकारी
 को  प्रकट  करना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 महाराष्ट्र  में  मत्स्पन  बन्वरगाह

 ]
 6658,  प्रो०  भहादेव  शिवनकर  :  क्या  कृषि  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  महाराष्ट्र  में  मत्स्य  बन्द  रगाह  के  निर्माण  सम्बन्धी  कितने  प्रस्ताव  केम्द्रीय  सरकार
 के  पास  लम्बित  पड़े  हैं

 इनके  लम्बित  रहने  के  क्या  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की
 गई  अथवा  करने  का  विचार  है

 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मीतीत्ा  :

 महाराष्ट्र  में  मात्स्यिकी  बन्दरगाह  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  मारत  सरकार  के  पास  लम्बित

 नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिवेशोी  सहयोग-प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  जांच

 6659.  श्री  सुदर्शन  राय  चोधरी  )
 के०  प्रधानी  |

 झी  टी०  बाल  गोड़  :  क्या  गृह  सस्जी यह  बतानेकी कृपा  करेंते  कि  :
 औौ०  रास  प्रकाश
 भी  प्रकाश  थो०  पाटिल  |  ह

 कया  विदेशी  सहयोगकर्ता  कम्पनियों  के  सहयोग-प्रस्तावों  को  मंजूरी  देने  से  पहले  उन्की

 65



 भीकित  इतर
 26  1990

 _

 विद्वसभीयता  की  विशेषकर  देश  की  सुरक्षा  औौर  अखंडता  को  ध्यान  में  रखकर  जांच  की  जाती

 यदि  तो  यह  आंच  कंसे  की  जाती
 a

 विदेशी
 सहयो  ५

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन  बड़े  विदेशी  भ्रस्तावों  की  मंधूरी  दी  गई

 थी  उनके  मामले  में  भी  ऐसी  जांच  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुबोध  कान्त  :  जी  श्रीमान्  ।

 विदेशी  सटुयोग-कर्ताओं  की  जांच  रिकार्ड  के  माध्यम  से  की  जाती

 और  यह  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  मामला  है  और  इसे  सदन  में  नहीं  बताया  जा
 सकता  है  ।

 सो  डाठ  में  विदेशी  सलाहकार

 6660.  श्री  गृ  डराम
 भो  रामकृष्ण  }

 क्या  संचार  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 सी-डाट  में  तकनीकी  सलाहकारों  के  रूप  में  नियुकत  किये  गए  विदेशी  सलाहकारों  का
 स्मौरा  क्या

 ये  नियुनितयां  किन-किन  कार्यों  के  लिए  की  गई

 क्या  इनकी  अनुमव  आदि  के  बारे  में  कोई  शर्ते  निर्धारित  की  गई  थीं॥

 क्या  इसके  लिए  कोई  चयन  बोड्ड  स्थापित  किया  गया  और

 यदि  तो  परामह्श  सेवा  प्राप्त  करने  के  लिए  किये  गए  अनुबंध  की  उनकी
 पिछली  प्ष्ठम्मि  सहित  हन  नियुक्तियों  का  ब्योरा  क्या  और  इसके  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का
 भुगतान  किया  गया  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लनेहवर  :  से  (३)  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  ओर  तैयार  होते  ही  इसे  स्पा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 हु

 लयपुर  के  जिला  मुस्यालयों  के  लिए  सम्पर्क

 656 |«  श्री  नाथू  शिह  :  क्या  संक्तर  भंक्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  विशयार  राजस्थान  में  जयपुर  को  अ््केक  जिसा  मुख्यालय  से
 से  जोड़ने  के
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 वदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  वर्ष  1990-91  में  किन-किन  जिलों  को

 एस०्टी०्डी०  से  जोड़ा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 हांचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंजो  जनइबर  :  जी

 राजस्थान  के  सभी  27  जिला  मुलस्यालयों  को  जयपुर  के  साथ  द्वारा  जोड़ा  जा

 चुका

 और  उपयुगत  माग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उपमोक्ष्ता  संरक्षण  उपमोक्ता  के  अन्तर्गत  दूर  संचार  विभाग
 के  न््याया  धिकरण  अथवा  शिकायत  समाधान  न्यायालय

 ]

 6662,  श्री  धामस  :  कया  सांचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  उपमोक्ता  संरक्षण  अधिक  के  अंतर्थत
 करणों  अथवा  शिकायत  समाघान  न्यायालयों  में  विभाग  के  विरूद्ध  अधिक  राशि  के  बिल  भेजने  के
 कितने  मामले  लम्बित  पड़े  थे  और  कितने  मामलों  में  निर्णय  विभाग  के  विरुद्ध  किया  और

 क्या  दूरसंचार  विभाग  की  ग्राहक  सेवाओं  के  प्रमारी  महा-प्रबन्धक  ने  भी  विभाग  के  समी

 प्रमुक्षों  को  अनुदेश  जारी  किए  कि  वे  उपमोकता  संरक्षण  अधिनियम  अथवा  उपमोक्ता  शिकायत
 समाधान  न्यायालय  के  अन्तगंत  स्थापित  न्यायाधिकरण  को  विभाग  के  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायतों  के  रूप
 में  गठित  समझे  यदि  तो  इसके  नया  कारण  हैं  ?

 हांचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेहबर  :  और  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  इसे  यथासमव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 नया  थेवेरा  पुल

 6663,  प्रो०  के०  वो०  धामस  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेगे

 कया  कोचीन  पत्तन  को  कोचीन  से  जोड़ने  वाले  थेवेरा  पुल  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो

 गया इस निर्माण-कार्य पर कितनी धनराशि खच हुई क्या इस पुल को कोच्चीन नगर तथा कोचीन पत्तन से जो ड़ने वाली सम्पक सडक अभी तक बनकर तेयार नहीं हुई 65
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 __ रह आवंटल  किया  टापहतफो  एप

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनों  धनराधि  का  आवंटल  किया  गया

 (३)  इन  दो  सम्पर्क  सड़कों  के  निर्माण-कार्य  से  कौन-सी  एजेंसी  सम्बद्ध

 वा  सम्पर्क  सड़हों  के  निर्माण  में  देरी  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच

 की  गई

 इग  सम्पर्क  सड़कों  के  शीघ्र  निमाण  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  और ड़

 गामान्य  यातायात  के  लिए  इस  सम्पर्क  सड़क  और  पुल  को  कब  खोले  जाने  की

 संभावना  टै  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  :  (  और
 1990  तक  पुल  के  निर्माण  पर  639  लाख  व्यय  किये  जा  छुके

 से  हां  ।  इस  परितोजया  हेतु  वर्ष  1990-91  के  लिए  359.19  लाख  रु०
 की  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  है  कोर्चान  न्यास  इसे  कार्यान्वित  करने  वालो  एजेंसी  है  ।

 मे  सुधार  कार्य  ढेर  से  शुरू  होते  तथा  कम  संख्या  में  ड्रजर  लगाते  के  कारण
 प्रवति  घीधी  है  ।  कार्प  की  प्रगति  की  नियमित  समीक्षा  की  जा  रही  है  और  इसे  इस  वित्तीय  वर्ष  के
 अत  तक  यातायात  के  लिए  खोज  दिये  जाते  का  आज्ञा

 राष्ट्रीय  राजमागों  का  चोड़ा  किया  जाना

 6664  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ेु
 1  कक  बढ़ते

 देए
 बावापरात  को  देखते  हुए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चौड़ा  करके  इसे  घार

 लेत  का  बनाने  के  लिये  कोई  प्रस्त-व  उवारात्रीत  2;  और

 .  यदि  तो  राज्यन्यार  किन-किन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  तथा  उन  क्षेत्रों  के
 राष्ट्रीय  राजमार्यों

 को  चौथ  के  प्रस्तावों  का  विस्तृत  ब्योरा  क्या  और  उनके  लिए  यदि  कोई
 चनराषि  भाषंटित  की  गई  है  ता  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  मूतल  परिबरदन  मन््त्रो  थ्रो  के  पी  हां  ।

 ब्योरा  वाला  विवरण  संलग्न  है  ;

 66
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 6  1912  लबजिलिक्षाक्तर

 महातगरों  में  डिलिडल  इलेक्ट्रालिक  ए'सर्चेल

 6665.  क्षी  श्रीकांत  कत्त  नरसह  राल  गया  संचार  मंत्रीयह-बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 अब  तक  विभिन्न  महानगरों  में  कितने  डिजिटल  इसेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  किए
 गए

 (@)  क्या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीव  योजना  के  दौरान  ऐसे  और  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक
 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  योजना  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  नगरीं  में  राण्य-्थार  कितने
 टल  इलेकट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जरेश्वर  31.3.90  को  इक्कासी  (81)
 स्थानीय  डिजिटल  इलेकट्रानिफ  एक्सचेंव  विभिन्न  महानगरों  अर्थात्  कलकत्ता  और
 मद्राप्त  में  चालू  किए  जा  चुके  हैं

 (a)  हां  ।

 (1)  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 विभिन्न  शहरों  ओर  करबों  में  आठथीं  योजना  अवधि  के  शौरान
 डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  एक्सशोंजों  के  ब्योरे

 क्र०सं०  राज्य  डिजिटल  एक्सछोंजों  की  संश्या

 छाह्रों  |  क्यों

 1  2  3  4

 1.  आन्प्र  श्रदेश  16  567

 2.  असम  3  176  '

 3.  बिहार  5  357

 4.  कर्माटक  WD.  483

 5.  केरल  17  363 |:

 4)
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 ।  2  3  4

 ee  ख  फ  रर  र
 6.  मणिपुर  |

 7.  प्रेघालय  |  स्थोफ्ति

 8.  त्रिपुरा  ।  |

 9:  उड़ीसा  3

 तमिश्षनाइ  358

 वाडीचेरी

 पह्चिम  बंगाल  236

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कष्मीर  ट  62

 गोवा  ण

 मध्य  प्रदेश  4  406

 दिल्ली  28  ---

 गुजरात  23  370

 उत्तर  प्रदेश  394

 20.  राजस्थान|  9  345

 हरियाणा  8

 22.  पंजाब

 23.  महाराष्ट्र  24  595

 24.  बम्यई  94

 योग  298  5588

 बिहार  में  झंझारपुर  में  टेलोफोन  एक्सकॉल  की  स्थापना

 6666,  श्री  देबेस्द्र  प्रख्ताद  यादव  :  क्या  संचार  बंत्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  के्रीय  सरकार  ने  बिहार  यें  झंशारपुर  में  ठेशोफोल  एक्सलेंज  स्थोफ्ति  कश्मे  के
 लिए  कोई  कदम  उठाए

 72
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 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खेनेहवर  विहार  में  झझ्षारपुर  में  इस  समय

 एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  काम  कर  रहा  है  ।

 यह  100  लाहनों  वाला  एक  मंनुअल  एक्सशेंज  है  ।

 उपयुक्त  और  को
 महं

 नजर  रखते  हुए  लागू  नहीं

 टेलोफोन  एक्सचोंजों  को  स्वचालित  बनाना

 ]

 666  ,/.  श्री  मोरेदबर  सावे  :  क्या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परे  देश  में  केरल  में  कासरगोड  ऐसा  पहला  सकिल  है  जहां  समी  टेलीफोन  एक्सचेंजओं
 को  स्वचालित  बनाया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  अन्य  कोई  ऐसे  जिले  हैं  जहां  निकट  भविष्य  में  यह  स्वच।लन  सुविधा
 प्रदान  करने  की  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनेइवर  मिश्र  .:  केरल  सर्किल  में
 कासरगोड  आखिरी  जिला  है  जहां  के  टेलीफोन  एक्सचज  को  आटोमेटिक  बनाया  गया  ।

 और  उत्तर  के  माग  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दिल्लो  में  टेक्सो  तथा  आटो  रिक्शा  ड्राइवरों  द्वारा  यात्रियों  स ेअधिक
 किरामा  लिया  जाना

 ]
 6668.  श्री  राजबोर  सिह  :  वया  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  गत  महीनों  के  दौरान  दिःली  में  ऑटोरिक्शा  तया  टैक्सी  ड्राइवरों  द्वारा  यात्रियों
 को  ले  जाने  से  मना  अधिक  किशाव  तथा  यात्रियों  के  साथ  दुग्यंवहार  करने  के  विरूद्ध
 कितनी  क्षिकायतें  मिली  और

 इन  वाहनों  के  ड्राइवरों/मालिकों  के  विरुद्ध  कया  फायंवाहों  की  गई  है  ?
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 जल-मूतल  परिवहम  मंत्री  के०  पो०  :  परिवहन  दिल्ली

 प्रशासन  और  दिल्ली  पुलिस  पिछले  महीनों  के  दोरान  ऐसी  3250  शिकाधतें  प्राप्त  हुई  ।
 दिल्ली  पुलिस  द्वारा  मौक  पर  की  गई  ज्यंच  के  फलस्वरूप  पिछले  छः  माह  के  दोरान  8480

 रिशशा  ड्रावरों  तथा  130  टंक्सी  ड्राईवरों  का  भी  चालान  किया

 यात्रियों  को  ले  जाने  स ेमना  अधिक  भाड़ा  लेना  और  यात्रियों  के  साथ

 वहार  परमिट  परमिट  की  शर्तों  उल्लंधन  परमिट  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करने
 वालों  के  विरुद्ध  संख्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  अदालत  द्वारा  दोष  सिद्ध  होने  परमिट  30  दिन
 तक  के  लिए  निलंम्बित  कर  दिया  जाता  है  और  वाहन  को  जब्त  कर  लिया  जाता

 बिल्ली  परिवहन  निगम  के  अम्तर्गत  अलनं-वासी  प्राइवेट  बसों
 द्वाश  टृघंटनाएं

 ]

 6669.  भी  राम  सागर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  महीनों  के  हुई  दुघंटनाओं  में  शामिल  डी०  टी०  सी०  के
 गत  बालित  प्राइवेट  बसों  की  संख्या  क्रितनी  है  तथा  गत  तीन  वर्षो  में  इसी  अवधि  के  दौरान  हुई
 टनाओं  की  तुलना  में  इसकी  स्थिते  बया

 क्या  इन  दुघट
 ओंका  कारण  यह  या  कि  ये  स  |  पर  चलाने  योग्य  नहीं

 और
 !

 बस  आपरेटरों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्री
 के

 -
 पो०  उम्मोकृष्णनਂ  :  लनाधीन  से  मार्च

 तक  तथा  गत  तीन  बर्धों  की  इपी  अवध  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  प्रधालनाधीन बसों  के  साथ  हुई  दुर्घटनाओं
 की  संख्या  के  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 दिल्ली  परिवटन  निगम  तथा  बस  मालिक  के  बीच  समझोते  की  दा्तों  में  एक  शर्ते  यह  है कि  वस  मालिक  को  दिलती  मोटर  बाहत  नियमों  के  अनुसार  बस  को  सड़क  पर  चलने  योग्य  रखना
 चाहिए  तथा  सभी  आवश्यक  मरम्मत  करवानी  चाहिए  ।

 1989  से  1990  के  दौरान  घातक  दुषंटनाओं  में  ग्रस्त  दिल्ली
 निगम  के  प्रचालनाधीन  22  बसो  में  स  17  के  करार  समाप्त  कर  दिए  एक  बस  के  प्रषालक
 जुर्माना  किया  गया  तथा  शैप  चार  मामलों  के  सम्बन्ध  में  क्रोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  बया  हे
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 विवरण

 1989  से  19990  तथा  गत  तीन  वर्षों  की  इसी  अवधि  में
 दिल्लौ  परिवहन  निगम  के  प्रचालन  के  प्रचालनाधीन  प्राइवेट  बसों

 के  साथ  हुई  दुषघंटनाओं की  संख्या

 अवधि  संख्या
 ee «55  ऊन»  “4  3

 है  2

 9

 8

 योग  73

 8

 23

 8

 योग  75

 75
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 re  एफ  1  |  न  ट््पपहप७हडफ-डएफ
 2

 र््््ईल  ्र्िर्पि:-य-पएपाए
 योग  771

 1986  59

 योग  147

 1986  128

 1987  134

 1987  120

 1987  135

 योग  832

 —_—  =r

 योग  832
 अत  रत  अभन  जमन«भम

 नोट  :  से  मार्च  तथा  से  1985  तक  की
 अवधि  की  सूचना  दिल्ली  परिवहन  निगम  जिसने  दिल्ली  परिवहन  निगम के
 लन  के  तहत  प्रचालित  बसों  को  संवाहक  उपलब्ध  कराए  रिकार्ड  से  दी  गई  है  ।

 1988  से  1989  और  1989  से  1990  की  अवधि
 की  सूचना  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  पुलिस  रिकाड़  से  प्राप्त  की

 झबबुआ  में  माइक्रो  वेव  दृरसाार  केन्द्र  को  रथापना

 6670.  श्री  दिलोप  सिह  समूरिया  :  कया  रुंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  झाबुआ  में  स्थापित  माइक्रोवेव  दूरसंचार  केन्द्र
 कु  कब  तक  चालू  हो  जाने

 की  संमावमा
 हु

 बया  यह  केन्द्र  काफी  समय  से  तेयार  है  और  वहां  आवश्यक  उपकरण  भी  उपलब्ध

 और

 ह

 (4)  यदि  तो  उक्त  केन्द्र  को  अब  तक  चालू  न  करने  के  क्या  कारण  है  ?

 हांचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अनेशयर  :  झबुआ  में  26.3.90  को  एक
 यू०  एच०  एफ०  केन्द्र  चालु  कर  दिया  गया
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 नहीं  ।  संपूर्ण  उपस्कर  90  में  ही  प्राप्त  हो  पाया  था  और  संस्थापना  कार्ये

 26.3.90  को  ही  पूरा  हो  पाया

 लागू  नहीं  होता  ।

 जारतीय  काली  सिर्चल  मिगस  की  स्थापता

 ]
 667),  झौ  पलाई  के०  एम०  मेघ्यू  :  क्या  कृषि  मंशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पटसन  तिलहन  नारियल  निगम  आदि  की  तरह
 मारतीय  काली  मिर्च  निगम  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  शाज्य  संत्री  नीतीक्ष  :  (१)
 नहीं  ।

 (a)  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 क्षि  मंत्रालय  काली  भि््र  के  उत्पादन  और  अनुसंधान  सम्बन्धी  पहुचुओं  को  भसी-मांति
 देख-रेख  करता  है  ।  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  गठित  मसाला  थोई  को  जिनमें  काली  मिर्च
 भी  शामिल  के  संवर्धन  और  विनियमन  का  दायित्व  मौंपा  गया  यह

 महसूस  किया  गया  है  कि  कालो  मिच  के  लिए  एक  पृथक  निगम  गठित  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं

 दिल्ली  में  शिख्सलेटल  इलंक्ट्रातिकी  एक्सकॉल

 6672.  श्री  जो  ०  एस०  बासवराज  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  दिल्ली  में  हस  ब्  मये  डिजौटल  ह॒लेक्ट्रानिकी  एक्सचैंज  खोले  गये  और

 यदि  तो  इन  एक्सचेंज-वार  कितमो  लानत  आई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  शाज्य  मज्ी  अनेश्यवर  :  हां  ।

 एक्सचज  का  नाम  और  कोड  अनुमानित  परियोजना  लागत
 रुपयों

 1  2

 जनपथ  “371”  1900

 छतरपुर  “727”  320
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 36
 On  ee  जनमत+  आओ

 2

 al  क् मंत्री
 दिल्ली  गेट  “326/327”

 बसल्त  कुरज  “689”  540

 पालम  “3295”

 क्षादीषुर  “540”  892

 ईदगाह  ४7537  530

 जनकपुरी  “550/559"  2040

 जोरबाग  7  5

 विश्ली  कंन्ट  “3297  300

 पर्तिचम  विहार  892
 नमन ननननननय।+3लनन

 आंध्र  प्रदेश  के  सड़क  निर्माण  का  प्रस्ताव

 6673.  थली  एम०  बागा  रेड्डो  :  गया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्ो  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  1989  में  केन्द्रीय  सरकार  को  केन्द्रीय  सड़क  कोष

 के  अस्तवंत  शाज्य  में  सड़क  निर्माण  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  के  लिए  भेजा  और

 यदि  तो  सरकार  का  हस  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 अल-मृतल  परिवहन  मंत्रो  के०  पी०  :

 (a)  च्कि  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वास्तव  में  अमी  वद्धि  नहीं  हुई  है  जिसके  प्रति  ये  प्रस्ताव
 श्ामंत्रित  किए  गए  अतः  प्रस्तावों  पर  संस्वीकृति  के  लिए  आगे  कारंवाई  नहीं  को  गई  है  ।

 राजस्थान  में  दूरसंथार  नेटवर्क  का  विस्तार  तथा  आधनिफोकरण

 0674.  श्रीमती  बसुसघरा  राजे  :  कया  रांचार  मज्री  यह  बतान  की  कपा  करेंगे  कि  ।

 (%)  सातवीं  योजना  अबधि  के  दोरान  राजस्थान  में  दूरसंचार  नेटवर्क  का  विस्तार  तथा
 आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 सेवा  में  सुधार  करने  तथा  आंठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विचाराधोन  आवेदनों  को
 स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 रचार  संत्रासथ  के  राज्य  मंत्री  लगेश्वर  मिश्र  ):  सातवीं  योश्वना  के  दोरान  राजस्थान
 राज्य  में  दूरसंचार  नेटवर्क  का  निम्नलिखित  अतिरिक्त  म्यवस्थ्य  करके  विस्तार  किया  गया  है  :--

 है
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 (1)  हलेक्ट्रॉनिक  स्विथिंग  उपस्कर  की  लगमग  39,  110  ज्ञाइनों  सहित  लगमग  64000

 लाइनों  तक  स्थानोय  स्विचन  क्षमता  ।

 (11)  रुल  लगमग  43760  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करके  ।

 800  लाइनों  की  टेलेक्स  क्षमता  ।

 ९)  प्रामीण  क्षेत्रों  में  कुल लगभग  1109  नई  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलोफोन  प्रदांत
 करके  ।

 इसी  अवधि  के  प्रणाली  को  आधुनिक  बनाए  जाने  के  कार्यक्रम  में  मैनुअल  एक्सचंजों
 को  ऑटोमेटिक  लगमग  40  पुराने  एक्सवेन्जों  को  भूमिगत  केबिलो  को  डकक््ट  में
 बिछाना  और  आधुनिक  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेन्जों  को  भी  शामिल  किया

 आठवीं  योजना  प्रस्तावों  में  निम्नलिखित  की  व्यवस्था  करना  शामिल  है  :

 (1)  सभी  स्थानीय  मैनुअल  एक्सचेन्जों  को  ऑटोमेटिक  बनाना  ।

 सभी  पुराने  और  जीणं-क्ीर्ण  मरम्मत  की  दृष्टि  से  खराब  उपस्करों  को  बदलना  ।

 (1m)  इलेक्ट्रॉनिक  उपस्करों  को  दामिल  करना  ।

 (iv)  मूमिगत  केबिल  प्रणाली  को  डकट  में  बिछाना  ।

 (५)  5000  लाइनों  तक  क्षमता  वाले  सभी  स्थानीय  एक्सचेन्ज  प्रणालियों  का  विस्तार  करना
 ताकि  आठवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  व्यावह।रिक्र  रूप  से  मांग  होने  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान
 किए  जा  सके  और  टेली  होने  कतेक्शनों  के  लिए  औसत  प्रतीक्षा  सूचो  की  अवधि  को  धटाकर  5000

 लाइनों  से  अधिक  क्षमता  वाली  स्थानीय  एक्सजेन्ज  प्रणाली  में  एक  वर्ष  किया  आ  सके  ।

 अमरीका  द्वारा  प्रोत्तोगिकी  का  हस्तांतरण

 6675.  श्री  एन०  जे०  राथवा  :  कया  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  ने  भारत  की  पशुधन  खारे  पानी  में  मत्स्य
 कसल  कटने  के  पदइचात  की  प्रौद्योगिको  शेत्र  में  प्रोथोगिकी  और  विद्येयज्ञता  प्रदान  करने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  क्या  अमरीका  की  सरकार  के  साथ  किसो  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये

 किन-किन  मुख्य  क्षेत्रों  मे ंसमझौते  पर  हस्ताकऋरश  किये  गये  और

 इस  विदवेषज्ञत्रा  को  अपनाते से  देश  में  कृषि  रश्पाद्न  में  कितनी  बुद्धि  शीचो  ?



 लिक्षितः  उत्तर  26  अप्र  1990

 कृषि  भंत्रालय  में  कृषि  और  सहक्मरिता  विधातत  में  राज्ष्य  मंत्री  नीतीश  :
 से  अमेरिका  के  एक  कृषि  व्यापार  और  विकास  मिशन  ने  1990  के  अन्त  में  भारत  का

 45
 दौरा  किया  था  तथा  भारतीय  अधिकारियों  के  साथ  व्यापक  स्त*  पर  बातचीत  की  थी  ।  इस  मिशन  का

 उहूं  ए्य  अमेरिका  ओर  अन्य  देशों  के  बीच  कृषि  व्यापार  के  दृढ़  संबन्ध  स्थापित  करना

 विचार-विमर्श  के  दौरान  दुग्ध  कटाई  के  बाद  की  प्रोश्योगिकी
 और  कृषि  पर  आश्रित  उद्योगों  आदि  से  सबन्धित  विषयों  में  सहयोग  के  प्रमुख  क्षेत्रों  का-पता  लगाया

 हं  ॥

 मिक्षत्र  के  दौरे  का  स्वरूप  गवेष्णात्मक  था  और  इसके  दौरान  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं
 किये  थे  ।

 केग्ीय  कृषि  फार्सों  में  घाटा

 6676.  भी  शोपत  सिह  भक्कासर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरदारगढ़  और  जंतसर  में  केन्द्रीय  कृषि  फार्मों  में  घाटा  हो  रह्म

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 बया  इन  फार्मों  में  अनियमितताएं  बरते  जाने  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  और

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए
 साध्ष  ओर  नागरिक  पृत्ति  मंत्री  ताथू  राम  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 शिकायतों  की  जांच  करके  आवश्यक  कार्यवाही  को  जाती  है  ।

 श्रीलंका  की  जेलों  में  बरद  मारतोय  मछआरे

 6677.  श्री  आर०  एम०  राकंहा  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  श्रीलंका  की  जेलों  में  अनेक  भारतीय  मछुआरे  बन्द

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 वे  जेलों  में  कब  से  बन्द  ओर भर

 (०)  उत्हें  रिह्टा  कराने  के  लिए  क्या  सरकार  ने  क्मम  उठाए
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 विदेश  संत्री  इस्र  कुमार  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दोर्धका लोन  सड़क  मीति

 6678.  भरी  चित्त  बसु  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दीघंकालीन  सड़क  नीति  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  हां  तो  इसकी  मुख्य  विज्षेषतायेਂ  कया  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मांत्रो  के०  पी  ०  उन्नीकृष्णन  )  और  परिवहन  नीति
 के  बारे  एक  दस्तावज  तंथार  किया  जा  रहा  है  जि  में  सड़कों  के  विकास  तथा  उन्हें  दी  जाने  वाली
 नई  अवस्थिति  पर  विचार  किया  गया  है  ।

 सब्जियों  तथा  फलों  के  लिए  फसल  बीमा  योलता

 [  हिम्दी  ]

 6679.  श्रो  हरीश  शाबत  :
 श्री  काम्भुर  एम०  आर  जनादंनन  धन  :  कटा  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 क्या  फलों  और  सब्िप्रों  को  व्यापक  फल  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  नहीं
 किया  गया

 4 ats यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  कया  और

 फलों  तथा  सब्जियों  का  उत्पाइन  करने  वाले  कृत्रकों  की  प्राकृतिक  आपदाओं  से  रक्षां
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  वंकल्पिक  कम्म  उठाने  का  विचार

 खाद्य  और  नागरिक  पृतति  मंत्री  नाथ्  रास  :  और  इस  सपय  बहत
 फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  केवल  तिलहत  और  दलठन  फसले  कवर  को  जाती

 हैं  ।  चू  कि  इस  योजना  के  अन्तर्गत  इस  समय  कवर  की  गई  फयलों  से  सम्वरन्धित  इस  को  चाल
 रखते  में  ही  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  को  हानि  उठानी  पद  रही  अत  बुढहत  फसल  बीपा  योजना
 के  अन्तगेंतउ  फल  तथा  सब्जी  की  फसलों  को  कवर  किਂ  जाये  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  हसके  अलावा

 चि
 हु  -  +  a  ०  ०

 सरकार  का  यह  विचार  है  कि  इस  योजना  के  अन्तगंत  इस  समय  कवर  की  जा  रही  फथलों  के  बारे  में
 में  अभी  कुछ  और  अनुभव  प्राप्त  किया  जाए  |

 राज्य  सरकारों  का  यह  दायित्ग  है  कि  वे  किस्मों  की  फसलों  जिनमें  फल  तथा
 सडिजियां  शामिल  की  खेती  करने  बाले  थेतीहरों  पर  प्राकृतिक  आपदाओं  के  अप्तर  को  न्यूनतम  करने
 के  लिए  के  आवए्यक  उपाय  कद  ।  31  19५0  से  छोट  और  पाविनल  किसानों

 8.1
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 की  फसलेਂ  50  प्रतिशत  से  अधिक  मात्रा  तक  क्षतिग्रस्त  होने  पर  उन्हें  आदान  राज  सहायताਂ
 के  रूप  में  200/-  हपये  प्रति  हैक्टयर  की  दर  से  किस्म  की  जिनमें  फन  तथा  सब्जियां
 शामिल  के  लिए  कन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  1.4-1990  से  इस  प्रकार  की  पहायता
 की  व्यवस्था  सीधे  ही  राज्य  सरकारों  द्वारा  आपदा  राहुत  निधियों  के  जरिए  की  जानी  ह ैजिसका  स,जन
 आवंटित  घनराशि  से  किया  जाना  अपेक्षित  है  ।

 प्रोद्योगिकी  प्रिश्ञन  में  सम्मिखित  की  गई  फसल

 )

 6680,  श्री  कृष्य  कुमार  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  फसलों  के  नाम  स्था-वय्ा  हैं  जिनके  लिए  प्रौद्योगिकी  मिशनों  का  गठन  किया
 गया

 क्या  नारियल  के  लिए  भी  प्रौद्योगिकी  मिशन  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ठयौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  पि  से
 1986  में  भारत  सारकार  द्वारा  तिल्हन  प्रौशेगिकी  मिद्दान  गठित  किया  गया  ताकि  खाद्य

 तैलों  में  आत्मनिमरता  में  तनी  लाई  जा  सके  |  इसका  तात्कालिक  लक्ष्य  1989-90  के  अन्त  तक
 16.5  मिलियन  मीटरी  टन  तिलहनों  का  उत्वादन  करना  था  ताकि  खाद्य  तेलों  के  आयात  को  कम

 करके  उसे  आधा  किया  जा  सके  |

 मिद्ान  का  उददध्य  वापिक  तिलहन  फसलों  अर्थात्  मूं  तोरिया/सरसों;
 सूरजमंखी  और  सोयाबीन  तथा  साथ  ही  नारियल  और  आयल-पाम  जेसी

 बागानी  फलों  के  उत्पादत  में  बद्धि  +रना  है  ।  नारियल  ओर  आरल-पाम  में  टिशु-कल्चर  तकनीक
 का  दोहन  मिनी  मे  कार्यवालापों  गें  छामिल  क्रिया  गया  है  जो  फसल  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  के

 सुधार  तथਂ  अधिक  उत्पादनशील  पौघ-सामग्री  के  व्यापक  प्रसार  पर  ध्यान  देता

 मछआरों  के  कल्याण  के  लिए  संगठन

 6681.  ध्री  राज
 :  क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मछुआरों  के  परिवारों  की  अनुमानित  संख्या  क्या  है  और  उनकी  औसत  वाधिक
 पारिवारिक  आय

 मछतारों  ४  समस्याओं  का  अध्ययन  कश्ने  के  लिए  गठित  राष्ट्रीय  संगठनों  के  नाम
 क्या  हैं  और  मछ

 भार  के  बल्याण  के  लिए  योगदान  क्या  ओर

 82.



 6  1912  लजिलित  उत्तर
 हम मम  मन  +ी नमन नमन  नमक  कम»  भन नमन

 प्रत्येक  संगठन  का  विद्विष्ट  उत्तरदायित्व  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिसाग  में  रा््य  मंत्रों  भीतीक्ष  (१)
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी

 सरकार  ने  मछुआरों  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  और  मछुआरों  के  कल्याण  के

 लिए  योगदान  करने  के  वास्ते  किसी  राष्ट्रीय  संगठन  की  स्थापना  नहीं  की  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरीन  खोसलां  और  अप्रधाल  समितियों  की  रिपोर्ट
 की  सिफारिशों

 6682.  श्री  हरिकेबल  प्रसाद  :  क्या  रांचार  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दूरसंचार  विभाग  में  तकनीशियनों/तकनीकी  पर्यवेक्षकों  के  बारे  में
 गठित  सरोीन  1980  खोसला  1986  और  अग्रवाल  1987  की  सिफारिशों
 को  कार्यान्वित  या

 यदि  तो  कब  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 हांचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर
 से

 (7)  सरीन  समिति  ने
 दिनांक  30-11-81  की  अपनी  रिपोट  में  कई  अनावश्यक  संवर्गों  को  स  करन  तथा  विभिन्न
 प्रकार  के  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  अराजपत्रित  संवर्ग  के
 ढांच  को  युक्तिसंगत  बनाने  की  आवश्यकता  की  ओर  संकेत  दिया  वास्तविक  पुनगंठन  को
 रिश  करन  का  काय  इण्डियन  इ  स्टीट्यूट  आफ  मैनेजमेंट  बेंगलौर  को  सौपा  गया  इस  मामले
 पर  चतुर्थ  वेतव  आयोग  ने  विचार  किया  तथा  सरकार  द्वारा  यह  रिपोर्ट  1986  मे

 लागू  की

 इस  मामले  पर  खोसला  नामक  कोई  समिति  नहीं  अप्रवाल  समिति  की  सिफारिशों  में  विभाग  ने

 सशोधन  किया  था  और  यह  प्रस्ताब  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 महिला  हांगठनों  से  प्राप्त  शाप

 ]
 6683.  श्री  बाई०एस०  राजदोलर  रेडडो  :  क्या  गृह  भत्री  यह  बताने  की  करेगे

 (®)  क्या  कुछ  महिला  महिला  शिक्षाविदों  और  छात्रों  ने  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है
 जिसमें  आपराधिक  प्रक्रिया  मारतीय  दंड  संहिता  और  साक्ष्य  अधिनियम  में  संशोषन  करने
 का  आग्रह  किया  गया  है  ताकि  महिलाओं  के  प्रति  अपराध  में  लिप्त  लोग  कानून  की  गिरफ्त  से  बच
 न
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 (wm)  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुबोध  काम्त  :  से  कुछ  एक  महिला
 संगठनों  से  तारीख  22-12-89  वा  एक  पत्र  मिला  जिसमें  बलात्कार  से  सम्बंधित  अपराधों  में  सजा
 देने  से  सम्बन्धित  कानून  में  यह  स्पष्ट  सशोधन  करने  की  मांग  की  गई  है  कि  यदि  किन््हीं  विशेष
 कारणों  से  न््याथालय  द्वारा  उक्त  उपधारों  के  तहत  निर्धारित  न्यूनतम  सजा  से  कम  सजा  देने  के  लिए
 कोई  निर्णय  लेन  के  प्रयोजनाथ  बलात्कार  के  शिकार  महिला  के  चरित्र  हैसियत  या  उसके
 आचरण  के  किसी  पहलू  पर  विचार  नहीं  किया  जाना  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  के
 साथ  परामर्दों  करके  हूस  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 महिला  संगठनों  के  8-3-1990  के  ज्ञापन  में  अन्य  बातों  के  साथ  यह  बात  भी  कही  गई  है
 कि  दो  विवाह  पत्नी  के  होते  हुए  किसी  अन्य  महिला  के  साथ  अनेतिक  सम्बन्ध
 रखने  इत्यादि  से  सम्बन्धित  अपराधिक  कानूनों  में  भी  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  तयापि
 कोई  विदधिष्ट  संधोधन  करने  का  सुझाव  नहीं  दिया  गया  है  ।

 व्यापक  फसल  बीसा  योजना

 6684.  श्री  ईश्वर  चौधरो  :  वया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  198  के  दोरान  व्यापक  फपल  बीमा  योजना  के  तहत  दी  गई  वितीय  सहायता
 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  ओर

 वर्ष  1989-9.  के  दौरान  राज्यवार  कितने  किसानों  को  इस  योजना  के  तहत  लाभ
 मिला  है  ?

 ला  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  नाथ  राम  :  बृहत  फसल  बीमा  योजना
 के  तहत  राज्य  फसल  बामा  काप  बनान  के  लिए  भार+  सरकार  द्वारा  हायता  के  रूप  में
 बराबर  रकम  दी  जाती  यह  कोष  इस  योजना  को  लाग्  करने  वाले  राज्यों  में  इस  पोजना  को
 चलान  के  लिए  कि  कापपस्वियन  करन  वाले  बहुत  से  राज्यों  न  अपन  राज्य  फसल  बामा  कोष

 ना  लिए  हैं  जिसके  लिए  मारत  सरकार  न  अपना  अश  पहले  ही  निमु  क्त  कर  दिया
 वर्ष  1989-90  के  दोरान  किसी  भी  राज्य  को  कोई  भी  सहायता  नहीं  दी  गई  ।  फिर  भी  पिछले
 श्रौसमों  के  लिए  बृहत  फसल  बीमा  योजना  के  अतगगंत  क्षतिपूर्ति  दावों  के  मुगतान  के  लिए  दो-तिहाई

 केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  भारत  सरकार  द्वारा  90  करोड़  को  धनराशि  वर्ष  1989-90  के  दौरान
 भारतीय  साधारण  बीमा  विगम  को  दी  गई

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 बुहत  फसल  बीमा  योलना

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ  शाप्षित  प्रदेश  वर्ष  1989-90  के  दौरान  योजना
 का  नाम  के  तहत  कवर  किए  गए  किसानों

 की  संख्या

 न  न  ननननननननननननानननननननन+  नमन  +नननननननन  नमन  +++33+-बननम««मम«ममक+कन-ंता  नकनन  न  ननानन  नि  न  मनन  नी

 2  3

 ].  आन्ध्न  प्रदेश  72059$

 2.  असम  4883

 3.  बिहार  720593

 4.  गोवा  972

 5.  गुजरात  550865

 6.  हिमाचल  प्रदेश  972

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  ना

 8.  कर्नाटए  5132

 9,  केरल  23459

 8.  मणिपुर  194354

 9,  मेघालय  2860

 10.  मध्य  प्रदेश  403877
 11,  महाराष्ट्र  2860 2

 उड़ीसा  403877

 13.  राजस्थान  न

 14,  त्रिपुरा  261089

 15.  तमिल  नाड्  _
 16.  उत्तर  प्रदेश

 17.  पश्चिमी  बंगाल  107348

 20,  अंदमान  और  निकोबार  द्वीप

 समूह
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 दिल्ली  च

 22.  पांडिबेरी

 कुल  4226209  ८

 ><  आंकड़े  केवल  खरीफ  मौसम  से  संबधित  हैं  ।

 कृषि-सेवा  केख  के  उद्यमियों  का  पुनर्वास

 ]
 6685.  भी  रामबहादुर  सिह  :  क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कृषि-सेवा  केन्द्रों  के  उद्यमियों  को  मारी  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ा
 रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इन  उद्यमियों  के  पुनर्वास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैँ  औ कं  I लिए  र  इनके  क्या
 परिणाम  निकले  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्री  नीतीश  :
 (

 भारत  सरकार  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षणों  से  पता  चलता  है  कि  लगमग  2  प्रतिशत  उद्यमियों  का
 काज  ठीक  महीं  चल  रहा  है

 और  मारत  सरकार  ने  रूग्ण  कृषि  सेथा  केन्द्रों  के  लिए  एक  संशोधित  बुनर्स्थापना योजना  1989  में  उच्चतम  नन््याथालय  को  प्रस्तुत  कर  है  ।

 कर्माटक  में  ललागार  मत्स्प-पालन  का  विकास

 6686.  भी  एच०  सो०  भीकाम्तयया  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी  मात्रा  में  मछलियों  का  उत्पादन  होने  की  संभावना

 इससे  कितने  मछुआरों  को  लाम  पहुंचने  की  आशा  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  कर्नाटक  में  कितने  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  ?
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 कृषि  सत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिम्ाग में  राज्य  संत्री  लीतोह्  :

 कर्नाटक  में  473.88  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  एक  समेकित  सहकारी  जलागार  मत्स्य
 पालन  परियोजना  शुरू  की  गई  जिसमें  से  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  अंश  सहित  केन्द्रीय 5
 सहायता  406.58  लाख  रुपए  है  ।

 इस  योजना  के  पूरी  तरह  चालू  होने  पर  करीब  3500  टन  मछली  का  सालाना  उत्पादन

 होने  का  अनुमान  है  ।

 2570  मछुआरों  को  इससे  लाम  की  आशा  है  |

 यह  योजना  मंसूर  जिले  के  |  ताल््लुकों  में  कार्यान्त्रित  की  जायेगी  ।

 राष्ट्रीय  परिवहन  नोति  समिति  की  सिफारिशों  के  अमुसार  राष्ट्रीय
 राजमा्गों  की  घोषणा

 6687,  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 की  घोषणा  की  जाती

 यदि  तो  क्या  1980  के  दौरान  राढ्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किये  गये  मार्म

 राष्ट्रीय  परिवटन  नीति  समिति  को  तिकारिश  के  अनुसार

 क्या  गुजरात  में  राष्ट्रीय
 परिवहन  नीति  समिति  द्वारा  त्रिफरिक्ष  किये  गये  मार्गों  को

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मत्रो  के०  पो०  :  देश  +  नए  राष्ट्रीय
 संसाधनों  की  राष्ट्रीय  परिवश्न  न!ति  समिति  टी०  पी०  की  सिफा'रश  और
 राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों  के

 अलावा  निम्नलिखित  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  घोषित
 किए  जाते  हैं  :--

 (1)  जो  सड़कें  पूरे  देश  से  गुजरती

 (2)  पड़ोसी  देशों  को  जोड़ते  वाली  सहडकें

 (3)  राज्य  की  राजधानियों  को  जोड़ने  वाली  सड़

 (4)  महापत्तनों  और  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  अथवा  पर्यटक  केन्द्रों  को  जोड़ने  बाली

 (5)  बहुत  महत्वपूर्ण  सामरिक्र  आवध्यकशाओं  को  पूरा  फरमे  बाली
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 (7)  पर्याप्त  सम्बाई  में  अधिक  यातायात  वाली  और

 (8)  जिस  सड़कों  से  यात्रा  को  दूरी  में  काफी  कमी  आएगी  और  उससे  पर्याप्त  वषत  हो

 रही  हो  |

 माममीय  सदस्य  के  ध्यान  में  वे  पांच  राज्य  सडकें  हैं  जिन्हें  1989  में

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  था  इनमें  से  चार  सड़कों  का  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप
 में  घोषित  किया  गया  था  इनमें  से  चार  सड़रों  का  राष्ट्रीय  राजमागों  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  द्वारा  पता  लगाया  गया  था  ।

 और  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  सम्तिति  ने  तीन  राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गो
 के  रूप  में  घोषित  करने  की  सिफारिश  की  है  जो  गृजरात  राज्य  में  इनमें  से  एक  सडक  अर्थात

 बियावर-सिरोही-राधनपुर  सड़क  को  पहले  ही  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  कर  दिया  गया  है  जिसका

 कुछ  भाग  गुजरात  राज्य  में  पड़ता  राष्ट्रीय  पॉरवहन  नीति  समिति  द्वारा  इस  राज्ण  के  लिए  पता
 लगाई  गई  अन्य  दो  सड़कों  को  संसाधनों  के  भाव  और  अन्य  प्राथमिकताओं  के  कारण  राष्ट्रीय
 मांगे  ग्रिड  में  दामिल  नहीं  किया  जा  सका  ।

 पंजाब  में  युवाओं  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिये  योअगा

 6688,  श्री  कृपाल  सिह  क्या  गृह  भसत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पजाब  में  आतंक्रवाद  को  समाप्त  करन  के  उद्ृं श्य  से  राज्य  के  युवाओं
 को  रोजगार  देन  हेतु  कोई  विशष  योजना  तंयार

 यदि  तो  छले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तंयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 इस  अवधि  के  दोरान  कतने  शिक्षित  युवाओं  को  रोजगार  प्रदान  किया  और

 ऐसे  युवाओं  की  संख्या  है  जिन्होंने  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  रोजगार  हेतु
 दस  किया  लेकिन  उन्हें  रोजगार  नहों  मिल  सका  ओर  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  , भी  सुबोध  कान्स  :  और  उपलब्ध  सूचना  के  अनु
 पंजाब  सरकार  न  एक  योजना  तंया र  की  है  जिसके  अन्तगंत  गूरदासपुर  फिरोजपुर  और  अमृतसर सीमा  जिलों  के  16  कि०मी०  के  पट्टं  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  से  ।5  से  20  वर्ष  के  बीच  की  आयु  व  के

 य्रुधाओंको  रोजगार  दिया  जायेगा  ।  चुते  गए  व्यक्तियों  को  राशन  खर्च  और  जेब  खन्च  भत्ता  दिया  जाएगा
 तथा  शिविरों  में  रखा  जाएगा  और  प्रशिक्षण  दिया  उन्हें  बाद  में  होम-गाई  और  अन्य
 सरकारी  नौकरियां  देत  के  प्रयत्न  किए  जाएंगे  अथवा  अपने  निजी  लघ॒  उशोग  स्थापित  करने  के  लिए
 सहायता  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।

 हन  उम्मास्ण  यें  खुबका  एक  को  जा  रही न््
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 सड़क  दुघंटना  में  मरने  बाले/घायल  होने  बाले  व्यक्तियों  के  परिवारों
 को  दी  आने  बालो  सुआावजा  राक्षि  में  वि

 6689,  भरी  बालेदबर  यावध  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सड़क  दुषघंटनाओं  में  मारे  गए  और  घायल  हुए  व्यक्ततिपों  के  परिवारों  को

 दिए  जाने  बाले  मुआ  वजे  की  राक्षि  में  वृद्धि  करते  पर  विचार  कर  रहो

 यदि  तो  इसमें  कब  तक  वृद्धि  किए  जाने  की  संभावना  और  कितनों  वृद्धि  की
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लल  मूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  जी  नहीं  ।

 ओर  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 साल  बाहक  पौतों  को  पसनों  पर  रोके  रखने  के  कारण
 सालिकों  को  हासि

 6690.  श्री  प्रकाश  बी०  पाठिल  :  क्या  शल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रमाण-पत्रित  अधिकारियों  की  कर्मी  के  कारण  माल  वाहक  पोर्तों  को  पत्तनों  पर
 रोका  जा  रहा  है  जिसमें  परिणामस्वरूप  पोत-मालिकों  का  सचालन  व्यय  बढ़  रहा  और

 व  यदि  तो  इसके  कारण  उन्हें  कितनी  हानि  हो  रही  है  ?

 जल  मूतल  परिवहन  मंत्री  के०  :  मारतीय  राष्ट्रीय  जहाजन्मालिक
 संघ  नेशनल  दिपआनस  के  अनुमान  के  अनुसार  1989  से
 1990  तक  की  अवधि  प्रमाण-पत्रित  अधिकारियों  के  अभाव  में  मारतीय  जहाज  मालिकों  को  कुल
 335  जहाज  दिवसों  का  नुकसान  हुआ  ।  मारतीय  जहाज  मालिक  संघ  जहाजों  को  खड़ा  रखने  के
 प्रमारों  क ेकारण  प्रति  जहाज  औप्ृतन  लगमग  1  भाख  र०  का  घाटा  होने  का  अमुमान
 लगाया  है  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अग्तगंत  प्राम  पंचायत  के  कार्य  ताल्खुर
 पंचायतों  को  सोॉपना

 6691.  श्री  हरिन  पाठक्ष  :  क्या  कृषि  भनन््त्रौ  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
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 ,  कया  राज्य  सरकारों  अथवा  जिला  ग्रामीण  विकास  एजंसियों  को  यह  अधिकार  दिए  गए
 हैं  कि  यदि  ग्राम  पंचायत  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  काम  करने  की  स्थिति  में  न  हों  तो  वे
 ग्राम  पंचायतों  के  काम  ताल्लुक  पचायतों  को  सौंप  सकती  और

 वदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 कृषि  सत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेस  माय  :
 जी  हां  जहां  ग्राम  पंचाग्रत/पचायतें-मौजूद  नहों  वहां  उनकी  पचायत/पंचायतों)  निधियों  का
 अञ  सम्बन्धित  ब्ल'ब  ताक  समिति  को  दिया  जायेगा  जो  उस  पंचायत/पंचायतों  में  जवाहर  रोजगार
 योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उत्तरदायी  होगी  ।

 (77)  प्रश्न  नहों  उठता  ।

 हज  वास

 |

 5692,  श्री  अशोक  आनन्दराव  वेशमुख  :  क्या  विवेश्ञ  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 an  क्या  हज  यात्रियों  के  लिए  दिल्ली  और  बम्बई  में  निवासਂ  का  निर्माण  किया  गया
 और

 यदि  तो  इत
 हज  निवासों  के  निर्माण  में  केन्द्रीय  सरकार  का  अंशदान  कितना  है  ?|

 विदेश  मंत्री  इस्त्र  कुमार  :  और  अम्धई  में  इल-हुजाजਂ  अथवा
 उसਂ  का  तिर्माण  कार्य  पूरा  वाला

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इसके  निर्माण  में  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  प्रन्नत  का  जो  मांग
 दिल्ली  में  से  सम्बद्ध  है  उसके  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  कौ  जा  रही  है  ।

 टेलीफोन  सेवाओं  को  उपमोकक्ता  संरक्षक  6  के
 क्षत्र-अधिकार  से  अलग  रखना

 ]
 6693.  श्री  पी०  के०  दि

 श्री  न  एस  ५  रब  |
 :  क्या  संचार  सम्शी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दृरसवार  विभाग  व
 के  क्षेत्राधकार  से  अलग  रलने  का  कोई

 लोफोन  सेवाओं  को  उपभोक्ता  संरक्षक  जो
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इब्हें  अलग  रखते  का  प्रस्ताव  किन  कारणों  से  किया  गया
 क्या  इस  उपभोक्ता  विरोधी  कार्यवाही  महीं  मात्रा  और
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 यदि  तो  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  को  स्िकायतों  के  समाधान  के  लिए  क्ष्या  व्यवस्था
 सुलम  होगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खतेदबर  :  जी

 इस  प्रकार  की  छूट  प्राप्त  करने  के  निम्नलिखित  कारण

 (7)  दूरसंचार  विमाग  में  छ्िकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  पहले  से  ही  एक  विस्तत  तंक
 विद्यमान  इसमें  से  कुछ  प्रइन  के  भाग  के  उत्तर  में  दिए  गए  हैं  ।

 हु

 (11)  उपभोक्ता  संरक्षण  और  भारतीय  तारघर  अधिनियम  के  बीच  कुछ  निर्भर ५ किया  हैं  --

 जी  नहीं  ।

 शिकायतों  को  दूर  करने  के  सिए  उपभोक्ताओं  के  पास  अपनी  छिकायतों  दूर  कराने  के
 लिए  विभिन्न  स्तरों  पर  अनेक  तन्त्र  कुछ  फोरम  इस  प्रकार  हैं

 जहां  उपमोक्ता  अपनी  शिकायत  दर्ज
 करवा  कर  अपनो  शिकायतों  का  निराकरण  करवा  सकते  हैं  :--

 (i)  सेवा  सम्बन्धी  शिकायतों  के  मामले  में  उपभोक्ता  “98”  पर  अथवा  विभाग  के  किसी
 अधिका  री  को  टेलीफोन  कर  सकते  हैं  जिनके  नम्बर  सामान्यतण  टेलीफोन  डाहरेक्टरी में
 दिए  हुए  होते

 (il)  बड़े  कार्यालवों  में  सावंजनिक  छ्षिकायत

 (४४)  देश  मर  में  400  से  अधिक  ग्राहक  सेवा

 (५)  टेलीफोन  अदालत  और  ओपन  हाउस

 (५)  विमाग  के  सामान्यतया  जनता  से  सभी  कार्य-दिवस  को  भिलते

 (५)  दूरसंचार  सलाहकार  जिनमें  विभिन्न  पब्लिक  फोरमों  के  प्रतिनिधि  होते

 भारतीय  तार  अधिनियम  की  धारा  7  के  अधीन  विभाग  और  उपभोक्ताओं  के
 बीच  विवाद  की  स्थिति  में  मध्यस्थ  का  प्रावधान  है  ।

 केरल  में  कोट्टापयम  जिले  में  टेलीफोन  एक्सच्ोंजों  का  विस्तार

 6694.  श्री  रमेह्ा  लेस्मीयाला  :  गया  हांचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  कोट्टायम  टेलीफोन  जिले  में  इराट्पेट्टा  मुडाकायम  एक्सचेंजों
 का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 बिका  अर फकार््ाॉो३3ं६ य

 क्ंबार  मंत्रासय  के  राध्य  मंत्री  अनेशवर  :  जी  हां  ।

 ब्यौरे  तीषे  दिए  गए  हैं
 :-८

 ee /॒_्फफपफप/एएएएएणएणणा
 ं

 क्ञोज  टाइम  मौजूदा  विस्तार  की  चालू हल  वਂ  सादा
 हि  क्षमता  योजना  करने  का

 वर्ष

 न...>नलीनीरीतओअफ  कस  ताततयतघयत  ता
 के  ०  सामना  न

 रामापुरम  एम  ए  एक्स-ा  400  400  से  6

 600

 2.  मुन्हाकायम  400  400  से  1990-91  9  ।

 800]

 3.  इकटूपेट्टा  600  200  लाइनों  आठवीं  योजना
 के  इलेबट्रॉनिक  .

 के  अंत  तक  ।
 एक्सचेंज  द्वारा
 बदले  जाने  की
 योजना  है  ।

 महाराष्ट्र  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रत्ोक्षा  सूची

 ]

 6695.  भरी  किश्ठनराब  बाबूराव  बातखेले  :  ग्या  संचार  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  31  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतोक्षा
 सूची  में  जिलावार  ओर  एक्सचॉेंजव।र  कितने  आवेदन  पत्र  दर्ज  और

 टेलीफोन  एश्सचेंजों  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  ताकि
 प्रतिक्षारत  समी  आवेदन  पत्रों  का  निपटान  किया  जा  सके  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जनेदबर  ओर  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 6696.  भरी  मदन  लाल  खुराता  मं  नें  को
 कृपा  करेंमे रा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  क क्री  साणिक  साम्याल  ह्

 कृपा  करेंगे  कि  :

 या  तीन  वर्ष  बीत  जाने  पर  भी  डाक  विमाग  में  निरीक्षकों  तथा  सहायक  अधीक्षकों  के
 वेतनमानों  के  संशोधन  से  सम्बन्धित  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  10.44)  सरकार
 ने  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  की  और

 यदि  तो  ये  सिफारिशें  कब  शे  कार्यान्वित  की  जाएंगी  ?

 सच्चार  संत्रालय  के  राज्य  मंची  जनेहवर  :  और  सिफारिशों  में
 क्षक  डाकघर/रिल  डाक  सेवा  संवर्गों  में  आंशिक  सीष्टी  मर्ती  के  रूप  में  विभाग  में  पर्यवेक्षकोय  स्तर  को

 सं
 बुनियादी  तौर  पर  पुनर्गंठित  करने  और  इसके  दो  संवर्गों  का  एकीकरण  करने  के  बाद
 मान  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  शामिल  विभाग  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  प्रस्ताव  तेयार  किए

 हैं  और  अन्य  सम्बन्धित  मंत्रालयों/विभागों  के  साथ  पराम्ा  चल  रहा  ऐसी  स्थिति  में  यह  कह  पाना
 व्यावहारिक  नहीं  है  कि  सिफारिशों  को  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  उम्मीद

 उन्माव  लिले  के  प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाकधर  रोलना

 6697,  श्ली  अनवार  अहमद  ।  क्या  संचार  सतत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1990-91  के  दौरान  उन्नाव  जिले  के  प्रामीण  क्षेत्रों  में
 डाकघर  खोलने  का

 यदि  हां  तो  इस  प्रयोजनार्थ  किन-किन  गांवों  को  बुना  गया  और

 यदि  तो  इसके  गया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशवर  :  इस  समय  कोई  भी  प्रस्ताव
 विच।र।धीन  नहीं  है  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 नए  डाकघर  खोलने  के  लिए  मानदण्डों  की  इस  समय  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  के  परमिट  थाली  बसों  चलाना

 ]

 फ््  विदा
 भरी  प्रतापराब  बाबूराब  मोसले  :  कया  लल-गृतल  परिवहन मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 क
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 ee  न

 और  1991  के  दौरान  दिल्ली  के  और  अधिक  क्षेत्रों

 बस  तेवाएं  प्रवात  करने  का
 कण  सरकार  का  विचार  दष

 मैं  राज्य  परिकहत  आाधिकरण  के  अन्तर्गत  बस

 पदि  तो  इसके  लिए  चुने  गये  स्थ  नोंका  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या  है  |]  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लल-मृतल  परिवहन  मंत्रो  के०  पो०  :  दिल्ली  प्रशासन  ने  बताया  है
 कि  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  के  अधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 )  दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्ली  परिवहन  मिगम  के  लिए  एरिया  स्टेज  करिज  परमिटों  के  लिए

 पूरे  ध्रंध  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  को  अधिसूचित  करने  का  सुझाव  दिया  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  अमी  कोई
 अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  |

 7५

 प्रिनी  बसों  के  किरायों  में  वढ़ि

 6699.  शी  सूबेदार  :  कया  खल-मूतल  परिवहुन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  दिल्ली  में  चलने  वाली  मिनी  बसों  के  किरायों  में  |  1990  से  वृद्धि  की
 गईं

 यदि  तो  तस्मम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 कया  दिल्ली  प्रशासन  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी  और

 यदि  तो  भाड़े  में  मनमानी  ढंग  से  वृद्धि  करने  को  रोकने  के  लिए  बया  कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 खलत-भूतल  परिवहन  मंत्रों  के०  पो०  :  से  राज्य  परिव 3  सिने  ड्रच  छिज्की  हा  ्ह्न
 दिल्ली  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  एस०  टी०  ए०  परमिट  के  अनन्तगंत

 स्टेज  कंरेज  बसों  के  लिए  2.4.90  से  लागू  निम्नलिखित  संशोधित  किराये  अनुमोदित  किए  हैं  :-..

 कि०  मी०  संशोधित  कि  राया
 ह

 —_——SS सर  न  ree  कम  «०.

 2 *ए७ए७एएभनशशशशशशशशशआआशशआेशशशशशरशणशश"ण""णणणशणणणणणण दि 0-० 0.75 रुपए रुपए और उससे अधिक 2.00 रुपए
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 |  कम  निया

 आस्भ्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमागों  का  विकास  तथा  रसरलाब

 6700,  भ्रीमती  चेस्नुपति  विद्या  :  क्या  जल-भमृतल  परिवहुत  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 कि  आंध्र  प्रदेश  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कार्यान्त्रयन  हेतु  मजूर  की  गई  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के
 विक!स  और  रखरखाव  की  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्ष्या  है  ओर  उनके  लिए  कितनी-कितनी  घनराशि
 नियत  की  गई  है  ?

 खल-मूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पो०  :  आन्भ्र  प्रदेश  चाल  निर्माण  कार्यों
 राजमार्गों  के  विकास  हेतु  वर्ष  1990-91  के  दोरान  25  करोड़  दपये  का  आबटन

 किया  गया  है  |  वर्ष  1990-91  की  वाधिक  योजना  में  परियोजित  नई  स्कीमें  संलग्न  विवरण  के
 प्तार  वर्ष  1990-91  के  लिए  अनुरक्षण  हेतु  10.25  करोड़  क्ष०  की  राशि  आवंटित  की  गई
 जिसमें  आवधिक  नवीनीकरण  के  लिए  4.95  करोड़  रुपये  क्ष,मिल  हैं  ।

 विवरण

 वर्ष  ।  के  वाथिक  कार्यक्रम  में  परियोजित  रकीमों  का  ब्योरा

 वड़क  निर्माण  कार्य

 कार्य  का  नाम  लम्बाई  अनुमानित
 लागत

 ||  2  3  4

 5,  (1)  राष्ट्रीय  के  82.80  122.00

 विजयवाड़ा  खण्ड  को  चौड़ा  करके  कार  लेस  -

 का  बनाना

 (2)  राष्ट्रीय  के  पुणे-हैद  राबाद  खण्ड  10  00  3.50
 को  चौड़ा  करके  चार  लेन  का  बनाना

 92.80  125.50
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 लजिलशित  उत्तर  26,  अर्प्र  1990

 1  2  3  4

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  7  और  9  पर  184.00  27.42

 2  लेन  पेवमेंट  को  मजबूत  करना

 राष्टीय  राजमार्ग  सं०  7,  16  और  43  को  23.70  5.10

 जोड़ा  करके  2  लेन  का  बन

 छोटे  प्नों  को  ,  आवद्ययकता  अनुसार  1.50

 पुलियों  और  संपकक  मार्गों  का  निर्माण

 ड्रेतेज  5.30

 और  मागगंस्थ  इत्यादि  के

 लिए  सुधार  कार  हेतु

 एलुरू  बाइपास  के  लिए  मूमि  की  प्राप्ति  6.00
 तथा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  16  का

 रिएलाईन्मेंट

 पुणों  का  निर्माण  कार्य

 क़०्सं०  पुल  का  नाम  अनुमानित  लागत

 बड़  पुल

 1.  रा»  रा०  पर  चंदा  पर  190.4  कि०  मी०
 पर  पुल  2.00

 2.  रा०  रा०  पर  मेडागढ़  पर  178/8  कि०  मी०
 पर  पुल  1.60

 3.  रा०  रा०  पर  पहुंच  मार्ग  तत्ता  21/8  कि०  मी०
 फर  आर०  ओ०  बी०  1.70
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 4.  रा०  रा०  पर  पहुंच  मार्ग  तथा  35/4  कि०  मी०

 पर  आर०  ओ*  बी०  1.70

 5.  रा०  रा०  पर  पहुंच  मार्ग  तथा

 502/4  कि०  मी०  पर  पुज  0.50

 छोटे  पुल

 6.  रा०  रा०  पर  )
 213/4-6  कि०  मी०  पर  पुल  0.20

 7.  रा»  रा०  पर  एच०बी०  खंड  के  433/10  कि०्मी०

 पर  पुल  0.15

 8.  रा०  रा०  पर  एम०  बी०  खण्ड  के  212/2  कि०मी०
 पर  पुल  0.07

 9.  रा०  रा०  के  वी०  वो०  खण्ड  क  55/4  कि०्मी०

 पर  पुल  0.18

 10,  रा०  रा०  पर  वी०  वी०  खण्ड  के  48/8  क्रिण्मी०
 पर  पुल  0.30

 11.  रा०  रा०  पर  वी०  बी०  खंड  के  331/10  कि०्मी०

 पर  पुल  0.30

 12.  रा०  रा०  पर  बी०  वी०  खंड  के  |

 332/10  कि०मी०  पर  पुल  0.50

 13.  रा०  रा०  पर  वी०  वो०  खंड  के  |

 333/10  कि०  मी०  पर  पुल  |

 घिपद  प्रस्त  पुल

 14,  रा०  रा०  पर  एच०  बी०  छह  के  341/8-10  कि०मी०

 पर  छोटा  पुल  0.45

 कुस  :  9.65
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 ्क्््लिी

 सष्ट्रीए  राजमार्ग  हं०  5  पर  मुकतेशकर  ओर  बरहामपुर  के  मध्य  सड़क  ऊपरी  पुल

 6701.  भी  ए०  एन०  सिंह  देव  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे

 कि  ः

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  पर  भुवनेश्वर  ओर  बरहामपुर  के  मध्य  रेलवे  फाटक  के

 स्थान  पर  एक  सड़क  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पो०  और  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  297.150  किलोमीटर  पर  रेलवे  लेबल  क्रासिंग  के  स्थान  पर  रंभा  बाइपास
 पर  लगभग  56  मीटर  लम्बे  सड़कोपरि  पुल  के  निर्माण  का  एक  प्रस्ताव  है  जिसके  लिए  वर्ष  1990-91
 की  वाधिक  योजना  में  60.00  लाख  रुपए  का  प्रावधान  रखा  गया

 कालोकट  में  पासपोर्ट  कार्यालय  के  लए  भवन  का  निर्माण

 6702.  श्री  मुरली  कथा  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  पासपोर्ट  कार्यालय  भवन  के  निर्माण  के  लिए  कालीकट  में  कुछ  भूमि
 अधिग्रहीत  की

 ग्रदि  तो  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 सरकार  का  विचार  यह  निर्माण  कार्य  कब  तब  प्रा  करने  और  इस  कार्यालय  को
 किराए  के  मवन  से  नए  भवन  में  ले  जाने  का  है

 ?

 विदेश  मंत्रों  इन्द्र  कुमार  :  जी

 और  तिर्माण  नस्मों  की  जांच  की  गई  और  प्रयोग  करने  वाले  की  जरूरतों  के
 आधार  पर  उनमें  समुचित  संयोचन  करो  के  एश्चात  उनका  अनुमोदन  किया  गया  ।  यह  सुनिष्चय  करने
 के  लिए  प्रयास  किये  जाएंगे  कि  कार्य  शीघ्र  पूरा  किया  जाए  ताकि  पासपोर्ट  कार्यालय  को  बिना  किसा
 विलम्ब  के  वहां  स्थानांतरित  किया  जा  सके  !

 तार  आवि  के  वितरण  में  देरी  होना

 670:

 थी  दिलोप  लिए  जूरेब  |
 क्षण  रुंचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कैश  इंग  बात  की  आम  शिक!यत  है  कि  तारों  और  पत्रों  के  वितरण  में  अत्यधिक  देरा
 होती
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 क्ष्या  सरकार  का  विनार  वितरण  में  बिलम्व  होने  के  कारणों  का  पता  लगाने  तथा
 डाक  के  शीघ्र  वितरण  के  लिये  कदम  उठाने  का  और

 क्या  सरकार  का  विचार  बितरण  कर्मचारियों  की  सेवायें  नियमित  करने  तथा  वितरण
 में  होने  बाली  देरी  को  समाप्त  करने  के  लिये  और  अधिक  कमंचारी  नियुक्त  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदबर  :  दूरसंचार  विभाग  को  यह  मालूम
 है  कि  ऐसे  अवसर  आते  हैं  जब  तार  देरी  से  वितरित  किए  जाते  जिससे  शिकायतों  में  ब॒द्धि  होती
 है  |  डाक  के  वितरण  में  विलंब  के  बारे  में  यदा-कदा  शिकायते  ढ़ााक  विभाग  में  प्राप्त  होती  जहां
 आवध्यक  होता  है  वहां  तत्काल  जांच  की  जातो  है  और  संबंवित  प्राधिकारियों  को  जंसा  मी  आवश्यक

 सुघा  राट्मक  उपाय  करने  की  सलाह  दी  जाती  है  ।

 तारों  के  वितरण  में  विलंब  के  कारणों  का  दूरसंचार  विभाग  ने  विष्लेषण  किया
 संक्षेप  कारण  इस  प्रकार  हैं  :-

 (1)  मूल  कार्यालय  से  गंतश्य  स्थान  के  कार्यालयों  के  बीच  कई  मध्यवर्ती  कार्यालयों  से  तारों
 के  पारेषण  होने  के  कारण  विलंब  ।

 (2)  अविष्वसनीय  खुली  तार  लाइन  वायर

 (3)  निरंतर  बिजली  खराब  होने  के  कारण

 (4)  वितरण  स्थानों  के  दूर-दराज  में  होने

 निम्नलिखित  सुधारात्मक  कार्यवाई  पहले  ही  प्रारंभ  की  गई  है  :-

 (1)  मैनुअल  ट्रॉंसमिटिंग  टेलीग्राम्स  कम  करने  के  लिए  स्टोर  एण्ड  फारवर्ड  स्विचिंग  सिस्टम

 लागू

 (2)  उपग्रह  और  बेतार  माध्यमों  को  धोरे-धीरे  लागू

 (3)  तारों  के  वितरण  में  मोपेड्स  का  ।

 इसके  तार  सेवाओं  की  अधिक  विश्वसनीयता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  तार  नेटवर्क
 में  इलेक्ट्रानिक  टेलीप्रिटर  और  इलेक्ट्रानिक  की  बोर्ड  चान्  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पत्रों  क॑  वितरण  के  लिए  डाक  विभाग  ने  मापदंड  निर्धारित  किए  ये  मानदंड

 उपल्लब्ध  परिवहन  साधनों  ओर  प्रत्येक  ढाक  वस्तु  के  हैंडलिग  की  अपेक्षित  संश्या  पर  आधारित
 हाक  के  आवागमन  को  लगातार  मानीटर  किया  जाता  है  तथा  ध्यान  में  आए  किसी  भी  विपधन  के

 लिए  सूधारात्मक कारंवाई  की  जाती  है  ।
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 दूरसंचार  विभाग  में  तारों  का  वितरण  करने  के  लिए  निर्धारित  मानदंडों  के  आधार  पर

 पर्याप्त  सक्या  में  टेलीग्राफमेन  मज्र  किए  गए  विभागीय  तार  घरों  का  वितरण  करने  वाला  स्टाफ

 नियमित  कमंचारी  हैं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  और  अधिक  टलीप्राफमेनों  की  भर्ती  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  डाक  विमाग  वितरण  कार्य  शहरी  क्षेत्रों  में  विभागीय  कमंचारियों

 द्वारा  तथा  अध-शहरी/प्रामीण  क्षेत्रों  में  अतिरिक्त  विभावीय  कर्म  चारिथों  द्वारा  किया  जाता  इन

 बोगों  ही  मामलों  में  नियमितंफ़  रण  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  तथापि  किसी  सीमा  तक  इस  कार
 के  लिए  लगाए  गए  नेमित्तिक  मजदूरों  को  अभ्यायी  दर्जा  प्रदान  करत  के  लिए  एक  योजना  तैयार  करने

 का  काम  पहले  से  ही  हाथ  में  लिया  जा  भ॒का  है  ।

 पंजाब  के  होशियारपुर  जिले  में  बाढ़  से  प्रमावित  गांव

 6704.  भ्री  सरण्  प्रसाद  सरोज  :  नया  कृषि  मंत्री  पंजाब  राज्य  के  बाढ़  से  प्रमावित  क्षेत्रों
 को  कंन्द्रीय  सहायता  क॑  बारे  में  20  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  447  के  उत्तर  के
 सबंध  में  णह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  दल  ने  वर्ष  1988  में  पंजाब  के  होशियारपुर  जिले  में  बाढ़  से  प्रमावित
 और  हारता  और  राजपुर  मयान  गांवों  का  दौरा  किया  था  और  उनको  मूमिसे  5-10  फुट
 भोटी  रेत  को  तह  हटाने  और  उस  मुमि  को  खेती  योग्य  बनाने  के  लिए  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  वहां
 के  भिवासियों  को  आइवासन  विया

 यदि  तो  कुल  कितना  मूमिक्षेत्र  खेती
 के

 अयोग्य
 हो

 गया  और  इसके  फलस्वरूप
 कितने  खोग  बेरोजगार  हो

 कुल  कितने  मूमिक्षेत्र  से  रेत  हटाई

 अमी  कितने  क्षेत्र  से  रेत  हटानी  शृष

 (8)  इस  कार्य  के  लिए  कितने  बुलडोजर  लगाए  और

 मूमि  को  खेतो  योग्य  बनाने  के  लिए  इस  सारे  क्षेत्र  से  रेत  कब  तक  हटा  दी  जाएगी  ?

 कुधि  मंजालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  नौतौश  :
 जौर  वर्ष  1987  में  एक  कंन्द्रीय  दल  ने  पंजाब  के  होशियारपुर  ज्लि  क  बाढ़  से  प्रमावित  कुछ  गांवों
 का  क्ैरा  ताकि  रेत  आ  जाने  से  कृषि  मूमि  को  पहुंचे  नुकसान  का  मूल्यांकन  किया  जा  सके  ।
 हाम्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  गांव  हर्टा  ओर

 राजपुर  भायां  में  रेत  आ  जाने

 क्ष  ब्रणावित  हुई  कुल  कृषि  मूमि  तथः  बेरोजगार  हुए  व्यक्तियों  को  संख्या  इस  प्रकार
 है

 सा



 फिचिसन्सिखाए

 क्र०  गांव  प्रभावित  क्ष  तर  बेरोजगार  हुए
 व्यक्ति

 2  3  4

 बाड़ला  रा
 2  हा

 28

 3.  राजपुर  भायां  न+  गि

 ++-+--++-

 लेकिन  रेत  की  गहराई  2  इंच  से  4  फुट  के  बीच  थी  और  उच्त  गांवों  में  किसी  भी  कृषि  भूमि
 में  रेत  की  गहराई  5-10  फुट  नहीं  थी  ।

 से  पंजाब  सरकार से  प्राप्त  हुई  रिपोर्ट  के  अनुसार  इन  गाँवों  में  2  फुट  से  क्रम
 रेत  की  गहराई  वाली  96  हैक्टेयर  कृषि  मूमि  खेती  के  अन्तर्गत  ली  गई  है  ।  क्षेप  50  हैक्टेयर  कृषि
 भूमि  में  रेत  को  गहराई  2  फुट  से  अधिक  है  और  राज्य  सरकार  ने  इन  क्षत्रों  से  रेत  हटाने  के  लिए
 एक  अलग  योजना  मंजूर  की  इस  योजना  के  अंतगंत  धनराशि  1990  के  अन्तिम  सप्ताह
 में  नियुक्ति  की  गई  थी  परन्तु  समय  की  कमी  के  कारण  इसका  उपयोग  नहीं  किया  जा  अतः
 क्षेप  कृषि  मूमि  1990-91  के  दौरान  खेतों  के लिए  उपलब्ध  की  जाएगी  ।  रेत  हटाने  के  कार्य  में  कोई
 बुलडोजर  नहीं  सगाए  गए  ।

 सतोस  का  कोटनाइक  के  रूप  में  उप्योग  करने  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान

 6705.  आीमती  सुनाषिनी  अलो  :  या  कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  देश  में  किस-किन  संस्थाओं  और  स्नि-किन  स्थामों  पर  भीम  के  बारे  में  अमुसंघान  किया
 गया

 इस  सम्बस्ध  में  प्रत्येक  स्स््थान  में  व्ूम  तक  कया  प्रगति  हुई  है  और  इस  कार्य  पर  कितनी
 धनराशि  खर्च  हुई  ओर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन  किया  शया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  मर
 निकले  है  ?

 परिणा

 साख  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  गाय्ू  राम  मीस  के  कीटनाशी
 प्रभावों  पर  जिम  प्रमुख  संस्थानों  में  अनुद्रंधान  किया  गया  वे  निम्न  प्रकार  हैं  :---

 (i)  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  गई

 है

 |
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 ससककसकस

 (॥)  राष्ट्रीय  रसायन  पुणे  ।

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाल  हैदराबाद  ।

 तमिलनाडु  कृषि  कोयम्बटूर  ।

 (४)  केन्द्रीय  तम्बाकू  अनुसंधान  राजा  मुन्द्री  ।

 (४)  उस्मानिया  हैदराबाद  ।

 प्रमुख  उपलब्धियां  निम्नलिखित  है  :--

 गोलक्ृषमि  तथा  पौध  रोगों  के  नियंत्रण  हेतु  नीम  के  उपयोग  के  लिए  उसके  जैविक
 छप  से  सक्रिय  मिश्रण  का  पता  लगाना  और  उसे  अलग  करना  ।

 (9)  कीट-अ्याधि  प्रबन्ध  में  नीम  की  मूमिका  महत्वपू  णं  रही
 है  ।  कई  प्रमावशाली  अकं/उसके

 अंश  ओर  छुद्ध  उत्पाद  का  कई  कोटों  के  विरूद्ध  जांच  किया  गया

 (॥॥)  भारतीय  दक्षाओं  के  तहत  उपयोग  हेतु  स्थायी  तथा  किफायती  सूत्र  विकसित  किये
 गये  हैं  ।

 इम  संस्थानों  के  अनुसंघान  कार्यक्रमों
 के

 अभिन्न  अंग  के  रूप  में  नीम  पर  अनुसंधान  का
 कार्य  चलाया  जा  रहा  है  और  नोम  पर  अनुसघान  के  लिए  कोई  अलग  से  व्यवस्था  नहीं
 की  गई  है  ।

 मीम  अनुसधान  तथा  कीट  प्रबन्ध  नीतियों  में  नीम  के  उपयोग  की  संभावना  की  जांच  के

 लिए  कई  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  विचारग्रोष्ठो/स्रमिनार  आयोजित  किये  गये  हैं  ।

 विभिन्न  कषि  कीटों  के  नियंत्रण  के  लिए  नीम  उत्पादनों  का  मूल्यांकन  नीम  अनुसधान  और

 विकास  का  एक  अभिन्न  अंग  है  ।  कुछ  प्रमुख  कीटों  जंसे  व्हाइट  फ्लाई  और

 कई  भण्डारित  अबाज  के  कीटों  के  बियंत्रण  के  लिए  यह  प्रभावद्ाली  पाया  गया

 डाक  में  डाले  जान  के  प्रमाण-पत्र  के  अन्तर्गत  भेजो  गई  सामप्री
 की

 6706.  थी  सन्त  कुमार  मंडल  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  डाक  में  डासे
 जाने  के  प्रमाण-पत्र  के  अन्तगंत  भे>ओ  गई  सामग्री  की  डिलीवरो

 रिक्त  करने  के  सिए  कोई  विशेष  व्यवस्था  की  गई  है  अथवा  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  और

 ब्च्छ  ही

 यदि तो इसकी मुश्ष्य बातें क्या हैं
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदवर  :  जी  नहीं  ।  प्रमाण-पत्र  के  अंतगेत

 डाक  वस्तु  को  डाक  में  डालने  से  यह  लेटर  बाश्स  में  डाली  गई  अपंजीकृत  वस्तु  से  भिन्न  नहीं  हो
 सिवाय  इसके  कि  डाक  प्रमाण-पत्र  केवन  डाक  में  डाले  गए  पत्रों  के  लिए  एक  प्रमाण  का  चोतक

 है  ।  इसका  वितरण  अन्य  किसी  भी  अपंजीक्षत  डाक  वस्तु  के  समान  ही  होता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 मिजोरम  में  बर्मा  की  सेना  का  प्रवेश

 6708.  श्री  सनत  कुमार  मंडल
 थी  शिव  शरण  वर्मा  |

 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  28  1990  को  मिजोरम  के  किसी  गांव  में  बर्मा  की  सेना  के  10  सेनिकों  ने
 प्रवेश  कर  गोलाबारी  की  थी  ;

 बया  इससे  पहले  मी  बर्मी  सेना  के  सेनिकों  ने  भारतीय  क्षेत्र  में  प्रवेश  किया

 यदि  तो  मारतीय  मुमि  पर  बर्मा  की  सेना  द्वारा  इस  प्रकार  की  घुसपंठ  को  रोकने  के

 लिए  कौन  से  एहतियासी  उपाय  किए  और

 क्या  इस  मामले  को  बर्मा  की  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  है  और  यदि  तो  इस  पर
 उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कान्त  :  जी  श्रीमान्  ।

 जी  श्रीमान्  ।  वर्मा  की  सेना  फे  4  कामिकों  ने  17  1990  को  मारतीय  सीमा
 में  प्रवेश  किया  था  ।

 28  1990  को  घटना  के  सम्बन्ध  में  मिजोरम  क  गृह  मन्त्री  ने  स्थिति  का  जायजा
 लेने  के  लिये  30.3.1990  को  घटनास्थल  का  दौरा  किया  था  ।  क्षेत्र  में  गशत  लगाने  के  लिये  असम
 राइफल  की  स्थायी  गइत  क  था  की  गई  है  ।

 2]  मार्च  और  18  1990  की  धटनाओं  के  सम्ब
 न्घ  में  फ्लेग  मीटिें  की  गई

 हैं  ।  बर्मा  की  सेना  के  कार्मिकों  ने  मारतीय  सीमा  में  प्रवेश  करने  की  घटना  क  प्रति  क्षेद  व्यक्त  किया
 और  इस  प्रकार  की  घटनाएं  दुवारा  न  होने  देने  का  आश्वासन  दिया  है  ।

 इस  मामले  को  विदेश  मंत्रालथ  द्वारा  नई  दिल्सी  में  बर्मा  के  राजदूत  के  साथ  उठाबा  गया
 ओर  राजद्गत  ने  छस  प्रकार  कौ  घंटर्लीओं

 के
 प्रति  हमारी  नाराजगी  अपनी  सरकार  को  प्र  किल  करने

 का  बचने  दिया  ।
 were
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 अका  >>
 ्यााएण

 करल  को  पेय  मल  पुक्या  के  लिए  केखीय  हहायता

 6709,  थी  शुल्लापललो  रामअखन  :  क्या  कृषि  म्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  से  कन्तानो  विजनाड  और  कालीकट  निसों  में  पेप  जल

 सुविधा  प्रदान  करने  सम्बन्धी  परियोजना  के  लिए  सहायता  हेतु  कोई  अनुरोध  मिला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  केन्द्रीन  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विमाए  में  राज्य  मंत्री  उपेख  नाथ  :  केरल
 सरकार  से  इस  तरह  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  कन्द्र  सरकार  को  कंन्द्रीय
 जित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कन्नानोर  तथा  कालीकट  जिलों  में  स्वच्छ
 जल  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  प्रामीण  जल  सप्लाई  की  योजनाएं  तकनीकी  स्वीकृति  के  लिए
 प्राप्त  हुई  हैं  ।

 योजनाओं  का  विवरण  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 बन  पतनिानान  हनन  व  ७  जन  or en  »  नव  54  ee  ++०«  ei  ०  ०  अत

 जिला  गांवों  की  संरूया  लाभान्वित  जनसंख्या  अनुमानित  लागत

 (1981  को  रुपये

 ॥  2  3  4

 कम्मानोर  6  54996  353.92

 कालीकट  |  20077  64.00

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  कन्नानोर  जिले  के  लिए  योजना  तकनीकों  रूप  से  स्वीकृत  कर  दी
 गई  है  जबकि  कालीकट  जिले  की  योजना  की  तकनीकी  जांच  की  जा  रही

 ]

 6710.  भ्रो  छषिराम  अर्गंल  :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कम
 हे  फ्रेश  द्वारा  वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौद्धान  लिर्यात  क्िय्ये  गये  श्लोर

 कि  को  मात्राआर  धरा  क्या
 intel  अर

 आायाश १०५
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 eee सै  ैतफ  एफ

 क्या  नेफेड  देश  में  ही  फल  एयं  सब्जियों  की  स्थानीय  खरीद  करके  इनका
 निर्यात  कर  रहा

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  लिए  कितना  निर्यात  लक्ष्य  रखा  गया  है  ओर  किन-कित  स्थानों
 पर  लरीद  केन्द्र  स्थापित  किये  गये

 क्या  नंफेड  का  मसूर  की  दाल  और  प्याज  को  खरीद  क॑  लिए  भिन््ड  जिले  में  एक  ख्वरीद
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  और

 (8)  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मन््जलज  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्जो  मीतीश  :

 नफेड  द्वारा  तथा  क  दौरान  किये  गये  निर्यात  और  आयात  के  जिसवार  आंकड़े
 हस  प्रकार  हैं  :--

 निर्यात

 मीटरी  टन  में/मुल्य  लाख  रुपयों

 क्रण्सं०  जिस  220 26.57  4071  (9८  )

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 |  2  3  4  5  6

 4.  तिल  के  बीज  220  26.57  _

 2.  रामतिल  के  बीज  2980  368.85  5364  433.22

 3.  प्याज  6548.92  353000  8500.00
 4.  आलू  280  0.52  494  56.98

 5.  ताजे  फल  और  ---  2.00  40  न
 सब्जियां

 6.  परिसंस्कृत  खाद्य  पदार्थ  न  4.50  42.00
 7.  हल्दी  280  54.55  494  56.98
 8.  लास  मिर्च  —  267  75  न

 9.  मेथी  के  बीज  50  7.70

 गोंद  करेधा  54.55  न

 ब्िविध  किक  5.00  30  30.32
 ब्म्न्न्न्श्ल्क््  जल  ्िलचचििडिटोो  ाा  333  ता  २  नन+नीनिनिनीनानन  वाननन-न  न  न  नननकनानम  नमक  कार

 कुल  226878  7324.46  362999  9584.48

 अरमान  २-फम  काका  >>  नाक  के  जकमनम  परਂ  के  फेल  लंका  emmy ee 38० he ay ate oe .  मु
 रस  पके  +०जक  ने  सकरक  इक  हि  बि

 े च्



 26  1990
 '

 लिशित  उत्तर
 ला  ा-सफफस  :  खसससक्  तय  5

 आयात

 मात्रा  मीटरी  टन  में/मूल्य  लाख  रुपयों  में

 रा  एऊऊऋ  जज
 क्र-सं०  जिस  1988-89  9  1989-90

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1  2  3  4  5  6

 1.  मकका

 (1)  सहायता  193881  |  न  199624

 (2)  वाणिज्यिक  27330  473.00  न  ---

 2.  दालें  4100  258.00  न  न

 3,  ताजा  फल  3668  245.93  840  72.91

 228979  =  976.93  200464  72.91

 (x)  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 फलों  भौर  सब्जी  का  निर्यात  नेफेड  की  सदस्य  सहकारी  सोसायटियों  के
 जरिए  स्थानीय  खरीद  करके  किया  जाता  है  ।  भारतीय  दालों  का  निर्यात  करने  की  अनुमति
 नहीं  है  ।

 वर्ष  1990-9]  के  दौरान  और  ताजे  फलों  और  सब्जियों  के  निर्यात  के  लक्ष्य  इस
 प्रकार  -

 न्सम«-न्मममन्-नमन-मनननीनापीना  नमन  मनन  न  नी  निनन  मनन  ााााभ)स-ी॥फ  आस  रो  कक  क>---+ककक-नमकन-,
 क्रम०सं०  जिस  मात्रा

 ३

 2
 कअज+ ||

 1.  प्याज  3.85  लाख  मीटरी  टन
 ह

 2.  ताजे  फल  550  मीटरी  टन
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 मंडी  में  पहुंचे  माल  में  से  राज्य  सहकारी  विपपन्  संघों  क॑  जरिए  खुली  नीलामी  से  खरीद  की
 जाती  ये  संध  आगे  मारत  में  विभिन्न  मंडियों  में  स्थित  प्राथमिक  विपणन्  सोसायटियों  को  इस
 काम  में  शामिल  करते  खरीद  केत्द्रों  का  चयन  कटाई  के  समय  किया  जाता  जो  बिक्की  योग्य

 फालत्  माल  तथा  क्वालिटी  के  बारे  में  आयातकों  को  तरजीत  पर  निरमंर  करता  मूल्य  समर्थन

 योजना  में  हस्तक्षेप  की  योजना  सम्बन्धी  कार्य  के  लिये  माल  को  खरीद  करने  हेतु  ओर  अधिक
 केन्द्र  भी  खोले  जाते  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (३)  यह  प्रएन  नहीं

 राश्यों  की  लाहरियों  का  विभियमन

 6711.  भरी  गिरधारी  लाल  मार्गव  :  क्या  गृह  मम्ची  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  द्वारा  चलाई  जा  रही  लाटरियों  के  विनियमन  के  विचार
 से  1984  से  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश  जारी  किये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  ये  निदेश  अभी  भी  लागू  है  और  इनका  पालन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 (F)  इस  सम्बन्ध  में  आगे  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 गृह  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुयोध  कान्त  सहाय  :  और  केन्द्र  सरकार
 ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  उनके  द्वारा  चलाई  जा  रही  लाटरियों  को  नियमित  करणते  की  दृष्टि  से

 1984  में  मार्गदर्श्षों  सिद्धान्त  जारी  किये  थे  ।  विवरण  की  एक  प्रति  संलग्न  है  |

 से  (३)  ये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  अभी  मी  लागू  है  और  उनका  अनुपालन  करना  राज्य
 सरकारों  का  कायं

 विवरण

 सेवा

 मुक्य

 सभी  राज्य  सरकारें/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन

 विष4---राज्य  लाटरियों  तथा  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  अनुमति  प्राप्त
 साटरियों  के  संचालन  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  ।
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 यह  कहने  का  विदेश  हुआ  है  कि  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  क्षरकारों  द्वारा  संचालित

 काटरिय/रंफल्स  संविधान  की  सातवी  अनुसूबो  में  संघ  सूची  की  शद  40  के  शहत  भाती  है  ।  विगत
 में  भारत  सरकार  राज्य  सरक[रों  को  विकास  प्रयोअनों  के  लिए  अपने  विलशोय  संसाधनों  में  ब्द्धि
 करने  के  राज्य  लाटरियां  आयोजित  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  यह  देखने  में  थाया  है
 कि  पुरस्करों  की  लाटरी  टिकट  के  डरा  की  एजेंटों  को  दिये  गए  कर्मीशन  और
 अस्य  बातों  में  एक  राज्य  से  दूतरे  राज्य  में  काफी  भिन्नता

 2.  हाल  ही  में  लाटरं  के  कुछ  पहलुओं  की  आलोचना  हुई  कदाचार  की  छ्िकायतें  मिली
 है  शोर  विमिन्न  राज्य  लाटरियों  के  बीज  दूषित  प्रतिस्पर्धा  होने  की  सूचना  मिली  है  ।  केन्द्र  सरकार
 ने  इस  मागले  पर  सावधर्।पूर्वंक  विचार  किया  है  ।  यह  जरूरी  समझा  गया  कि  लाटरी  के
 मायोजन  में  कुछ  ए+रूपता  लाई  जाए  और  इसमें  कदाचार  सम्भावना  पर  नियंत्रण  रखा  जाए  |  इस
 सक्ष्य  को  घ्यान  में  रखते  निम्नलिखित  मुख्य  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  बनाए  गए

 (1)  साप्ताहिक  लाटरी

 प्रथम  पुरस्कार  की  अधिकतम  सीमा  एक  लाख  रुपये  प्रत्येक  शुखला
 में  अलग  पुरस्कार  हो  सकता  है  ।

 एक  टिकट  का  अधिकतम  मूल्य  रुपया  हो  ।

 नोट--ऐसी  कोई  लाटरो  नहीं  होनी  जितके  ड्रा  की  अवधि  ०क  सप्ताह  से  कम  हो  ।

 (?१  अब्क्र  डरा

 प्रथम  पुरस्कार  की  अधिकतम  सीमा  25  लाख  रुपये  निर्धारित  की  जाए  ।

 प्रथम  पुरस्कार  प्रस््येक  श्रंखला  में  होना  चाहिए  ।

 टिकट  का  मूल्य  तीन  रुपये  से  अधिक  न  हो  ;

 (४)  उपयु  १  प्रयोजन  के  लिए  साप्ताहिक  ड्रा  के  अन्य  किसी  भी  डा  को  बम्पर डा  माना  हि

 (8)  बर्ष  में  बम्पर  डा  की  अधिकतम  संरुया  बारह  हो  ।

 (3)  दिए  जाने  बाले  पुरस्कारों  की  कुल  राशि

 अत्येक  का  के  लिख  दिये
 जाते

 वाले  पुरस्कारों  का  कुल  मल्य  बिक्री की  छापी गई  हिकटों  के
 सकल  मूल्य  वेल्यू|  के  50% के  कम  न  हो ।
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 (4)  लाठरी  से  हीने  भाला  भिम्मनतम  राजस्थ

 लाटरी  से  होने  वाला  छुद्ध  बिक्री  के  लिए  छापे  गई  टिकटों  के  कूल  मूल्य  का  कम  से
 कम  15%  हो  ।

 (5)  टिकटों  का  मुश्रण  सरकार  हाक्त  किकर  ऋरए  ।

 (6)  पुरस्कारों  का  डा  लिश्मेवार  सरकारी  अखिकारियों  की  तपत्यिति  में  सरकार  की  सीधे
 देख-रेख  और  नियंत्रण  में  हो  ।

 (7)  जहां  तक  हो  स्रन््ठी  पुरस्कादों  का  भुगतान  सीधे  राज्य  सरकार  द्वारा  किया
 ०  000/-  रुपये  ओर  इससे  अधिक  मूल्य  के  पुरस्कारों  का  मुगतान  सदा  सीधे  सरकार  द्वारा

 किया  जाए  ।

 (8)  निजी  आयोजन  एजेंटों  आधंना&जिए  एकूद्धाव्  बिक्री  एजेंटों
 के  साथ  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षंत्र  प्रशासनों  द्वारा  जिन  करारों  पर  पहले

 है|  हस्ताक्षर  हो  चुके  हैं  और  जो  उपयुक्त  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  नहीं  उन  बर प्र

 काकूद  पेचद  गिकों  को  काम  में  रकाते  पुर्कार  किला  जल्सु  ।

 3.  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सलाह  दी  जाती  है  कि  राज्य  लाटरियों
 का  अप्रपोगय  करते  समय  उपयु कस  मारगगंदर्शी  छिद्धास्तों  का  फ़लनच  किया  याश्र  ।

 4.  संविधान  की  सातवीं  अमुसूची  की  राज्य  सूची  के  मद  24  द्वारा  प्रदत्त  शब्तियों  के

 कुछ  राज्य  सरकारों/संध  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  ने कतिष्य  निजी  कंस्थारों  या  ब्यक्तियों  को  लाटरियां
 आयोजित  करने  की  अनुमति  दी  होगी  ।  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  है  कि

 ऐजी  दातेंਂ  निर्धारित  करते  समय  जिनके  तहत  निरी  लाटरियों  को  प्राधिकृत  किया  जाता  उपयुक्त
 आशंदर्ज्ञी  सिद्धास्तों  को  ध्यान  में  रखा  जाए  ।

 5  इस  फ्ज्च  को  पातती  भेजी  जाए  |  इस  मामले  थे  की  गई  कार्रवाई  से  बंऋलय  को  अनकत
 कराया  जाए  ।

 €o/-

 शुक्र»  महराक्णन )
 मारत  सरकार

 स॑०  ५//-21011/7/38-वी व्वी  ०ए०--[४  दिचांक  27  1984:  ।

 प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :--
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 1.  विक्ष  समी  राज्म  सरकारें/रांघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  ।

 2.  शाटरी  सभी  राज्य  सरकारें/संघ  शासित  क्षेत्र

 प्रतिलिपि  निम्नलिखित  को  मी  प्रेषित  :-

 3.  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  और  विज्ञागों  के  सचिव  ।

 4,  यृह  मंत्रालय  के  सभी  प्रभागों  को  इस  अनुरोध  के  साथ  उपयुक्त  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  का

 पालन  किया  जाए  ।

 ह्०
 एस०

 भारत  सरकार
 26.6.84

 राष्ट्रीय  राजभा्ों  के  कितारै  मोहल  सुविवायें

 ]
 6712.  भौ  मुल्लापत्लो  रामचयास  :  कया  जल-भूतल  परिचषहन  मत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  दक्षिण  मारत  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  साथ-साथ  मोटल  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराई  हैं  अथवा  कराने  का  प्रस्ताव  किया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बस्घी  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मग्जो  के०पी०  :  और  संमवतः  माननीय
 सदस्य  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  यात्री  परक  मार्गेस्थ  सुविधाएं  सुलम  करान  की  इस  मंत्रालय  की  स्कीम
 का  उल्लेख  कर  रहे  इस  स्क्रीम  के  अतग्रेत  एक  दीर्घधकालिक  नीति  के  रूप  में  रा'ट्रीय  राजमार्गों
 के  अधिक  यातायात  वाले  खंडों  पर  लगभग  प्रत्येक  100  पर  ऐसी  सुविधाएं  बनाये  जाने  की
 परिकल्पना  है  जिसमें  निम्नलिखित  सुविधाएं  सुलम  कराई

 (1)  पाकिंग  साटूस  (11)  स्नेक  बार/रेस्टोरेंट  ([४)  पीने  का  पानी  (५)  थोड़े
 समय  के  लिए  ठहरने  हेतु  धायनागार/विश्वाम  कक्ष  (५])  प्राथमिक  उपचार  टेलीफोन  बूथ
 (१४111)  पेट्रोल  पम्प  और  छोटी  मरम्मत  शाप  (1x)  विविध  विभिन्न  मदों  की  बिक्री  के
 लिए  कियोस्क  लंइस्केपिंग  ।

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  47  पर  पालधाट  में  राज्य  पर्यटन  विमाग  द्वारा  मार्गेस्थ  सुविधा
 धुसम  कराई  गई  आंध्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  4  पर  पालमानेर  में  भोर  तमिलनाडु  में

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  7  पर  सत्तूर  में  मी  मार्गेस्थ  सुविधाएं  संस्वीकृत  की  गई
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 सिलियन-डॉलर  लिकਂ  होरषक  से  समाचार

 6713,  श्री  समत  कुमार  संडल  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।'

 (%)  क्या  उनका  ध्यान  |  1990  के  मेलਂ  दिल्ली  में  मिलियन
 लिक  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  को  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  इस  मामले  के  तथ्य  क्या
 और

 इस  पर  सरकार  को
 वया  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदवर  :  जी  हां  ।

 ओर  इस  मामले  को  जांच  को  जा  रही

 बिल्लो  परिवहत  तिगस  कौ;बर्सों  का  लाली  लता

 6714.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  वया  जल-भूतल  पहिबहन  मंशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  इस  तथ्य  का  कोई  मल्यांकन  किया  गया  है  क  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसे  शेड
 से  रूट  के  आरम्म  होने  के  स्थान  तक  तथा  रूट  के  अन्तिम  स्थान  से  छोड़  तक  प्रतिदिन  कितने
 मीटर  खाली  चलती  हैं

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  बया

 बया  दिल्ली  परिवहन  निगम  का  विचार  चालकों  और  संवाहकों  को  इस  बात  को  कड़ाई
 के  साथ  पालन  करने  के

 लिए  अपेक्षित  अनुदेश  जारी  करने  का  है  कि  वे  धोड  से  रूट  के  आरम्म  होने
 के  स्थान  तक  और  वापसी  में  रूट  के  अन्तिम  स्थान  से  शंड  तक  बसों  को  खाली  चलाते  समय  शर्ते  में
 यात्रियों  को  बंठा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल-भूलल  परिवहन  मंत्रों  क०  पो०  :  और  दिल्ली  परिवहन
 निगम  बस  रूटों  पर  |डपो  से  रूट  के  आरम्मिक  स्थान/गन्तभ्य  तक  जाने  और  बस  कट  पर  बापस
 बाते  के  खिए  बसों  का  प्रचालन  है  तथा  ऐसे  ट्रिपों  के कारण  तय  की  जाने  वाली  बूरी  कि०  भी
 ट्विल्ली  परिवहन  निमग्रम

 के  प्रच्ालनों-को  अनिवायं  विलेषताएं  ऐसे  प्रचालस  कोई
 शाजस्थ

 प्राप्त
 गहीं  होक़ा  निर्धारण हीं  किया  भया  है  ।

 के  .
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 SS 5  कपउऊफ  फअउसससककड् न  सजकडसखससनन  सच  नसों

 और  दिल्ली  परिबहद  निभम  द्वारा  पहले  द्वी  ये  भमुदेश  जारी  किए  जा  के  हैं  कि
 बस  गंतव्य  बोर्डों  को  बस-स्टापों  पर  बसें  रोक  तथा  डिपो  से  रूट  के  आरम्भिक  स्थान/गंतब्य
 की  ओर  जाने  एवं  कहां  से  आछे  समय  यात्रिवों  को  कल  में  बिठाए  ।  इन  अबुदेशों  को  समय-समय  पर

 दोहराया  जाता  है  तथा  सूचना  के  लिए  तथा  स्टाफ  द्वारा  धस्ता  से  पालन  किए  जाने  के  लिए  डिपो  में

 इलकी  सार्वजनिक  सम्बोधन  प्रणाली  पर  घोषणा  की  जाती  है  ।  इन  अनुदेशों  का  उल्लंधन  समाप्त
 करने  के  उहूृ  पय  से  जांच  संबंधों  स्टाफ  को  आवश्यक  जांच  करने  के  निर्देश  दिए  गए

 बीजों  के  लिए  आयात  नोति

 6715.  श्री  बसनन््त  साठे  :  कया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बीजों  की  आयात  नीति  की  आलोचनात्मक  समीक्षा  करने  का  विचार
 है  और  यदि  तो  तत्संबन्धी  धिस्तृत्त  ब्योरा  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  में  बीजों  के  उत्पादन  तथा  आयात  के  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  बाली
 बहु  राष्ट्रिक  कम्पनियों  सहित  प्रमुख  औद्योगिक  कम्पनियों  की  संर्या  कितनी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  के  बीजों  का
 आँचात  किया

 क्या  आयातित  बीजों  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  और

 गवि  तो  तश्लंक्न््डी  विध्तत  ब्यौरा  ब्या  है  और  उस  कार  में  संलग्त  कम्पनियों  के
 खिलाक  कया  कारयवाही  की  गई  है  ?

 लाश  ओर  मागरिक  पूृतति  मंत्री  माय  राम  :  बीज  विक्रास  की  नई  नीति
 के  अन्तर्गत  समीक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया  एक  उच्चस्त  रीय  समीक्षा  समिति  समय-समय  पर  इस
 नीति  के  कार्यान्वयन  कौ  मानिर्टारेग  करती

 उद्योग  और  1951  के  अन्तगंत  वीज  एक  अनुसूचित उच्योग  नहीं  इसलिए  लाइयेंस  देना  जरूरी  नहीं  एकाधिकार  और  प्रतिबन्धित  व्यापारिक
 रम्परा/विदेक्षी  मुद्रा  विद्िपिमन  अधिनियम  वाली  कम्पनियों  को  बीजों  के  उत्पादन  और  विपणन  शुरू फरने  से  पहले  पूर्व  अनुनोदन  प्राप्त  करना  पड़  अब  तक  एक्राधिकार  और  प्रतिबन्धित  ब्यापारि

 वाली  सात  तया  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  वाती  2  कम्पनियों  ने  अनुमोदन  प्राप्त
 किया  है  !

 बीजों  सहित  आयात  के  आंकड़े  मारतीय  विदेश  व्यापार  के  मासिक  आंकड़े  -
 में  प्रकाधशित  किए  जाते  हैं  जो  वाणिज्य  आस्ूचना  और  साख्यक्रीप  महानिदेशालय  द्वारा  निकाली

 जाती है
 ।  इसके  सबौनतम  वर्ष  :987-88  के  1988-39  और  1989-90  के  दौराब

 विजिस्स  जिनसे  सब्जियां  और  मोटे  अंदाज  तथा  दाल  शामित्ष  क  16,623.43

 113



 6  1912  (०४%)  लिकित  उत्तर

 कि०  ग्रा०  और  82,803,22  कि०  ब्रा०  बौजों  का  आयात  किया  गया  बीज  का  मूल्य  अभी
 प्रकाशित  किया  भागा  है  |

 नहीं
 !

 (३)  गह  ब्रष्ण  नहीं  उठता  !

 राध्ट्रीज  प्राभोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अम्तर्गत  राज्यों  को  धमराहि  का  आवंटन

 6716,  श्री  बसस्त  खाठे  :  कया  कृषि  मश्क्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  राष्ट्रीक  ग्रागीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा
 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कर्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनाओं  के  अन्तर्गत  महाराष्ट्र  को  आवंटित  तथा  दी  गईं
 धनराशि  और  खाद्यान्नों  की  मात्रा  का  योजता-वार  ब्यौरा  क्या

 विस्तृत  मानदण्डों/आकलन  के  अनुसार  इसमें  कितनी  प्रगति  हुई

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  लिए  इन  योजनाों  के  अन्तर्गत  कितनी
 घनराशि  आबंटित  करने  का  अनुमान  और

 चालू  योजनाओं  में  संशोधन  करने  अथवा  नई  योजनाएं  शुरू  कर  में  का  यदि  कोई  प्रश्ताथ
 तो  तस्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  भसत्रालय  में  प्रामोज  बिकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  उपेश  लाभ

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 वित्तमंत्री  ने  के  अपने  बजट  भाषण  में  देश  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  तथा  विकट
 ग्रार्मश  बेरोजगारी  की  समस्या  वाले  क्षेत्रों  में  प॥  लगाये  गये  क्षेत्रों  के  लिये  एक  रोजगार  गारष्टी
 योजना  का  प्रस्ताव  किया  है  उक्त  योजना  को  अन्तिम  रूय  दिय  जाने  सम्बन्धी  विवरण  आदि  कार्य
 प्रगति  पर  है  ।
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 विहार  में  मर्ड-सेतिक  बस

 6717.  श्री  रामेहबर  प्रसाद  :  गया  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  केन्ट्रीय  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  कुल  कितने  अर्द्ट  खेतिक  बसा
 भेजे

 इन  बलों  को  वहां  पर  किस  उद्ध्य  के  लिए  भेजा  गया

 केन्द्रीय  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  द्वारा  हन  पर  क्रमशः  फितता-कितना  मासिक  कपय
 किया  जा  रहा  और

 सश्कार  का  इन  बलों  को  कब  वापस  बुलाने  का  विचार

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मर्जी  सुबोध  काब्त  :  से  उपलब्धता  के  आधार

 कानून  ओर  व्यवस्था  से  निफ्टने  के  लिए  राज्याँ  कोਂ  उनकै  अनुरोध  पर  कंन्द्रीय  अर्द्ध-संनिक  बल
 प्रदान  बिये  जाते  हैं  ।  उनके  तेनातगी  की  अवधि  वर्तमान  स्थिति  पर  निरंर  करती  है

 अनुमोदित  योजना  के  आघार  पर  ऐसे  तैनातगी  पर  हुए  खच  को  केन्द्र  और  राज्य  सरकार
 बहन  करती  है  ।

 सिश्दरी  स्थित  बतंमान  अमोलियम  साइट्रेट  प्लांट  का  सलवीकरण

 ]

 6718,  ली  ए०  के०  राज  :  क्या  कृषि  मच्त्रो  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारतीय  उर्वरक  निगम  ने  सिन्दरी  स्थित  वतंमान  अमोनियम  नाइट्रेट  ध्लॉट  के

 नबी  करश  सम्बन्धी  योजना  की  मंज्री  दें  दी  और

 यदि  तो  इसकी  सागत  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसका  भिर्माण  कार्य  कब  तक
 प्रारम्भ  होगा  ?

 खास  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  साथ्  राम  ओर  सिन््दरी
 स्थित  वर्तमान  अमोनियम  नाइट्रेट  संयंत्र  के  नवीकरण  के  प्रस्ताव  को  फर्टिलाइजर  आफ
 इंडिया  के  निदेशक  मण्डल  द्वारा  22.2.90  को  मंजूरी  दे  दी  गयी  ताकि  390  प्लाख  रुपये
 अनमॉनित  लागत  पर  उसकी  क्षनततीਂ  कौ  30  टम  प्रतिदिन  छे-बढ़ाकर  55  ठत  प्रतिदिन  किया  जा
 सके  ।  सुधार  लागू  करने  के  लिये  प्रारम्मिक  कार्य  आरम्म  हो  गये  हैं  ।
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 दिल्ली  मैं  अश्लील  कफिल्यों  का  भंवा

 6719,  छा०  बंगाली  सिंह  :  क्या  गृह  लंधी  यह  बताने  की  ढृथा  करते  कि  ।

 कया  दिल्ली  में  अश्लील  फिल्मों  का  धंधा  बढ़ता  जा  रहा

 यदि  तो  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसे  कितने  मामले  आये  भौर

 इस  घंधे  में  लगे  ब्यकितयों  के  स्बिलाफ  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  संत्री  सुफ्ती  सोहम्भद  :  अरषलील  फिल्मों  को  रखने  और  किराये  पर  देने
 के  कुछ  मामले  प्रक्ाद  में  आबे  हैं  ।

 और  वर्ष  1989  में  22  मामले  सूचित्त  किए  जिनमें  25  ब्यक्तियों  को
 फ्तार  किया  गया  जबकि  वर्ष  1990  में  (11.3.1990  ।7  मामले  सूचित  किए  गए  जिनमें  21
 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 तिहाड़  जेल  में  कंदियों  को  मृत्यु

 6720.  ह्ञा०  बंगालो  सिह
 पर करी  शिव  दरण  बर्भा  ।  क्या  गह  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  महीनों  रे  दौरान  दिल्ली  के  तिहाट  जेल  में  कितने  कैदियों  की  मृस्यु  हुई
 क्या  इन  कंदियों  के  मरने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  कराई  गई

 पदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 गृह  मश्च्ालय  में  राज्य  सम्त्रो  सुबाध  कारत  :  पिछले  तीन  महीनों  अर्थात
 खनबरी  से  1990  तक  के  दोरान  4  +ंदियों  की  मृत्यु  हुई  ।

 से  हन  सभी  मामलों  में  मरने  के  कारणों  का  पता  लगाने  की  जांच  शुरू  कर  दी
 गई

 गुजरात  सार्वजनिक  निर्माण  ठेका  विवाद  विवाधचन  न्यायाधिक रण
 1989

 6721
 ही  बराण  कोर  )

 क्या  गृह  भसञ्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ©

 क्या  बुजरात  सरकार  ने  संविधान  के  अंत्ंत  यथा-अपेक्षित  राष्ट्रणनि  के  पिछले  अनुदेश
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 ब्राप्त  करने  के  लिए  कन्द्रीय  सरकार  को  गंजरात  सा्बंजनिक  निर्माण  ठेका  दिवाद  विवाचन

 लिकरण  1989  भेजा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  !

 गृह  सम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सुओष  काम्त  :  ओर  जी  श्रीमाभ्  ।

 भारत  सरकार  अध्यादेश  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 समेकित  प्रामीम  विकास  कार्यक्रम  की  धनराशि  का  गबम

 6722.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचखखन  :  क्या  कृषि  भम्त्री  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  वर्ष  1989-90  के  दौरान  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की
 राशि  के  गबन  की  रिपोर्ट  मिली

 यदि  तो  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  घनराशि  को  गठब  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  समेक्ित  पग्रार्मीण  विकास  कार्यक्रम  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  करने  में  आते
 वाली  कठिनाईय  |  का  पता  लगाते  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  और

 7  दि  तो  इसके  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के
 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  भन्त्रालय  में  प्रामोण  विकास  राज्य  सम्तो  उपेसश  नाथ  20  राज्यों
 तथा  केन्द्रशासित  क्षेत्रों  जिन्होंत  अप्रैल  से  दिसम्बर  1989  तक  समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 आर०  डी०  के  अन््तगंत  कदाचार  तथा  निधियों  के  दुरुपयोग  क॑  मामलों  के
 सम्बन्ध  में  सूचना  भेजी  में  से  पांच  राज्यों  ने  एसी  शिकायतें  प्राप्त  होने  को  सूचना  दी

 इन  पांच  राज्यों  में  मिली  शिकायतों  की  संख्या  ये  हरियाणा  38,  मध्य  प्रदेश  227,
 पश्चिम  बंगाल  199,  करख  241  सथा  राजस्थान  217  ।  राज्य  सरकारें  इन  भामलों  में  कारंगाई  कर
 रही  हैं  ।

 और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  का  मूल्यकन  इस  विमाग
 प्रायोजित  अनुसंधान  अध्ययनों  तथा  समवर्ती  मूल्यांकन  अध्ययनों  द्वारा  किया  जाता  छठी

 योजना  के  दौरान  प्रमुख  मृल्थंकन  अध्ययन  मारतीय  रिजवं  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास
 बेंक  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  ई०  तथा  वित्त  प्रबन्ध  अनुसंधान  संस्थान  ह्वारा
 किए  गए  थे  ।  ग्रापीण  विकास  विभाग  1985  से  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के
 सम्बन्ध  में  मासिक  समयर्ती  मूल्यंकन  मो  करा  रहा  समवर्ती  मूल्यांकन  का  तीसरा  दौर
 1989  से  जारम्म  1989  है  लेकर  तक  किए  गए  सृअभ्वित  साचौल

 विकाप्न  कार्यक्रम  के  समचतती  मूल्यांकन  के  मुक्य  निष्कर्ष  सलस्द  में  छिए  नए  हैं  |  ही
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 अनुसंधाम  अच्यक्षमों  तथा  समय्को  मुल्यांकम के  धुकम  निष्कर्तो ंके  म्रथार  प्र  समस्कित  ब्रामीय
 विकास  कार्यक्रम के  कार्यानबयन में  सुघार  लाने के  लिए

 कई
 कदम  उठाए  गक  अमम्यित  प्रापीण

 विकास  कायक्रम  के  कार्मान्वयस  में  सुधार  लाने  के  शिए  उठाए  गए  प्रमुल  कदम  संखप्त  में
 दक्शबे  गए

 जनवरी  छत  1989  के  समचतों  मूल्यांकचम  अध्ययन  के  तीसरे  दौर
 के  भुस्य  लिश्कर्ण

 सकार।त्मक  लुट्दे  :

 ।.  अन्वेषकों  द्वारा  किए  गए  बाधिक  आय  के  मूल्यांकन  के  अनुसार  लगभग  10  प्रतिशत

 सहायता  प्राप्त  परिवार  दीनहीन  वर्ग  37  प्रतिशत  अत्यधिक  निर्धन  वर्ग  34  प्रतिशत  अध्यधिक
 निर्घन  ये  34  प्रतिशत  अत्यधिक  निर्धन  वर्ग  (350)  रुपए  से  6400  से  तथा  !2
 प्रतिशत  निर्धन  बर्ग  (4801  रुपये  से  6400  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 2.  राष्ट्रीय  स्तर  लगभग  67  भ्रतिशत  लाभाथियों  का  चयन  ग्राम  सश्गओं  की  बैठकों
 में  किया  गया  था  ।

 3.  लगमग  8।  प्रतिशत  लामाधियों  हूँते  परिसम्पत्तियां  करने  के  लिए  सहायता
 और  को  पराप्ति  समझा  ।

 4.  73  प्रतिशत  मामलों  में  परिसम्पक्तियां  ठीक  पाई  गई  थी  ।  3  प्रतिशत  मामलों  में
 सम्पल्तिएं  मृत्यु  जैसे  अध्रस्याणित  घटनाथों  के

 #  प्रतिशत  मामलों  में  अपर्याप्त  आय  सृजन
 के  कारण  तथा  दोष  18  प्रतिशत  मामलों  में  अन्य  कारणों  मे  सदी  पायी  गई  था  ।

 5.  नमू»  परिवारों  के  लगभग  37  प्रतिशत  की  ओर  कोई  राशि  अतिदेय  राशि  नहीं  थो
 तथा  30  प्रतिशत  की  ओर  100  रुपये  से  कम  राशि  अतिदेय  थी  ।  इसकी  तुलना  राष्ट्रीय  कृषि  तया

 प्रामीण  विकास  बंक  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  (1985)  से  की  गई  जिसके  समन्वित
 प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  69  प्रतिशत  वसूली  का  अनुमान  लगाया  गया  है

 6.  43  प्रतिशत  मामलों  में  परिसम्पत्तियों  से  2000  रुपए  से  अधिक  की  बढ़ती  हुबी  आय

 हुई  थी  |  18  प्रतिशत  मामलों  में  बढ़ती  हुई  आय  1001  झुपये
 से

 2000  रुपए  तथा  10  फ्रतिषषत

 मामलों  में  501  रुपए  से  !000  रुपए  के  बीच  थी  ।

 1;  शाब्ट्रीय  कलर
 बर  78  प्रतिषत  पुशते  लाजार्थिवों  ने  3500  क्षपये  के  आय  स्तर  की  बर्रादी

 की  रैश्शतथां  28  प्रतिशत  पुराने  लाधाधिपो ंमे  0:09  कफड  की  संक्ोक्तित  परीक्षी  को  देक्षा  को  पार

 करू  सिया
 छ्
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 ।.  कार्यक्रम  के  अन्तवेत  अपात्र  परिवारों  का  भी  चयन  किया  गया  ।2  प्रतिक्षत  ऐसे
 परिव)रों  मी  च्रयन  किया  गया  जिसकी  वार्षिक  आय  4801  रुपए  से  लेकर  6400  रुपए
 के  वोच  थी  और  7  प्रतिशत  परिवारों  की  वाधिक  आय  6400  रुपए  से  भो  अधिक  थी  ।

 2.  82  प्रतिशत  मामलों  में  रिकार्ड  के  अनुसार  परिसम्पत्ति  को  लागत  तथा  लागार्षियों  की
 राय  में  परिसम्पत्ति  के  मूल्य  में  कोई  अन्तर  नहीं  9  प्रतिशत  मामलों  में  500  रुपये  से  अधिक
 का  अन्तर  पाया  गया  जो  कि  ज्ष्टाचार  तथा  निधियों  के  दुरूपयोग  को  दर्शाता  है  जिसकी  सम्बन्धित
 प्राधिकारों  द्वारा  जांच  की  जानी  चाहिए  |

 .  65  प्रतिष्मत  मामलों  में  कार्यकार  पूजो  की  आवश्यकता  पड़ी  थी  किन्तु  वह  22

 हात  मामलों  में  लामाथियों  को  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।

 4.  75  प्रतिशत  मामलों  में  लामाथियों  को  वाद  की  देखनरेख  हेत  सहायता  की  जरूरत  थी
 लेकित  53  प्रतिशत  मामलों  में  ऐसी  राहायता  लाभार्थियों  को  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  थी  ।

 5.  9  प्रतिशत  मामलों  में  ऋ्रणों  की  वापिस  अदायगी  की  अवधि  3  वर्ष  से  कम  थी  और  29

 प्रतिशत  मामलों  में  यह  अवधि  3  वर्ष  थी  ।

 समन्वित  प्रामोज  विकास  कार्यक्रम  के  कार्या्थयन  में  सुधार  लाने

 को  लिए  उठाए  गए  कदम

 (1)  गरीबी  की  रेखा  6400  रुपए  रखी  गई  सहायता  प्राप्त  परिवारों  की  आप  को

 इस  स्तर  तक  बढ़ाया  जाना

 (2)  चयन  के  प्रयोजन  हेतु  आय  सीमा  विन्दु  को  प्रति  परिवार  4800  रुपए  तक  बढ़ा  दिया

 गया  अधिक  आय  वाले  परिवारों  को  सहापता  हेतु  लेने  से  पहले  3500  शबपए  तक  की

 आय  वाले  सभी  परिवारों  को  कवर  किया  जाता

 (3)  प्रति  परिवार  अधिक  निवेश  जुटाना  ताकि  नए  लामाधियों  को  निवेश  पर  उचित  शाम

 मिल

 (4)  छठी  योजना  के  दौरान  सहायता  प्राप्त  उन  परिवारों  को  पूरक  सद्दायत्रा  प्रदान  करता
 जो  अपनी  ओर  से  बिना  वजह  गरीबी  की  रेश्ा  पार  नहों  कर  सके

 (5)  समानता  की  पद्धति  को  बदल  कर  निर्धतता  पर  आधारित  विविधता  ही  पद्धति  को
 रखा  गया
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 (6)  कार्यक्रम  में  महिला  लाभाश्रियों  की  कवरेज  को  30  प्रतिक्षत  तक  बढ़ाना  और  अब
 की  कवरेज  1.4.1990  से  40  प्रतिशत  कर  दी  गई  है  ।

 (7)  1985  से  29  प्रतिष्ठित  शैक्षणिक  संस्थाओं  द्वारा  समबर्ती  मुल्यांकन  की

 एक  नई  पद्धति शुरू  की  गई
 |

 (8)  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यत्रम  के  अंतर्गत  प्रतिमूति  मुक्त  ऋण  की  सीमा  5000

 झुपये  से  यढ़ाकर  10,900  झपए  और  आई०एस०वबी०  की  सीमा  25,000  रुपए  तक  कर  दी  गई

 (9)  समन्द्ित  ग्रार्म:ण  दिक्राप्त  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  क्रणों  क ेलिए  विनांक  1.4.1987  से

 एव्र  रामरूए  आवेदन  पत्र  एवं  अनुमोदन  फार्म  शुरू  किया  गया

 (10)  समन्वित  ग्रामीण  विका£  कार्यक्रम  के  परिवारों  को  सामाजिक  स्रक्षा  प्रदान  करने
 के  लिए  दिनांक  1.4.19  5  से  मारतोय  जीवन  बोसा  निगम  के  सहयोग  से  एक  सामूहिक  जीवन
 बीमा  योजना  छुरू  की  गई  दर  रोजना  के  समन्वित  ग्रामीण  विक्रास  कार्यक्रम  के  प्रत्येक
 लामार्थी  का  ?  वर्ष  उवधि  के  लिए  १0(!0  रुपए  का  बीमा  किया  जाएगा  जिसमें  दर्घटना  के

 मामले  में  बु्ग  ने  नाभ  का  प्रावधान  होगा  ।

 (11)  ग्राम्तीण  क्षत्रों  में  स।च्बित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  परिवारों  को  लघु
 यूनि्टें  स्थापित  करते  में  प्रोह्माटन  देते  के  लिए  कुछेक  वस्तुओं  को  उत्पाद  शुल्क  से  छट  दी  गई  है
 जिनमें  संणोधित  घाद्य  पदार्थों  का  *'  75  रूपए  से  कम  की  कीमत  के  टेलीफोन  सेट

 एण्ड  ठहाइट  |  रेडियो  प्लेवर  वोल्टेज  कैसकुटेर  इलेक्ट्रानिक
 बड़ियां  अलाम॑  खिलौने  शॉमिल  बणतें  किः  इन  वस्तुओं  कः
 विनिर्माण  महिला  लाटी  तथा  ग्रारोद्योग  आयोग  बोर्ड  और  समन्वित  प्रामीण  विकास
 क्रम  के  अन्तर्गत  जिला  ग्र'मीण  एजेंसियों  के  माध्यम  से  सहायता  प्राप्त  यूनिटों  द्वारा  किया  जा
 रहा

 (1 ,)  समन्वित  ग्रामीण  विक्वान  दायंक्रम  के  अंतर्गत  तैयार  को  गई  वस्तुओं  का  माडल  आधार
 पर  विपणन  करद  के  उदेशय  से  में  एक  अलग  सैल  की  स्थापना  की  गई  हम  शैल  में
 परामछ्यं  और  विपणन  विशेषज्ञ  शाधिल  होगे  ।  ग्रार्मीण  विफास  कार्यक्रमों  के  साभार्थियों  तथा  स्वैज्छिक
 संगढ़नों  द्वारा  तेवार  किए  सामान  को  लोकप्रिय  बनाते  तथा  उसकी  बिक़ी  करने  के  लिए  कापाटर्ट  द्वारा
 कई  मेले  आयोजित  किए  गए  हैं  ।

 Oo

 हे  (13)  खमस्कित  यमीण  बिकास  कार्यक्रम  के  अन्तयंत  महिलाओं  की  अधिक  से  ०  घिक
 भागीदारी  सुनिहिबद  4?

 |
 +  जिए  ररफार  rl  !  1990  से  समी  जिलों  के  लिए  सामूहिर

 दृष्टिकोण  का  विस्तार  1;  7  है  शिसऊे  आंगर्गत  थफ्ट  तथा  क्रेडिट  सोसायटियां  बनाने  वाले  महिला
 समूहों  संमूहों  हरा  अतित  वक्त  राशि  के  बराबर  एक  आबर्ती  निधि  के  बधबर  का  अनुदान दिया  जाएगा  |  बरावर  का  अनुदान  प्रति  ग्रूप  अधिकतम  15,000  रुपए  होगा  ।  मा
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 (14)  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  1990-91  समग्वित  ग्रामीण  विकास  कायेक्रस के
 $  प्रतिशत  लाभ  के  अधीन  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  लोगों  के  लिए  निर्धारित

 किए  े

 (15)  अनुसूचित  जाति/अमुसूचित  जनजाति  के  परिवारों  की  कवरेज  के  लक्ष्य  को  1.4,1990
 से  कुल  सह।यता  प्राप्त  परिवारों  में  30  प्रतिणत  से  बढ़ाकर  50  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 उबरकों  का  आयात

 6723,  भरी  प्रकाश  कोको  ब्रह्ममट॒ट  :  क्या  कृषि  मन्नी  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 बया  उर्वरकों  के  आयात  में  मारी  कर्मी  करन  का  प्रस्ताव  और
 हा  हा

 यदि  थो  इसके  क्या  कारण  है  और  वर्ष  1990-91  के  दोरान  कुल  कितनी  मात्रा
 में  उबंरकों  का  आयात  किया  जायेगा  ?

 सलाह  और  नागरिक  पृति  मंत्री  नाथ्  रास  (१)  और  (८)  उर्वरकों  का

 अनुमानित  मांग  तथा  स्वदेशी  उपलब्धता  के  बीच  के  अन्तः  को  पूरा  करन  हेतु  किया  जाता
 अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  वर्ष  1990-91  के  दौरान  फारफेटिक  उरवरकों  की  कुछ  सात्रा  का

 आयात  किया  जाएगा  ।  पोटाध्िक  उवंरवों  की  समस्त  आवहः्कता  क  द्वारा  पूरी  की
 क्योंकि  देवा  में  इस  सामग्री  के  कोई  शात  लामप्रद  वाणिज्यिक  स्रोत  नहीं  आयात  किये
 जाने  बाले  उबं  रकों  की  मात्रा  के  ब्योरे  प्रकट  करना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 उड़ीसा  के  गांवों  के  लिए  पेय  जल

 6724.  और  अनादि  चरण  दास
 |

 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : क्री  भलसन  बेहेरा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ते  अन्तर्राष्ट्रीय  पेष  जल  भापूति  तथा  सफाई  दशक  (1981-91)
 के  दौरान  पेय  जल  तथा  सफाई  की  व्यवस्था  करने  हेतु  विभिन्न  गांवों  के  लिए  प्राथमिकताएं  निर्धारित
 की

 अब  तक  कितनी  मात्रा  में  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हुई  है  तथा  कितनी  मात्रा  का  उपयोग
 किया  बया  और

 उड़ीसा  में  जिलावार  विभिन्न  ब्राथमिकता  अणियों  के  अन्तगंत  कितने  गाँवों का  पता
 है  ँ॒

 गया  गया  है  और  क्या  उपलब्धियां  हासिल  की  गई  हैं  ?  1

 कृषि  मंभ्ालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मज्ी  नोतीश  :  (१)
 अस्तर्राष्ट्रीय  पेपणल  आपूर्ति  तथा  सफाई  दशक  (1981-91)  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  100
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 खिखित  उसर  26  1990

 प्रतिक्षत  प्रामीण  जनसंख्या  को  पेमजल  तथा  23  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंस्या  को  सफाई  व्यवस्था  से  कवर

 करना  निर्धारित  किया

 दैनिश  विकास  प्रशासन  से  31  1990  तक  प्राप्त  विदेशी  सहायता  की  मात्रा
 1954.23  लाख  रुपये  है  जिसका  कि  उपयोग  किया  जा  चुका  है  ।

 उड़ीसा  में  25  1990  तक  पता  लगाए  गए  समस्याग्रस्त  गांवों  की  जिलाबार
 संस्या  और  उपलब्धिं  सलग्न  विवरण  में  दर्शार्यी  ग्रभी

 विवरण

 क्रम  सं«  जिले  का  नाम  पता  लगाए  25  1990  तक  उपलब्धि  शंष
 गए  समस्याग्रस्त  क््ज-+ जन  न  ५++-+++-++न-तहु

 गांवों  की ससख्या  पूर्ण  रूप  से  लांशिक  रूप  बिना  छोत
 कवर  किये  से  कवर  वाले

 गये  किये  समसयाग्रस्त
 गांव  जिन्हें
 अभी  कवर
 किया
 जाना

 न्ीी-.++3+ल्_3३₹न3३_3>ह_2ँ#।त___ह8हलक्लतहतहतह8ह२नन्नतबइननन्नन्न्न्न्हननहत.ततत_त____।॥#ौै_ ||
 2  3  4  5  6

 डःछणः्खःखखचखिआडअडअडअअ2कअइहहकआआअअकअअअअअअअअंअकअइ  ध6&5क€कककइकइकइकइकइ  कक  कअकअअ््अण  अधखथचइ  चिप  खत  तकफर5"फ$:फसफउक्उक््अरक्स्न्  नें
 1.  बालासौर  3555  3027  528  —

 2.  ओलांगिर  2208  2158  50  —

 3.  कटक  4678  3869  809  _

 4.  धनकनाल  2519  2105  408  6
 5.  बंजम  4073  2886  675  512
 6.  2314  2115  185  14
 7.  क्योन्नर  1922  1839  65  18
 8.  कोरापुट  5212  4083  567  562
 9.  फूलबैनी  3913  3702  58  153

 10.  मयु  रमंज  3166  2891  273  2
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 6  1912  लिखित  उसर

 1  2  3  4  5  6

 तय +.3७._क कान न नकमनकमन-न  ल्न्नभ  न

 11.  पुरे  3870  3223  621  26

 12.  सम्बलपुर  3176  2801  355  20

 13.  सुदरगढ़  1615  1562  46

 42221  36261  4640  1320

 प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  को  भोपाल  से  एस०  डी०  डी०
 हारा  बोड़ता

 ]

 6726.
 या  जष्चन  अप

 पाण्डय
 |

 ;  क्या  सथार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेद  में  प्रत्येक  जिला  मूस्यालय  को  मोपाल  से  एस०
 टी०  डी०  द्वारा  जोड़ने  का

 यदि  तो  वर्ष  1990-91  के  दौरान  किस-किन  जिलों  को  मोपाल  से  एस»  टी०  डढी०
 द्वारा  जोड़  दिया  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खनेहबर  :  1.4.90  की  स्थिति  के

 अनुसार  45  जिला  मुख्यालयों  में  से
 29  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  कर  दी  गई

 जिन  शेष  )6  जिला  मुख्यालयों  को  1990-91  में  भोपाल  के  साथ  एस»  टी०  डी०

 सुविधा  प्रदान  करने  की  योजना  बनाई  गई  वे  इस  प्रकार  हैं  :-.

 खरगोन
 टीकमगढ़  ।

 प्रइन  ही  नहीं  डठता  ।

 टेलौ  फोम  कनेक्शन

 6772.  थी  इरा  अ्यारातु
 :  क्या  संजार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्र  है

 2 $



 सिखितਂ
 ससर  ४४  25  अंप्र कर  1990

 टेलीफोन  कनेबशनों  के  लिए  प्रतौक्षा  सूची  में  कितने  आवेदकों  के  नाम  दर्ज

 हैं  और  इनके  नाम  प्रतीक्षा  सूचौ  में  कब  से

 सभी  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्हान  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेबद्न  कब्र  तक  दे  दिये  जायेंगे  ?

 संचार  भंतज्रालय  के  राज्य  समग्जी  लनेश्बर  :  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी
 गई

 और  31.1.90  की  स्थिति  के  अमुसार  देश  में  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों  की
 संस्या  17,39,676  आठवीं  योजभा  को  देश  में  निम्नलिस्क्ति  औसत  आधार  पर  टेलीफोन
 क्दान  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  तेयार  किया  गया  है  ।

 (1)  मांग  करने  5000  से  कम  लाइनों  की  क्षमता  वाले  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  और

 (0)  5000  अथवा  इससे  अधिक  लाइनों  को  क्षमता  वाले  टेलीफोन  एक्सचोंजों  में  प्रतीक्षा
 सूची  की  अवधि  एक  वर्ष  तक  रखना  ।

 इस  उद्दष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  आठवीं  योजना  के  भ्रस्तावों  में  टेलीफोन  नेटवर्क  में
 मगर  52  लाख  नए  कनेगदानों  का  विस्तार  करने  पर  विचार  करना  होगा  ।  ससाधनों  के  उपलब्ध  होने
 परु  और  योजना  को  अनु  पति  मिल  ने  पर  आठवीं  योजना  के  दौरान  लंबित  पड़ी  वरंमान  प्रतीक्षा
 सूची  को  उत्तरोत्तर  रूप  से  निपटाए  जाने  की  सभावना

 «न
 ण विवर

 अनुबन्ध

 re  Rete राज्य 31.1.90 को प्रतंक्षा सूची में दर्ज किया

 क्रक्सं*  राज्य  water  को  प्रतंक्षा  सूची  में  दर्ज  किया  गया

 प्रद्नीक्षा सूची सबसे पहले का आवेदन 2 3 4 आस्प्न प्रदेश 76290 2. असम . 3. बिहार 4. बुणरात . 982 , ५ ० पे * 5. हरियाणा 23४ .7&



 6  1912  )  लिंखित  इत्र

 2  है  व

 en  ७  हिमाचल  ७फ॒  ३ उ॒उ॒उ॒रर््/ज/्>+-+-फकऊझअछअ रननकमत  मार

 6.  हिमाचल  प्रदेश  7505  9.4.84

 7.  जम्मू  कष्मीर

 8.  कर्नाटक  90096

 9.  केरल  30.5.78

 मध्य  प्रदेश

 ।.  महाराष्ट्र  सहित  गोवा  393909

 )2.  उड़ीसा  7345  6.9.84

 पंजाब  9,4.79

 राजस्थ.न  84059  )

 तमिलनाु  4.6.82

 उत्तर  प्रदेश  83098

 पथ्चिम  बंगाल  38437  30.,9.73

 सिक्षिकम  6

 अरूणाचल  प्रदेश  359  4/89

 20.  मणिपुर

 मेचालय  6.2.8 5

 22,  मिजोरम  467  30.,3,8 8

 23.  नागालंण्ड  927

 24.  ज्िपुरा  868  85

 25.  सच  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़  30.4  80

 26.  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  26  9

 27.  संघ  राज्य  क्षेत्र  लक्षेद्रीप  286  24.8.87

 28.  संघ  राज्य  क्षेत्र  पाण्डिचेरी  29.6.82

 ___..  1]

 ,  कुल  ीकानयूबी  re  EE
 अर

 +« 2नन-ननानाभननभ2ग-ग-न>२नवनमकान-..- की न तनमन हननਂ धारा काਂ गा कममा गए किक ३ किचन



 लिखित  दत्तर  26  1990

 a  ॑  ॑“॑“॑औ|॑“औਂ  एफ  एहफएफ  फएर  रउएरउर>७  ७  छरइछ  ७  ७  ७  र््  ९७  ७  ऑऑाााऑऑऑऑ

 31.1.90  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों  की  कुल  संख्या

 सत्रह  लाख  उन्तालीस  हजार  छः  सो  छिहत्तर  है  ।

 भारत  और  नेपाल  के  बीच  अभिर्णोत  मामलों  का  समाधान

 6728.  थी  हरा  अभ्यारासु  है
 थी  मनोरंजन  मक्त  |
 भी  बनवारी  लाल  प्रोहित  9  :  या  बिदेश्ष  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 बरी  दिलीप  सिह  जुदेव  |

 ४

 क्या  हाल  हो  में  भारत  का  एक  मारत  और  नेपाल  के  बीच  अनिर्णीत

 मामलों  के  बारे  में  द्विपक्षीय  के  नेपाल  गया

 यदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्द

 कया  जनिर्णीत  भामलों  के  समाधान  के  लिये  दोनों  पक्षों  को  स्वीकार्य  कोई  हल  निकला
 भौर

 )  यदि  तो  उसका  मुल्य  बातें  क्या  हँ  ?

 विदेश  मंत्री  इखकुमार  :  जी  हां  ।  विदेश  सचिव के  नेतृत्व  में  अधिकारी
 स्तर  के  एक  मारतोय  प्रतिनिधिमंडल  ने  रंपाल  के  साथ  द्विपक्षीय  मसलों  पर  विचार-विमर्श  करन  के

 लिए  3।  मार्ड  से  3  अप्र  1990  तक  की  यात्रा  की  ।

 से  ज॑साकि  नेपाली  पक्ष  ने  इच्छा  व्यक्त  को  थी  मारतीय  पक्ष  ने  द्विपक्षीय  सम्बन्धों
 के  वि  भन्न  पहलुओं  से  सम्बद्ध  एक  व्यापक  प्रारूप  उन्हें  नेपाली  पक्ष  ने  अनुरोध  किया  कि  उन्हें
 प्रारूप  का  अध्ययत  करने  और  उस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  के  लिए  कुछ  और  समय  दिया
 जाए  |  हमने  उनका  यह  अनुरोध  स्वीकार  कर  लिया  है|

 उड़ीसा  में  टेलीफोल  सेवा  के  विकास  के  लिए  आवंटित  धनराशि

 6729.  श्री  अनादि  करण  वास  :  कया  हांचार  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  उड़ोसा  राज्य  में  कटक  तथा  बहुत  से  अन्य  जिलों  में  वर्ष  1990.9.  के
 दौरान  टेलीफोन  सेवा  के  विकास  के  लिए  कितनी  घनराक्लि  आवंटित  की  गई  और

 (a)  ये  विकास  योजनाएं  कब  तक  कार्यान्वित  की  जाएंगी  ?

 संचार  भंधालप  के  राज्य  मज्ो  अ्गेत्वर  :  दूरसंचार  सेवाओं  के  विकास  के

 लिए  पूजोगत  शीर्ध के  अध्तगंत  क्यं  1990.91  में  उड्रीसा  दृश्संधार  सकल  को  26  फरोड़  रुपये  आंत
 अनाज  बाल  हक



 6  1912  लिखित  उत्तर

 OE  न  नमन  «थम»  कक  नक५नआकभ+++--+न“>नम-नममनननआ मन»  क सा

 किए  जासे  की  संमाक्ला  इसमें  50  साख  कृपये  और  अधिक  की  लागत  बाली  अलग-ललग
 स्विचिन  परियोजलाओों  पर  शुवनेण्वर  में  52  लाख  रुपये  तथा  कटक  में  24  लाख  रुपये  ख्च  किए  जाने
 को  संभावना  है  ।  26  करोड़  रुपये  के  पू  ओ  निवेश  का  एक  बड़ा  भाग  नेटवर्क  के  विस्तार  पर  खर्च

 होभा  लो  भु4्षसेध्वर  औरें  कंठक  सम्पूर्ण  राज्य  के  लिए  लाभप्रद  वर्ष  के  दौरान  वस्तविक  कृप  मै
 उपस्कर  आदि  की  प्राप्ति  को  मह  नअर  रखते  हुए  आबटम  में  फेर-बदल  हो  सकता  है  ।

 विभिन्न  चालू  परियोजनाएं  भिन्न-भिन्न  तारीखों  को  प्री  होंगी  ।  निग्नलिखित  प्रमुख
 स्विजबिंग  संचारण  परियोजनाओं  के  1990-91  के  दोशान  चालु  हो  जान  की  समातना  है  बशर्ते  की
 उपस्कर  उपल्तब्ध  हों  ।

 टेलीफोन  :  मुवनेष्वर  बी  एक्सछोंज  का  5000  लाइनों  से  7000  लाइनों  में  विस्तार  ।
 में  1500  लाइनों  की  आ२०  एल+  यू०  की  संस्थापना  जो  भुवनेश्वर

 एक्सजेंज
 से

 जुड़ा  होगा

 कटक  में  2000  लाइनों  के आर०  एल०  यू०  की  सं'थापना  जो  कटक  के  डिजीडल
 टी०  ए०  एबस०  से  जुड़ा

 अपोर  में  2048  पोर्ट  अआई«  एल०  टी०  एक्षपच्येंज  चाल  करता  । क

 एलडीपीठी  :  कोरापुर  जिले  में  2/15  घुयडड  रेडियो  प्रणाली  का  प्रयोग  करके  1100  एलसडीपीटी
 को  खोलना  ।

 हेलेक्स  :  राउरकेला  में  |00  लाइन  इलेक्ट्रॉनिक  टेलेक्स  कन्सम्ट्रेटर  ।

 द्रॉंसविशन  :  मुवनेश्वर  और  कटक  के  मध्य  140  एमबी/एथ  आप्टिकल  फाश्यर  केबिल  लिक  !
 कटक  और  सम्वलप्र  के  मध्य  140  एमढी/एम  डिजिटल  माइक्रोवेव  लिक  ।
 कटक  और  मुवनेष्वर  के  मध्य  34  एमबी०/एस  डिजिटल  माइक्रोबेव  लिक  ।

 उड़ीसा  में  डाक  सेवाओं  का  विकास

 6730.  भ्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ोसा  में  व्ष॑  1990-91  के  दोरान  डाक  सेवाओं  के  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  का
 ब्यौरा  कया

 (*)  उड़ोसा  के  कटक  उत्तरी  डाक  मंडल  के  अन्तगंत  प्रस्तावित  नये  शाखा  डाक  घर  के  खोलने
 ञैं  देरी  के  कया  कारण  और

 ये  डाकचर  कब  तक  खोले  जाएंगे  ?
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 लिणित  उत्तर  26  1990

 संचार  मं  शलय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  1990.91  के  दौराम  खोले  जाते
 वाले  नए  डाकधर  उडीमा  के  लिए  मंजर  किए  गए  इनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  इसमें  कई  देरी  नहीं  हुई  ।  जंसे  हा  आवश्यक  औपचारिकताएं  पूरी  हो  जाती

 हैं  मंजर  किए  गए  डाकघरों  के  कार्य  आरम्भ  कर  देने  की  संमावना  है

 विवरण

 उड़ीसा  सकिल

 अतिरिक्त  विभागोय  शाला  डाकधर
 a  >  ee  >>...

 क्र०्म० प्रस्ताथित डाकधरों # नाम जिला || 2 - 9 गोबिन्द्पुर बालासोर 2. 3. रूघंगा +>वेही -- 4, अंकोरिया पादार बोलनगीर 5. कंध्रानश्लुला 6. हीरापुर 7 गदापोखरी कटक रिगडोल 9. सीरूल -.- चालकी मसालदी बंकुअल धेनकनाल खजुराहो कामापुर कुदागांव लाहांडी
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 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24,

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38.

 39.

 40.

 41.

 यु  देलगुडा

 एकतारा

 केंडलीझञारा

 सामगिरि

 खजू  रइबानी

 मेटापका

 बहालदा

 तुरलाखामन

 कुन्डाबंधा

 डेंगक  रलाखु  टा

 केतपाय

 डबूरसियाली

 भाटलपुर

 मुनडाकोट

 टम्परगढ़ਂ

 बोइटा

 रायताला

 ओनरीकाला

 पेरूपंगा

 --

 कोरापुर

 मयूरभंज

 कालाहांड

 -

 --

 केरायुट

 --

 को  रापुट

 सम्मलपुर

 बालासार

 धेनकनाल

 क्योध्र

 क््योध्तर

 कहेरापुट
 को  रापुट

 हांमलपुर

 संभलपुर

 वही

 बढ़ी

 लिखित  उत्तर
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 26  1990 लिखित  उत्तर

 1  2

 42.  माहुलपर्ल  बंटी

 43.  नीलेशवर  वही

 44  टेंट्रलीबिनारी  क्ट्क्

 45,  मुडामहल  बोलनगीर

 46.  दशर्र्र्थ पुर  कटक

 47.  बरूनई  कटक

 48.  जम्मूडोली  धेनकनाल

 49.  कोटटोडहू  गंजाम

 50  जगन्नाथपुर  गंजाम

 51.  बडापल्ली  वही

 52.  जुनसाइपटमा  काल'हांडी

 53.  लखवहल  कालाहांडी

 £4.  पांडापोडर  कालाहांडी

 55.  धानूरेपुर  क्पोंझ्षर

 56.  बा.गोडा  कयोंझर

 57.  खुशकाला  बही
 58.  मुब्तपुर  यही
 59.  रल्जेगढडा  कोराए
 60.  सेरा  कोरापुट
 61.  पेनाकन  वही
 62.  गेटलीगुमा  बह

 63.  ताराबारा  मयरभंज
 64.  वलकिया  फुलबनी
 65.  आमजोरी  संभसपुर
 66.  महलीपाड़ा  संभलपुर
 67.  भंसादारहा  बह्ी
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 1912  तर

 व  2

 68.  सरलीकैला  कही

 69.  बहा

 70,  बड़डाकली  सुन्दरगढ़

 411.  झ्लेम्दो  क्द्क

 72.  कुशुम्भी  क््टक

 73.  भग्गामानपुर  कटक

 74-  लक्ष्मीपुरगामु ढा  कोरापुट

 75.  ताबालगड़ा  कोरापुट

 76.  रामलिका  पुरी

 77.  मोरदाबाड़ी  पुरी

 78.  शाम  डियापुल्ली  बह्ठी

 79.  बिलासपुर

 80.  कांसी  कटक

 महुलीया  कटक
 _  न पमन-मन-मननीननीीयणयकी  नीलम  ee

 विमानौण  उप  शाकभर

 ।.  बालासोर  एन  डी  टी  एस  ओ

 /.  मरातीगुडा  एन  डी  एम  ऊो  को रापुट

 3.  बारीमीपुट  डो  एस  ओ  कोरापुट

 4.  एल  ए  डी  सनबेड़ा  डी  एस  ओ  नावल  आरम।ा  मेटल  गेरिसन  इन्जीनिरशिंस  प्रोजेक्ट

 5.  अन्द्रशखर  पुर  हाउपिंग  बोर्ड  क्लोनो

 मुवनेहबर  पुरी

 6.  आई  आर  सो  बिललेज  भुवनेश्व  र/पुरी

 १.  ओरियंट  कोलरी  बरंजराज  संमलपुर

 कु  चिकित्सालय  और  डिस्पेंसरियां

 6731.  थी  अनादि  चरण  दास  :  कया  कृषि  भंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :



 लिखित  उसर  26  1990

 सरकार  द्वारा  पशु  रोगों  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  पए

 देश  में  राज्य  वार  कितने  पशु  चिकित्सालय  और  डिस्पेंसरियां  और

 उड़ीसा  में  ऐसे  चिकित्सालण/डिस्पेंसरियां  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  की  गई  हैं  या
 करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राध्य  मंत्रो  उपेग्त्र  लाय  :  (*)
 पश्ुओं  को  बीमारियों  को  रोकथाम  करने  के  लिए  देशाभर  में  5878  पशु  चिकित्सा  अस्पताल/पोलो-

 12185  पद्म  चिकित्सा  20372  पशु  चिकित्सा  सहायता  केन्द्र  तथा  लगमग
 400  गएती  पशु  चिकित्सा  ओषयालय

 (=)  जानकारी  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 जानकारी  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 पद्ु  चिकित्सा  अस्पतालों/पोलोक्लीनिकों  औषधालयों  तथा  कच्चु
 जिकित्सा  सहायता  केखों  को  प्रवशित  करने  वाला

 शज्य-वार  विधरण

 ननियियययथयवरयय कृम.. राज्य/संघ  फ्ंंफक+ै्र््ल्फ््-्््ाः

 राज्य/संघ  भौषघालय  पद्षु  बिकित्सा
 हांस्या  शासित  प्रदेश  पोलीक्लीमिक  सहायता  केन्द्र
 ee  झः

 2  3  4  5

 1,  आस्ध्र  प्रदेश  279  1422  2565

 2.  असम  25  436  1207

 3.  अक्षणाचल  प्रदेश  —  81  119

 4.  बिहार  62  1152  2180

 3.  बुबरात  25  314  557

 6.  गोवा  2  20  ]

 7.  हरियाणा  495  474  777

 8.  हिमाचस  प्रदेश  232  519  का
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 6  1912  )

 2  3  4  5

 es

 9,  जम्मू  और  क्मीर  16  570  न+

 10.  कर्नाटक  33  520  826

 11.  केरल  117  524  92

 12.  मध्य  प्रदेश  708  1943  43  _

 13.  महाराष्ट्र|  84  1050  2557

 14.  मिजोरम  2  39  88

 15,  मणिपुर  6]  97  27

 16.  मेघालय  53  51

 17.  नागालेंण्ड  4  28  62

 18.  उड़ीसा  57  457  2816

 “19,  पंजाब  445  553

 20.  राअस्थान  911  366  न्््ज

 21.  सिक्किम  12  25  55

 22.  तमिलनाड़  81  735  2226

 23.  त्रिपुरा  9  39  229

 24.  उत्तर  प्रदेश  1610  234  2637

 25.  पश्चिम  बंगाल  110  582  659

 कुल  राज्य  5817  12125  20325

 संघ  शासित  प्रदेश

 ||  2  3  4  5
 जनक

 1.  अंडमान  और  निकोबार
 हीप  समूह  8  3  33.

 2.
 अच्दोगढ़  कि  4

 दिस
 9  जूक
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 लिखिंते  रतेरं  26  1996

 ॥|  है  4  4  5

 3.  वफकरा  और  नगर  हवेली  9

 4.  दिल्ली  46  24  नन+

 5.  लकॉड्रीप  ज+  9  3

 6.  पाण्डिचिरी  2  14  4

 कुछ  संध  शासित  प्रदेश  61  60  48

 सम्पूर्ण  योग  5878  17185 5  20372

 कटक  जिले  के  उम  स्थानों  की  सूची  जहां  अस्पताल/ओषधालय
 खोले  गये  हैं  ।

 सब  डिविजन  का  नाम  स्थान  का  नाम

 ]  2  4

 1.  कटक  सदर  1.  बबदोबाजार  पशु  चिकित्सा  अस्पताल

 2.  नयात्राजार  प्ठा  चिकित्सा  औषधालय

 3,  कलपाडा

 4,  बारंगा

 5.  फुलबलार
 6.  महंगा  ....
 7.  सालोपुर

 निश्चिताकोयल
 9.  मामलों  --

 10.  तांगो  +-संदेव  +

 11.  चौदबार
 ः

 12.  कॉटापाड़ा



 3.  कन्द्रपाड़ਂ

 लिखित  उच्च र

 |  भै

 13,  किसामयर

 14.  +त्वनशकपुर

 15.  जन्तसिहपुर

 16,  बलोकृडा  -

 17.  ऋछागन

 18.  नौ.।नहट  “
 तैदेय  --

 19.  f  रटोल  --

 20.  झुजगा

 21.  इरासमा

 22.  पारा  प  ---
 23.  तुलन्गा

 24,  बिरिदी

 25.  केरद्रपाडा

 26.  डेराबिस

 27.  तेन्डकुदा

 28.  मार्शधई

 29.  मौहकालपाड़ा

 30.

 51.  औख

 32.  राअकनिका

 :4.

 34.  चन्डोल  पशु  जिकित्ता  ओषधालय

 35,  नालडिया  ससम  —sta—

 36.  बाड़ापाड़ा

 37.  जारधइकुर  —ate-—

 38.  शाज्ककर  ०
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 लिखित  उत्तर  26  1990

 I  2  3  4

 4.  बन््को  39.  बन््को  --

 40.  बेंडासवार  --
 41.  सुबानपुर

 5  4  १०  42.  जगपुर  पश्ु  चिकित्सा  अस्पताल

 ५३.  गुजानपुर  पशु  चिकित्सा  औषधालय

 44,  दशग्थपुर

 45  बिन्शहारपुर  —

 46.  एनगलो

 47.  राम्पा

 48,  रत्नागिरने

 49,  कोरई

 :0  रासूलपुर  --

 51.  दनगांडो  --

 52.  जयपुर  रोड़  -  -

 57.  सकिन्डा  -  तदेव ---
 54.  धघरमक्षातरा  —qa—

 55.  छतिया

 56.  गोपालपुर  --

 57.  गंवर्धनपुर

 58.  वदचाना  --

 ७,  11५  50,  अथगढ़  -..

 (0.  टिगिरिया  +-तदेव  --

 (1.  बारम्बा

 /2.  नरसिंहपुर

 63.  गछदिल्लातिया  --
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 6  1912  लिखितਂ  उक्लर

 1  2  3  4

 64.  कानपुर

 65.  कमलादिहो

 66.  मनियाबांध

 औतबद-भमझययथ।”ेः

 उड़ोसा  सरकार  का  निकट  मविष्य  में  कोई  नया  पक्चु  चिकित्तगा  औषधालय/अस्पताल  शोलन

 का  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  है  ।

 केननीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  अधिकारियों  क  घरों  पर  छापे

 |
 6732.  भरी  कल्पताथ  सोनकर  :  क्या  सच्ाार  मंत्री  यह  +ी  कृपा  करगे  कि  :

 उनके  मत्रालय  में  का्यंरत  उन  अधिकारियों  का  ब्योरा  कया  है  जिनके  घरों  मे  पिछले
 दो  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  छापे  मारे  हैं

 उनसे  जब्त  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  कया

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्या  इन  अधिकारियों  के  अमी  भी  उन  पदों  पर  नियुक्षा  किया  गया  है  जहां  भ्रष्टाचार
 की  काफी  गु  जाइए  हैं  ?

 संचार  मभालय  के  राज्य  मंत्रो  जमेहवर  :  1-1-1988  से  30-3-90  की
 अवधि  के  दोरान  की  विभिन्न  दाखाओं  द्वारा  संचार  मंत्रालय  बे  अधिकारियों  के  धिरुद्ध
 शुरू  किए  गए  28  मामलों  की  जांघ  के  संबंध  में  ।9  राजपत्रत  अधिक  सहित  54
 अधिकारियों  के  आवासीय  अहातों  की  तलाशी  ली  गई  ।  खिलाफ  उनकी  आय  के  ज्ञात
 श्लोत  के  अनुपात  में  अजित  परिसम्पतियों  में  विसंग  रिश्वत  मांग  करने  और  उसे  स्वीकार
 आपराधिक  कदाचार  और  विभागीय  कदाचार  आदि  के  आरोप  थे  ।

 तलाशियों  के  19,43,  126/-5०  मूल्य  की  चल,अचल  परिसंपतियों  और  हसके
 कुछ  करमया  ध्यों।अधिक्रारियों  के  नाम  में  प्लाटों  ओर  मकानों  का  पता  बला  आई

 ने  बड़ी  मात्रा  में  आपराधिक  दस्तावेज  भी  जब्त  किए  हैं  छानबीन  की  जा  रही

 28  मामलों में  20  मामलों में  आंच  पूरी  कर  ली  गई  20  मामझों  में  से  5

 छः
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 विखित  उष्सर  26  7980

 मामले  विद्यारण  के  लिए  भेजे  गए  ।2  मामलों  मैं  बड़े/लघ  दंड  भादि  के  लिए  विभागीय  कार्राई

 प्रारम  की  जा  रही  2  मामलों  में  सक्षप  प्राषिका )  अभियोजन  के  लिए  मंजूरी  जारीकी

 जा  रही  है  ।  बन्द  कर  दिया  है  ।  वैध है  शागलों  में  सी  बी  आई  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 जब  कतियय  अधिकारियों  के  शुछ  अतियमितताएं  घ्यान  में  आती  तो  उन्हें
 गेर-संवेदनशील  पदों  पर  तेनाय  करने  के  प्रयत्त  किये  जाते  है  ।  ऐने  सभा  कमंचारियों  की  गर्जिविधियों
 पर  निगाह  रखी  जाती  है  ताकि  वे  अपने  सरदार  पद  का  गलत  उपथोग  करने  की  स्थिति  में  न  रहें  ।

 देसीफ़ोन  बिलों  को  अकाप्रा  राशि

 [  अनुवाद |

 6733.  श्री  कहांतः  लाहे  :  कमा  संघ्ार  मंगी  यह  बतमक्रे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  राज्य  में  नागबु  पुणे  और  औरंगाबाद  शहरों  में  तथा  पूरे  महाह्ाधट्र
 में  विभिन्न  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  उ।मोक्ताओं  पर  एक  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  से  टेलीकौन
 बिलों  की  बकाया  राशि  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  और

 इसकी  बसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदवर  28-2-90  की  स्थिति  के
 जानकारी  नीचे  दी  गई  है  :--

 चकतत्ल्लल्ल्ज््डः्डअडसससलक लअ्
 हजार  रुपयों

 शासकीरश  प्राइवेट

 (ir)  9004  463

 नागपुर  4  463

 (४1)  पुणे  २9२  65

 (५)  भौोरगादाद
 ना  65

 (५)  महाराष्ट्र  9०5२  Rrr—_—_—

 नणणणएएनशएणएएएणञञ

 क्काया  राधि  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निग्नलिखित  कदम  उठाए  जा
 रहे  हैं



 6.  बैशाऋ  LIND  सिलिततः  उतर

 (1)  जक्ल  तक  क्षाक्षकीय  बढ़ाया  का  संबन्ध  मुझ  मक्षप्रशन््ककलेंਂ  ओर  निदेशालय
 स्तर  पर  कारंवाई  की  जा  रही  है  |  दूृस्सत्वारः  आधोग  ने  बक्राया  के  निपटान  के  लिए  राज्य
 के  मुख्य  सचिव  को  मो  पत्र  लिखा

 111)  प्राइवेट  उपमोगताओं  के  मामले  में  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  है  :--

 ब्यक्तिगत  सम्पर्क  करना  और  अनुरोध  करते  पर  किस्तों  में  मुगतान  करन  का  पेषाकणा
 करना  ।

 यदि  एक  उपमोक्ता  के  एक  से  अधिक  टेलीफोन  कनेक्शन  हों  तो  अन्य  टेलीफानों  को
 काटना  ।

 कानूनी  कारंवाई  ।

 अमरोक्षा  में  सी-डॉट  कार्यालय  की  स्थापना

 6734.  भरी  एम०  जो०
 श्री  ग्  ड्टाव  :  क्या  संचार  मत्री  यह  बनाने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 श्री  रामकृष्ण

 क्या  सी-डाट  ने  अमराका  में  एक  स्थपरपित/अरंभ  किया

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  विदेशों  में  भारत  सरकार  के  उपक्रम/सोसाइटो  के
 मसम्ण्क  कार्यालय  खोलने  सम्बन्धी  निर्धारित  गार्ग  लिर्देशों  का  पालन  किया  गया

 क्या  शिकागो  में  सी-डाट  पर  किया  गया  उयथ  किसे  अमरीकी  कम्पनी  द्वारर  वहल  क्षिप्रा
 गया  था  और  बाद  में  सी-डाट  द्वारा  मारतीय  रिठये  गौंक  से  अनुमति  प्राप्त  करते  के  पच्चात  हस़की

 प्रतिपूति  की  गई

 क्या  सी-हाट  ने  विदेशी  मुद्रा  विसियप्तनः  अधिनियम  के  सियपों  का  उल्लंधन  किया  *;
 और

 (8)  यदि  तो  सरकाश  का  सी-डाट  तथा  जिम्मेदार  अधिकाशियो ंके  वित्दध  क्या  कार्यवाही
 करने  का  विचार

 संचार  मत्रालय  के  राज्य  मंशों  जनेश्बर  :  जा

 से  (#)  जानकारी  एकत्र की  जा  रही  है  ओरः  उपलब्ध  होते इक्लेः
 ?  मा  पटल  पर  रख

 दिया
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 न्>याइक»+न-»ममकमक॒मन्ककन«-पाान»»%पने  अनुधूचित  एफ  कनन+न++  मन  पवन  भव  कुननन  न  नम  भननऊ  वनक  ५  जनजातियों के लिए  ननकनननन  न  कि

 संशालय  में  अनुसूचित  लातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित
 पदों  का  भरा  खाना

 6735.  डा०  बंगाली  लिह  :  क्या  जल-भूतल  परिवहम  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  रिवत  पढे  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 आरक्षित  पदों  की  श्रेणी-वार  संख्या  क्या  है  और  ये  पद  कब  से  रिवत  पड़

 इन  रिक्त  पदों  को  मरने  के  लिए  वया  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 खल-भूतल  परिवहन  मंत्रों  क०  पो०  :  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  वर्गंवार  पदों  कौ  संक््या  और  वर्ष  जब  स  जल-मूतल  परिवहन
 मंजालय  के  मुख्य  सचिवालय  में  ये  पद  रिक्त  पड़े  इ+  प्रकार  हैं  :--

 सनम  मनन  जज+  थ  -

 ब्
 श्रेणी  श्रेणी  श्रेणी  श्रेणो

 अनुसूचित  अनुसूचित  अनुसूचित  अनुसूचित  अनुसूचित  अनुसूचित  अनुसूचित  अनुसूचित
 जाति  जनजाति  जात  जनजाति  जाति  जनजाति  जाति  जनजाति

 रख दी  जाएगी

 --  ना  ई  3  4  3  न  --

 2  3  8  8  न  न

 3  2  9  5  व  +--

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  अर्धानस्थ  कार्पालयों  से  संबन्धित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और कुछ मामलों में चयन सम्बन्ध ओपचारिकताए पूरी कर ली गई छोष रिक्त पदों को भरते के लिए मी कार्रवाई की गई है । डो टी सो के अन्तर्गत चलाई जा रही प्राइबेट बसे बा बंगाली सिह भहाले | “7 जल-भूतल परिबहन मंत्री यह बताते को हृपा करेंगे कि ।
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 (|)  क्या  डी  टी  सी  के  संचालनाधीन  प्राइवेट  सो  में  महिला  यात्रियों  के साथ  छेड़खानी  की
 घटनाओं  एवं  इन  बसों  से  होते  वानौ  दुघंटनाओं  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  सरकार  इन  बसों  को  हटाने  पर
 विचार  कर  रही

 (a)  यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  और  1989
 से  1990  तक  की  अवधि  के  दौरान  डी  टी  सी  के  संबालताप्रीन  निजी  बसों  में  महिला  यात्रियों
 के  साथ  छेड़खानी  किए  जान  के  किस  मामले  की  रिपोर्ट  डो  दी  को  प्राप्त  नहीं  हुई  उपयुक्त
 अवधि  के  दौरान  28  निज्नी  बसों  को  घ'तक  दुर्घटनाओं  में  ग्रस्त  होने  कं  कारण  डी  टी  सी  संचालन

 हटा  दिया  गया  इन  कारणों  से  निर्जा  बसों  को  डी  टी  सी  संचालन  से  हटाने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मड़ोच  जिले  में  तहसीलों  को  द्वारा  दिल्ली  से  जोड़ना

 6737.  श्री  श्न्दुमाई  देशमुझ़्  :  क्या  संचार  मंशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  भड़ोच  जिले  में  कितनी  तहसीलों  को  एस०  टी०  डी०  द्वारा नई  दिल्ली  से

 जोड़ा  गया

 सरकार  द्वारा  णेष  तहसीलों  को  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदात  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जाने  का  विचार  और

 समी  तहसीलों  को  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनेःबर  :  मड़ोच  एकमात्र  तहसील
 लप  है  जिसे  एस०  टी०  डं!०  के  जरिए  नई  दिल्ली  के  साथ  जोड़ा  गया  है  ।

 और  भड़ोच  जिले  के  दोष  10  तहर्सील  मुख्यालयों  को  8  वीं  योजना  अवधि  के
 दौरान  एत०  टी०  डी०  सुविधां  प्रदान  करने  की  योजना  है  ।

 सी-डाट  के  कर्मचारियों/अधिकारियों  द्वारा  विदेशों  का  बौस

 |

 6738,  श्री  आरਂ  गुड़  राब  :  या  संचार  मंबो  यह  बताने  की  ॥पा  करेंगे  कि  :

 (%)  वर्ष  19 :9-५0  के  दौरान  सी-डाट  के  सलाहकार  कार्यकारी  निदेशक  और  अम्य

 श्रारियों
 ने  विदेशों

 का
 दोरा  किशनी  बार  किया  और  उनके  दोषों  के  उहदोहय  क्या

 और  ल्  ‘  यि  छा  ४  रु फू

 प्रत्येक  दौरे  पर  भारतीय  रुपये  और  शिकरशी  मुद्ठा  में  हुए  ल्च  का  छु्करा क््ता  है  ?
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 दि,क्षित  उत्तर  .26  4990

 कंग्रार  संजालप्र  के  राज्य  मंको  जनेशकर  :  (+%)  और  वर्ष  1989-90  के

 दौर्मन  भमाहक्रार  मी-डॉट/कार्य ऋारी  निदेशक  सरकारी  दौरे  पर  विदेश  नहीं  गए  स्रो/हाट  के
 कमंचारियों  ने  32  विदेश  दोरे  किए  ।  उनके  दौरे  का  उहं श्य  ओर  खरे  का  ब्योरा  पंछग्न

 में  दिपा  गया  है  '

 हाण्स  ०  उद्दं इा

 0

 .  ऋफ्रेस  कम  ट्यूटोंरियल

 .  भाफ़ोस  कम  हयूटोरिय्ल

 .  प्रथम  यूरोपियन  टेस्ट  काफस

 .  प्रथम  यूरोपियन  टेस्ट  कांफ्रीस

 प्रथम  यूरोपियन  टेस्ट  कांफेस

 .  वियतनाम  में  दूरसंचार  विमाग  का
 अ्तिलिधि  मण्डल

 «  पेरलल  प्रोसेतिग  पर  कांफ्रेंस  कम

 ह्यूटोरियल

 .  पैरेलल  प्रोसेसिंग  पर  कांफ्रेंस  कम

 टयूटोरिश्स

 -  पीसीबी  का  विनिर्माण  +रने  वाली
 फंक्टरी  का  दौरा

 »  हिकांगो  का  ऑडिट  और  एश्सचेंज
 खरीदने  के  लिए  ब्रीफिग

 ल्  सी०  सी०  आई  tte  टी०  अठ  के  प्र
 माड  लेसा

 nee  3  अभनन्नन्नननननन  डजजजडनाननिजिरन

 रुपए  खर्च  विदेक्की  मुद्दा
 रुपयों  के

 हि  4

 25614.00  30326.:00

 23259.0  303:6.00

 16589.00  48237.00

 16589.00  38352.00

 1641?.00  38352.00

 14177,00  7772.50

 27024.00  45232.00

 27024,00  45232.00

 68 28.00  23295.00

 19918.00  58

 6963.00  29
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 है|  2  3  4

 12.  सेटेलाइट  चेनल  यूनिट  का  21781.00  2949  45,00
 का  डक  न  ।

 13.  बो०एस०ए०्टीव्नेटवर्क  का  20805.00  14832.00

 14.  चिल  कांफ्रेंस  मैं  भाग  लेना  26269  00  37816.00

 15.  बिल  *फ़ेंस  में  माग  लेना  25844  00  27003.5(

 16.  पी०सी«बी०  विनिर्माण  का  दौरा  €306.00  13629.50

 १7-:एम०ओण्यू०  के  लिए  जोहंस  टेबनालॉजी

 _  .  के  साथ  विचार  विमर्श

 18.1  एमु»ओण्भू७  कै  लिए  जोडमे  टेबनालॉजी
 ग्रप  के  साथ  विचार-विमर्ञ

 1i

 एम०ं।०यू  ०  के  लिए  जोडन  टेक्नालॉजी
 ग्रप  के  साथ  विचार-विमर्श

 20.  एम०ऑयू०  के  लिए  जीडन  टेक्नालॉजी

 -  ग्रुप  साथ  विचार-विमक्षं

 आई०ई  ई०ई०  कांफ़स  के  लिए

 “
 संप्से  कषिकास

 है
 23.  पौ०्सी०बी०एस०  प्राप्त  करने  के  लिए

 |
 27.  आईएस  ०डी०एन०  सेमिनार

 विक्रेताओं  का  पता  लगान

 24.  पीण्सी०्बी८एस०  प्राप्त  क'न  के  लिए
 किक्रंतफरंसों का  पहा:लक्षाशां  +  :

 न  झा  जश्न
 25.  बी०एस  प्राप्त  करने  के  लिए

 विक्रेताओं  का  पता  लगाना

 26.  पीण्सी>बी०एस  प्राप्त  करन  के  लिए
 विक्रेताओं  का  पता  लगाना

 भाग  लेना

 28.  प्रशिक्षत्  झझ्करम  शायोजिस  करने

 के  लिए

 टेक्नालॉजी  जीन  2००  त+  +  का  आएएा

 00

 1164600

 120.00

 41667.40

 6357.00

 -  6357.00

 13433.00

 6357.00
 er  के  अंडर  कत  अअला

 ||  रे  459,(,(/

 किस

 98.3.00

 9823.00

 9४23.00

 9823.00  २2३.00

 3969  00

 1525*.00

 22884.0(

 15256.00

 22884.00 सब  व्कनकक  ५  #  ७००

 0, 0 ५



 29.  ब्रद्चिक्षण  कार्यक्रम  अध्योजित  करने

 के  लिए  138  55.00  0.60

 30.  पी०र्सी०बी०एस०  प्राप्त  करने  क ेलिए  27620.00  8925  25

 31.  विद्षज्ञों  क ेसाथ  विचार-विमर्श  और
 डाटा  एकत्र  करने  के  लिए  7318.00  62091.00

 ३०.  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  भ्रायोजित  करने

 के  लिए  72929.00  0०0  १0.00

 टिप्पणी  :  (1)  1.०  89  से  एहले  शुरू  करिए  गए  छोरे”शाकिल  नहीं सिस  कर  है  ।

 (2)  सलाहारों  को  शामिनक्ष  नहीं  किया  गया  है  |

 कीटसादाक  दवाओं  का  छिड़काल

 6739.  थी  डी०  अमात  :  ण्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  देश  में  राज्यवार  कितनी-कितनी  मात्रा  में  कोटनाशक  दवाओं  का
 छिड़काव  किया  गया  ?

 कृषि  संज्ञालय  में  कृषि  ओर  सहकर्भरिश्ा  विभाग  में  राज्य  स्वंजी  :  राज्यों
 द्वरा  दी  गई  धृचना  के  अनुसार  वर्ष  1988-89  के  दोराव  कृमिनाशक  दवाइयों  के  उपयोग  का
 बार  ब्योरा  संलग्न  है  ।

 विवरण

 अर्थ  1988-89  के  दौशान  विमिभ्न  राज्यों/संचःसा्शललितः पेशी  यें
 कृमिनाशी  दबाइयों  के  उपयोग  को  अदर्धशित  करने

 बाला  विधरण

 क्रम  स०  राज्य/संघ  शाप्तित  प्रदेश  कक  उपयोग
 ७७७७७७७७७७॥७७७७७७७४७७७/७//७/७७७७॥/
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 eters पैशाओ 30  10  लिखित  उत्तर

 1  १  3

 3.  अस्व  575

 4.  विहार  1,700

 5.  बुजारा  5,500

 6.  योका  22

 7.  हरियाणा  4,500

 8.  हिमाचल  प्रदेश  718

 9.  कल्यू  कन्कबदीर  -  11000

 10:  3,900

 11.  कैरल  1,100

 12.  मध्य  परे  4:00

 13.  मद्ाराष्क  6,९२०

 1%  50

 15.  मेघालय  435

 16  निभा  15,00

 17.  बागार्ड  12,00

 18.  उड़ीसा  1,800

 99.  कंजाब  5,770

 20.  राजस्थान  2,758

 ain  किक्किम  20

 22.  तनिजकाद  12,500

 ४5,  चित
 164

 24.  उत्तर

 23.
 काका

 -  5,000

 26.'  शवलालाब  चम्निीकोदकर
 :  गा

 27.  सथकीजड
 पु

 147



 लिखित  36  छष्म  TED

 ः

 ॥  2
 ie  60.00

 :

 दा
 ट्

 29.  दादर  नगर  हवेली  बे

 30.  दमन  और,दीप  हट
 31.  पांडिचेरी  135.00
 32.  लक्षद्वीप  0.70  *

 रा  कुल  :  उह्ााज0ीी 8 ee  a

 विषय  बेंक  हारा  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं
 पर  प्रगति

 6740.  ध्ली  डो*  अमात  जल  भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बिज्त  बेक  से  कौत-कौन-सी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं  लिए  सहायता
 प्रिस  रही  है  और  इस  परियोजनाओं  के  लिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  की  विड  व  बेंक  द्वारा  सहायता
 बारी  को  गई  ह

 इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  काये  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  कया  है  !
 मा

 लत  भृतत्व  परिवहन  मस्जो  रो०  :  और  (
 |
 बैक  ने

 राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  200  मिलियन  अमरं|की  डासख़र“से  अनध्िक  ऋण

 सहायता  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  |  ये  परि.जनाए  सामाम्य  बजट  प्रा  बधानों  से  वक्त  पोषित  की
 जाती  हैं  तथा  बाद  में  विश्व  बैंक  द्वारा  प्रतिपूति  किए  जाने  योग्य  व्यय  के  अंश  का  दावा  किया  जाता
 १  ।  अब  तक  विश्व  बैंक  द्वारा  45  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  प्रतिपूर्ति  की  गई  है  ।  प्रत्येक  रकम
 पर  हुई  प्रगति  सहित  इन  स्कामो  के  बयेरे  सलग्न  विवरण  में  दिए  गए  है  हे

 विवरण  -,

 द्र०प्रं०  राज्य  *  गहट्रीय  राजमार्ग  कार्य  का  नाम  ५ਂ  संस्पीक्षत
 का  नाम  ........  परियोजनाओं

 पर  कुल

 ख्
 7"  "7  प्रभति

 1  2  3  4  5  5
 1.  गुजरात  राष्ट्रीय धरा  ना  न  काका  1  न  णगणकक7ककनकफफकक+मजसनककफकफफफ२-+++क्++

 गुजरात  राष्ट्रीय  ।  राष्ट्राय  पर  प्रभुछ  “23%
 दिल्ली  बम्बई  कारीडोड़,में  ,...  ..
 अहमदाबाद  और  बड़ोदरा
 शहरों  को  मिलाने  वैलि  एकਂ
 नए  दो-तराक्ाकीरिजेशे  इक्कऋ सबे  -
 का  निर्माण  ।  हल  की

 है



 §  02  (eS)
 दो  स.तत.3त..तमसपकाकक  ++++पनम-क-+#>पकन्कन  न  कक  ९३७  3333-33  न

 2  *  3  का

 पफ्शफ्काओकक् __एह॒“_“/चए#//ू्_/त्त्त्त्स््म्सखणाज_
 २  राष्ट्रीय

 राष्ट्रीय  राजमार्ग

 4.  राष्ट्रीय

 5.  राष्ट्रीय

 6.  पश्चिमी  बंगाल  राष्ट्रीय

 5'  3
 ्यि

 “

 मुरथल  से  करनाल  (7480
 कि०मी०  से  वर्तमाव  कि

 के  वतंमान  के  रिजवे  को  चौड़ा
 कर  बेल  का  बनाना  व

 मजबूत  करना  ।

 सिरहद  से  जालबर  (252.5

 के  वर्तमाव  कोरियने  *
 को  चोड़ा  कर  चार  लेल  क
 माना  व  सजबूत  करना  ।

 2  लेस  याले  एक  अतिरिक्त
 कु  रजवे  का  प्रावध्ताम  शथा
 तामाबरम  से  पण्काथुराई
 (27  कि०मी०  से  67
 के  बतंमान  2  लेन  के  मार्ग  को
 मजबून  करता  तथा  पक्काबुराई
 से  बल्लृपुरम  (67  कि०मी०  ले

 के  मार्ग  को

 मजबूत  करना

 8

 गंगा  नदो  पर  बड़े  पुल  सहित  6.5%
 वाराणसी  शहर  के  दो  लेन  बाले
 बा  इपास  का  निर्माण  |  |

 कत्ता  ः  24%
 कारोडोर  में  दैेनकनी  तथा  82
 पालसिट  कै  केन्द्र  को  जोड़ने  बाली
 सेवा  सड़क  एवं  ध्रढ  चौराहों

 क॑  साथ  नए  दो  लेन  के  मार
 का  लिर्माण  न

 ~  ny

 कलकत्ता-विल्ली  के  प्रमुख

 —

 बोडो  आन्दोलन

 6643,  घो०  के०  बी०  बामस  :  क्या  भृह  मंत्री  यह  बताते  कौ  कृपा  करते  कि  :
 “

 बोडो  समस्या  सुलझाने  के  सम्बन्ध  में  कस  प्रगति  हुई

 कया  सरकारे  बोडो  लोगों  को  बायत्तता  प्रदात  करने  के  लिये  सहमत  हो  गईं

 यदि  तो  तत्छस्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  |  के



 खिखित  उतर  26  अन्र  1990
 «मानना नल  नलनजरजनजरनर्री्रनकलकीत

 गृह  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  सुधोध  कान््त  और  18.4.1990-

 कैन्द  असम  सरकार  और  अखिल  बोड़ो  छाप्र  संघ  के  मध्य  हुई  नवीनतम  त्िपक्षोंय  वार्ता  में

 हुए  विचार-विमहां  के  अनुसरण  में  एक  छोटी  समिति  गठित  की  गई  है  जिसमें  अखिल  बोड़ौ  छात्र

 बोडो  प्युपिल  कार्य  असम  सरकार  और  मारत  सरकार  क  प्रतिनिधि  यह  समिति  बोड़ो
 शोर  असम  में  अन्य  मंदानी  जनजातियों  की  जातीय-राजनेतिक  और  विकास  की  श्रमस्यात्रों  को  मारत

 क  सांविधान  के  ढांचे  के  मीतर  हल  करने  के  लिये  सुझावों  की  सिफारिश  करेगी  और  राज्य  में  रह  रहे
 समी  वर्गों  क  श्यक्तियों  को  शक्षितियों  के  हस्तान्तरण  क  लिये  राजन  तिक  और  कानूनी
 व्यवस्था  क  सिये  काये  समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  2.7.1990  को  होने  वाली  आंगांसौ  बैक
 में  प्रस्तुत  करनी  है

 कवि  ढत्कादों  लिए  शोक  बाल्ारों  के  लिए  पूरिषोय  आविक

 समुवाय  हारा  सहायता

 6744.  प्रो०  के०  कौ०  थासस  :  क्या  कृवषि  भत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  अर्थिक  समुदाय  देश  में  कृषि  उत्पादों  क॑  लिए  थोक  बाजारों  और  कृषि
 परियोजनाओं  का  वित्तपोकृषण  करने  पर  सहमत  हुआ  और

 तो  इस  सम्क्ध  में  प्रत्येक  राज्य  को  दी  आर्थिगः  सहायता  का  ब्योरा
 क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मत्रो  सोतोश  :
 भोर  यूरोप॑य  आधिक  समुदाय  न  करल  में  तीन  बड़ी  क्षेत्रीय  मंडियों  तथा  तीन  छोटी  जिखा
 मंडियों  के  विकास  के  लिये  मारत  क  साथ  एक  समझौता  किया  परियोजना  में  निगरानी  तथा

 मूल्यांकन  के  लिये  सहायता  तथा  विशेष  परामझआ॥  सेवायें  प्रदान  करने  की  भी  व्यवस्था  परियोजना
 में  मारतीय  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  की  मार्फत  18.10  मिलियन  यूरोपीय  मुद्रा  यूनि्टों  के

 दृश्कष  के  उबंरकों  को  सब्जाई  करने  तथा  मूल्यांकन  आदि  हेतु  0.55  मिलियन  यूरोपियम
 मुद्दा  यूनिट  प्रदान  कश्मे  की  ब्यवस्क  है  ।  परियोजना  केरल  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 के  कार्यकारी  निदेशक  तथा  लिदेशक  की  सेवाएं
 शम्ताप्त  करमा

 6745.  भो०  के०  यी०  भाक्कः )
 वी  होश  रम्कल  |
 कौ  कुसुम  कण्णमूति  ?  :  कया  सचाए  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  पी०  सो०  थामस  ।
 सकी  क्रे०  एस०  रा  |

 (%)  कया  के  कार्येकतारीਂ  निकेशक  तथ+  किवेशक के  ०  पो०  पी+  बाकिक्ियार

 डाछ़एਂ  करे  की  क्पोह  अपर  विम्र  अ्लेर  यदि  तो  ब्योरा  क्या

 क्या  इन  दोनों  अधिकारियों  की  सेकर्क  शसमाष्ड  कर-दी  कस  है



 $04  )  जिशित  आसार
 eis nena nr  esr

 :  यदि  तो
 इसके  क्या  कारण

 कया  में  कार्यरत  अनेक  इन्जियरों  ने उनको  सेवा  सै  हटोंये  जाने  १९"शौष
 प्रकट  किया  ओर

 (8)  यद्दि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है

 हंचार  अंज्रलज  के  राज्य  मंत्री  अनेरधर  :  जो  हां  |  सरकार  हस  भागते  १९
 विचार  कर  रही  है  ।

 ओर  भी  जी०  बी०  कार्यकारी  निदेशक  के  भागले  में  थह  निर्भभ  सिथा
 शया  था  कि  चूकि  उन्होंने  60  वर्ष  की  आयु  पूरी  करनी  है  इसलिए  उन्हें  सेवा  में  नहीं  बने  श्ह्भा
 चाहिए  ।

 श्री  डी०  आर०  महाजन  के  मामले  उनक्रो  नियुकित  का  कार्यकाल  समाप्त  हो
 गया  था  और  उनका  कार्यकाल  नहीं  बढ़ा  गया  ।

 ओर  उनसे  कुछ  ऋतिषेदन  फ्राप्त  हुए  ओर  उम्हें  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  गई  ,

 केले  को  लैती  पर  प्रंभाध  डोलर्न  धांले  रोग

 6746.  शी  कावश्थर  एस5मार०  भनारदनत  :  क्या  कृति  मंत्री  येट  धताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 केले  की  खेती  पर  प्रभाव  डालने  वाले  मुरूय  रोग  कौन-कौन  से
 क्या  कैले  को  रडेब्ेस्टोਂ  नामक  किस्म  की  पौद  ही  कोट  जन्य  रोग  से  भ्रस्त  ही  जाती

 और

 यदि  तो  केले  की  खेती  करने  वाले  किसानों  को  इन  कठिनाइयों  से  बचाने  के  लिये
 क्या  कम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्जो  मीतीहा  :
 केले  की  लेती  को  अधिकांशतया  प्रमावित  वाले  रोग  हैं-"-एसामा
 सिगार  एण्ड  राट  और  बंचो-टाप  |

 और  हाँ  ।  कृमि  ओर  रोग  के  प्रकोप  पर  काड  पाने  के  लिए  विकसित  की
 गई  तशथ्था  किसानों  द्वारा  अपनाये  जाने  के  लिए  संस्तुत  नियंत्रक  कार्पनीति  में  शामिल  उपाय
 स्वस्थ  और  रोगमुम्त  कलमें  रोपित  फलोधद्यान  प्रबन्ध  की  उचित  विधियां  अ  कीटनाशौ
 द्षाइयों  का  विवेकपूर्ण  रोगग्रस्त  पौधों  की  छंटनी  करना  तथा  उनको  नष्ट  करमा  तथा
 स्ववेशी  पोघ  संग  रीधन  उपाय  करना  ।

 आलू  उत्पादक  रंच्च  .

 6747-  थी  जौकांत  इस  बाछिपंर  :  कया  कुलि  सौ  यह  बंताने  करी  कृपा  सबने

 श्डि
 ः  न

 ।  जय  चुध्ध  ही  है  बन  कह
 हा  लक  पंथ  %

 13)
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 (=)  कया  कर्नाटक  में  समुचित  विपणन  सुविधाएं  न  होने  के  कारण  उक्त  राज्य  के  आलू

 जत्पादकों  को  कठिनाई  हो  रही

 क्या  उन्हें  अपने  उत्पाद  के  लॉभप्रद  मूल्य  भी  नहों  मिल  रहे  प्लौर  न

 यदि  तो  सरकार  ने  कर्माटक  में  समुचित  बिपणन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  तथा

 साथ  ही  गहां  के  किसानों  से  आलू  की  उचित  मूल्यों  पर  खरीद  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
 िय  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिसाग  में  राज्य  मरझ  नोतीश  :

 मुख्य  आलू  उत्पादक  राज्य  उत्तर  पश्चिमी  मध्य  प्रदेद  असम  तथा

 बुबरात

 ओर  नहीं

 प्रदनन  ही  नहीं  उठता

 मारतोय  टेलीफोन  बगलोर  हारा  स्पेसिफिक

 इस्टेप्रेटेड  सकिट  ”  का  निर्माण

 6748.
 श्रीकांत

 दत्त  नरसिहुराज  वाडियर  :  क्या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  ॥रेगे

 क्या  मारतीय  टेलीफोन  बगलौਂ  का  स्पेसिफिक  इल्टेग्र टेड
 का  सम्पूर्ण  निर्मीण-कार्थ  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विद्या  राधीन

 यदि  दो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  स्वीकृति  दी

 तगंत  स्पेमिफिक  इन्ट्रेय्रे  टेड  सकिटਂ  की  उत्पादन-क्ष मता हमस  स्ताव  के  अ

 का  ब्योरा  कया  और

 इस  सम्पूर्ण  परियोजना  पर  कितनी  लागत  आयेगी  ;

 संचार  मंशालय  के  राज्य  मसत्रो  जनेदबर  जी  हां  ।

 सरकार  की  विभिन्न  एजेंक्षिपों  के  साथ  परामशश  करके  इस  पर  इस  समय
 विद्यार  किया  जा

 रहा  इस  परियोजना  के  बारे  में  निर्णय  होने  में  अभी  क्षममग  एक  वर्ष  का
 समय  लगते  की  समावना  है  ।  ॥

 रण  हु
 प्रति  बर्ष  क्षमता  कक

 ए्०  आई०सी०  अर े)  2,50,000

 wane cae  CORRE  पपप्माईव्सो०  12001000  ,..2९0१०००  ५

 ४ आसेस्ड बटर 7,000 ६»!
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 जम्मू  ओर  कटमोर  तथा  पंजाब  सम्बन्धो  सबस्याओं  फो  हल  करने  के
 लिए  किये  गये  उपाय

 कि 0789
 परोल

 *  गृह  मंडी  यह  बतान  की  हवा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  पंजाब  की  तथा  जम्मू-कएमीर  को  समस्या  को  हल  करने  के
 लिए  हाल  ही  में  कुछ  ठोस  बदम  उठाये  हैं

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  दोनों  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  किन  नये  प्रस्तावों  पर  विचार
 किया  है  तथा  उन्हें  लागू  किया  और

 उबत  राज्यों  में  इन  प्रस्तावों  स ेकिस  सीमा  तक  स्थिति  में  सुघार  ।4  +ी  भंभावना

 गृह  मंत्री  भी  मुफ्ती  मोहम्मद  :  से  चू  कि  लो॥  ठावस्था  राज्य  का  बियर
 यह  जम्मू  व  कइ्मीर  तथा  पजाब  सरकारों  का  काम  है  कि  वे  |  में  कानून  और  व्यवस्था

 ये  »ये  कदमों  में  आतंक बनाए  रखने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  पंजाब  सरकार  द्वारा  उठा

 अभियानों  का  निकट  से  परयंवेक्षण  बेहतर  संचार  व्यवस्था  तथा  जवाबी  का्यवाई  हेतु  पुलिस
 नियंत्रण  कक्षों  को  सूदढ़  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  वहां  छानरीन  अमियानों/को  तेज
 सीमा  पर  चौकसी  बढ़ाना  तथा  संवेदनशील  स्थानों  पर  कांटंदार  बाढ़  लगाना  कार्य  शामिल

 जम्मू
 और  कश्मीर  में  किए  गये  उपायों  में  प्रशासन  को  सुदृढ़  पुलिस  स्टेशनों  के

 करण  में  सुधार  लाना  राज्य  केन्द्रीय  पुलिस  बल  तथा  सेना  के  बीच  बेहतर  समन्वय  स्थापित
 निवारक  गिरफ्तारियां  छानबीन  अभियान  वरिष्ठ्र  अधिकारियों  द्वारा  अधिक

 समेकित  परयवेक्षण  करना  तथा  सीमਂ  पर  चौकसी  बढ़ाना  शामिल

 स्थिति  में  सुधार  लाने  के  उहंश्य  से  पंजाब  और  अम्मू  व  कश्मीर  सरकार  द्वारा  सतत्  प्रयास
 किये  जा  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीय  सहका रो  विकास  निगम  को  सामान्य  परिषद  की  अंठकफ

 €750-  श्लोमतो  बासव  राजेश्बरी  )  ह
 श्लो  एस  बासवराज  9  :  गया  कृषि  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्रीमती  वसुम्धरा  राजे  |

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  की  सामान्य  परिषद  की  बंठक  हाल  ही  में

 जित  को  गई

 यदि  तो  उस  बंठक  में  कौन  से  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  थी  तथा  उसका  भ्या

 परिणाम  और

 देश  में  सहकारी  समितियों  के  क।करण  में  क्ुतर  लागे  के  लिए  क्या  कहम  उलए  जा
 जा  रहे
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 रझाश  और  मॉपरिक  आपूर्ति  मण्ती  नाध्राभ  :  जी  हां  ।

 दिनांक  28-3-90  को  हुई  पिछली  ब्ठक  में  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निग्रम  की

 सामान्य  परिषद्  ने  वर्ष  1990-91  हतु  राष्ट्रीय  शहुरारी  विकास  लिगम  की  गतिविधियों  के  कार्यक्रम

 पर  थिचार  जिया  गया  तथा  कार्थक्म  और  इसके  :  (0  करोड़  रुपए  क  वित्तीय  अनुमानों  की  मंजूरी

 दी  ।  हाल  में  हुई  बेठक  के  दार्यवृत्तों  की  पुष्टि  पृर्व॑वेत्  री  बंठक  कार्यवाही  योग्य  मुद्दों  पर  की  गई

 कारंताई  की  समीक्षा  के  अलादा  साथ।रण  परिषद  न  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  भियम  के  लेखा»

 परीक्षित  विवरण  तथा  वर्ष  1988  ६9  क॑  राष्ट्रय  सहकारी  विकास  निगम  कमंचारी

 सिधि  का  मी  श्र

 सबद्घिन  वे  रातितियाँ  राज्य  का  विषय  राज्य  सरकारें

 पने  क्षेत्रों  मे  सहकारी  सामदिलों  को  करते  तथा  उनकी  कार्यप्रणाली  में  सुधार  लाते  के  लिए

 राष्ट्रीय  कृषि  एव  ग्रा्ीण  विधा  देक  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  तथा  देश  की  सहकारी
 समितियों  को  प्रोन््नत  क२  7  दथा  उन्हें  वित्त  प्रदान  करने  में  रुचि  रखते  वाले  अन्य  सगठनों  की

 सहाकाा  एवं  झाएनिदेंश  के  ५  ये  काश  उठा  रहा  भारन  सरकार  ने  देश  में  सहकारी  समितियों
 की  बापंप्रणाली  में  प्रुधार  #%  eaten  से  राज्य  मंत्रियों  के  संमप-समय  पर  हुए  समभ्मेलनों
 की  मनन  निफारिशों  की  सन्वहना  की  सहकारी  के  प्रबन्ध  में  जनतंत्रीकरण  तंथा
 व्यवस्त-फरंण  हेतु  सहकारी  कानून  संभिति  द्वारा  की  गई
 रिशें  राज्य  सरकारों  का  भेज  दी  गई

 कहइगोर  को  समस्या  पर  यूनाइटेड  किगड़म  का  वृष्टठिकोण
 6751,  भीमती  बासब  राजेः्थरी  |

 *

 श्री  बासवराज  |
 :  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जया  युनाटरेड  किगड़व
 से  भारत  और  पकिस्तान  के  बीच  कश्मीर  समस्या  का

 धान  ट्विपक्षीय  वार्ताओं  के  जरिए  करने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सरकार  की  क्ष  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  अस्त्रो  हुनर  कुमार  :  से  )  जैसा  कि  कई  अवसरों  पर  बताया
 गया  है  यू  के०  की  रुरकार  का  कहना  रट  है  कि  का  मसलाਂ  भारत  और  पाकिस्तान  के
 बीच  सहति  से  दिया  जा  सक

 ता
 है  ।  7५  के०  की  सरकार  ने  यह  भी  कहा  है  उनकी  स्थिति

 छिमता  समझौते  के  अनुरूप  है  जिन  में  यह  प्रावधान  है  कि  मारत  और
 रतान  के  धीच  मतभेदों  को  द्विपत्तीय  बातचीत  के  जरिये  शॉतिपूण  तरीकों  से  दूर  किया

 आंयला  में  कारखाने  में  किसानों  को  भोौकरी

 .
 67  52.  थी  राजवोर  सिह  :  बया  कृषि  मंज्ी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 *
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 बरेलो  जिले  में  आंवला  में  कारख्वाने  की  स्थापना  मे  लिए  कितने
 किसानों  की  मूमि  अधिगृहीत  की  गई  है  और  उनमें  से  क्रितने  झिसानों  को  दो  गई

 क्या  सरकार  की  नोति  यह  है  कि  जिन  किसान  परिवारों  की  मूमि  अधिगृहेत  की  गई

 है  उनमें  से  प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  वो  नौकरी  दी  और

 यदि  तो  उन्हें  कब  तक  नौकरी  दे  दी  जाएगी  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लाह्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  नाथ  रास  से  ध्पफो  की  आंवला
 परियोजना  क॑  लिए  गये  मूर्ति  के  सांंद्म  में  851  व्यक्षियों  को  मूमि  से  वचित  होना
 पड़ा  '  इनमें  से  7  5  रोजगार  *  पात्र  थे  और  9।  को  रोजधार  प्रदात  किसा  गया  इसके
 अरिरिवत  लगमग  100  मूमि  से  वंचित  होन  वालों  को  आधार  पर  कमी-कमी  कार्य  दिया
 गया  है  ।

 ज्य  सरकार  के  मागदर्शनों  के  इफ्फों  ने  मूमि  से  वंचित  होने  वालों  को  रोजगार  के

 लिए  बर्रायता  दी  अकुशल  कार्यों  के  लिए  कंबल  मूमि  ये  वचित  होने  दालों  मैं  से  ही  मर्ती  नियमों  में
 शिथिलता  दी  गयी  इसके  अतिरिक्त  उन  मूमि  से  वचित  होने  वालों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  है
 जिनके  पास  कुछ  शैक्षिक  गोग्वता  है  ताकि  वह  अर्ध-कुशल  कार्थों  पर  रोजगार  पाने  के  अवसर  प्राप्त
 कर  सके  ।

 इफ्फो  द्वारा  राज्य/जिला  प्रशासन  के  सहयोग  से  अनेक  बिकास  तथा  अन्य  कार्य  आरम्म  किए
 गए  हैं  ताकि  मूमि  से  बचित  द्वोन  बालों  के  लिए  रंजगार  अबसरो  में  भोर  सुधार  हो  सके  ।

 इब्छिया  परमिदਂ  कोटा

 6753  श्री  राजवौर  िह  :  कया  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  की  इपा  करेंग

 कया  वेस्द्रीय  रारकार  का  इृण्डिया  परमिट  का  कुछ  कोटा  राज्य  सरकारों  को  यात्री
 बसे  चलाने  हेतु  आवटित  करते  का  विचार

 )  यदि  तो  इत्त  आवंटन  के  लिए  किन-झिन  मातदड़ों  का  पालन  किया  जाता

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  कः  वर्ष  1989  के  दौरान  एस  कितगे  परमिटों  का  आश्चटन  किया

 +
 (8)  क्या  अनुधुच्ित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कोई  कोटा  आरक्षित

 किया  गया  भौर

 (४)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 खत  भूतल  परिशहन  सशो  क०  :  भौर  राज्य  प्ररकारों
 के  लिए  अविल  भारतोय  परमिट  जारी  करनते  हेतु  कोई  कोटा  नहीं  भारतीय
 मोटर  वाहुन  1988  की  घारा  88  की  उपध्ारा  (०)  एवं  10,  के  के  अमुपार
 राज्य  परियहन  प्राधिकरण  द्वाश  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 प्रश्म  नहीं  होता  ।
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 नहीं  ।

 (8)  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिको  मिशन  द्वारा  उत्तर  प्रवेश  में  समेकित

 6754.  श्री  राजबीर  सिह  :  फ्ृषि  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राषट्रंय  प्रौद्यागिकी  मिशन  उत्तर  प्रदेश  में  समक्रित  पेय  जल  सप्लार्ट  परियोजनाओं  के

 बिकस  हेतु  कितने
 जिलों  का  चयन  किया  है

 यदि  तो  इन  जिलों  के  नाम  क्य

 इस  लक्ष्य  को  वास्तव  में  पूरा  करने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  और

 (4)  यदि  तो  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  में  अब  त*  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोश  विकास  विभाग  में  राज्य  मंशी  उपेणल  शाथ  :  और
 दत्तर  प्रदेश  मं  समन्वित  पेयजल  सप्लाई  परियोजनाओं  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  पेयजल

 मिशन  के  अन््तगंत  चार  जिलों  उन्नाव  तथा  सुल्तानपुर  को  लिया  गया  है  ।

 इन  जिलों  की  विस्तत  परियोजना  रिपोर्टों  के  अन्तगंत  18.  18  करोड़  रुपये  की
 मानित  लागत  वाली  अनुमोदित  योजना  के  मुकाबले  अब  तक  13.2]  करोड़  रुपये  रिलीज  किए  जा

 चूके  1990  तक  12,62  करोड़  रुपये  खचं  किए  जाने  का  सूचना  मिली  है  ।

 बड़े  पत्माने  पर  डरो  विकास  के  लिए  मध्य  प्रवेश  को  धनराशि

 6755.  श्री  छंषिराम  अर्गल  :  कया  कृषि  मन््शी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  को  बड़े  पैमाने  पर  डेरी  विकास  के  लिए  विशेष
 वित्तीय  सहायता  देने  का

 यदि  तो  तस्संबस्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  ढेरी  विकास  के  लिए  डेनमार्क  के  साथ  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये
 भौर

 (a)  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  संशालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्रो  मौतोश  ):  ।
 और  मध्य  प्रदेश  से  ही  आपरेशन  फ्लड़  के  नाम  से  जाने-जाने  वाले  डरी  विकास
 क्रम  के  अन्तर्ग  ज॒  कवर  किया  जा  चका  है  ।  यह  परियोजना  राज्य  के  29  जिलों  को  कवर  करती  है  ।

 अन्तर्गत  तक  राज्य  में  च॒का  लाख  किसानों  की  सदस्यता  वाली  जिलों  ग्राम  स्तर  की  सहकारी
 समितियाँ  सगठित  की  जा  चुकी  इस  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  परियोजना  के  प्रारम्भ  से

 सगठित  तक  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोढं  द्वारा  3954.  26  लाख  रुपए  को  धनराक्षि  नियुक्त  की
 गई
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 तयापि  आपरेशन  के  अन्तमंत  परियोजनाओं  के  वित्त  पोषण  के  लिए  प्रत्येक  दुग्य
 संघों  को  डरी  विकास  बोर्ड  के  पास  उप  परियोजना  निवेश्ष  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करना  होगा  ।
 प्रध्य  प्रदेश  मे  उज्जन  दुग्ष  सघ  को  छोड़कर  किप्ती  भी  दुग्ध  संघ  से  ऐसे  प्रस्ताव  राष्ट्रीय  डेरी  विकास
 बो्ड  को  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्थआन  के  अस्तर्थत  मो  सभा  रांघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 पशुओं  की  खरीद  के  लिए  लक्ष्य  समूह  की  सह्ाप्रता  दा  गई  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  1989-90  के  औौराक
 1990  इस  कार्यक्रम  के  अन्दगंत  3759  वरिवारों  को  दुधारू  पशु  प्रदान  किए  जा

 अके  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मंडियों  विकास

 6756.  थी  छुविराम  अगंल  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  कर ेगे  कि  :

 छोटी  मंडियों  के  विकास  के  लिए  वर्ष  19<9-90  के  दोरान  केन्द्रीय  अनुदान  के  रूप  में
 कितनी  धनराशि  स्त्रीकृति  की

 जया  ग्यारह  बडी  मंडियों  के  विकास  के  लिए  परियोजना-रिपोर्टे  केन्द्रीय  सरकार  की

 मंजूरी  हेतु  विचाराधीन  ओ”*

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इन्हें  कब्र  तक  मंजूरी  दिःजाने  की
 सम्भावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  बिकात  विभाग  में  राज्य  मत्री  उपेशा  नाथ  :  (१)  सहायता
 अनुदान  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  क्षत्र  की  योजना  1972-73  से  चलाई
 जा  रही  1०४9-५०  के  देएश  में  कृषि  उपज  मण्डियों  के  विकास  के  लिए  362.48  लाख
 रुपये  को  घनराशि  की  स्वीकृति  दो  गई  इसमें  232.00  लाख  रुपये  की  घनराशि  58  ब्ई
 प्राथमिक  मण्डिगों  के  विकास  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 और  डाबरा  बोनागंज  ब्यावरा  गुलाबबंज
 छिदवाढ़ा  गाडरबाड़ा  वेतूल  रामानुजगज

 लऐगरेरी  खजर  तथा  छापीहेड़ा  पें  ]।  मण्डियों  क  विकास  के  लिए
 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  लेकिग  इन्हें  स्त्रीकृत  नहीं  किया  जा  सका  क्रपोंकि  राज्य
 सरकार  ने  पूव॑  वर्षों  में  स्वीकृत  घनराह्षि  के  बारे  में  उपयोग  प्रमाण-पत्र  नहों  भेजे  थे  ।

 कहमोर  में  आतंकवादियों  के  आरे  में  सुथना  देग  वालों  को  पुरस्कृत  करना

 /757.  श्री  जयादंग  तिबारो  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  सरकार  का  विचार  कष्ठमीर  घाटी  में  रहने  वाले  उन  लोगों  को  कोई  प्रोत्साहन
 पा  पुरस्कार  देने  का  है  ओ  आतंकवादियों  को  गिरफ्तार  कराने  में  मदद  करते  हैं  अथवा  इस  संबन्ल
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 कोई  सुराम  देते  हैं

 यदि  तो  तत्संबस्त्री  ब्योरा  क्ष्या  और

 क्या  सरकार  का  इन  लोगों  को  पूरी  सुरक्षा  प्रदान  करने  का
 भी  विचार

 गृह  भसजो  सुफ्तो  भोहम्भद  :  से  व्यवस्थाਂ  राज्य  का  विषय

 «  होने  के  कारण  सूचना  एकत्र  करने  के  लिए  विभिन्न  आम  या  गोपनीय  तरीके  आसूचना  एकत्र
 ओए  कामून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  ठोस  उपाय  करने  का  कार्य  राज्य

 सरकाए  का  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  जब  को  आवज्यक  होता  कंन्द्र  सरकार  को  समी  सम्मब  सहायता

 देती  है  ।

 अरीमगर  जेल  से  कंदियों  के  भागने  से  संबंधित  जांच-रिपोर्ट

 6758.  श्री  खनादंन  तिवारी  :  क्या  ग॒हु  मंत्री  यह  बताने  की  कक्षा  करें

 क्या  कईइमीर  में  श्रीनधर  जेल  से  हालत  में  बारह  क॑दियों  के  भाग  जाने  से  सम्बन्धित

 जांच  बा  काम  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धा  रिपोट  का  ब्योरा  कया  और

 इस  सम्बन्ध  में  आगे  और  कया  कार्यत्राही  की  गई  है

 गृह  मंत्री  मुफ्तो  मोहम्मद  से  :  जेल  राज्य  का  जिषय  होने  के  कारण
 आवश्यक  जांच  करते  ओर  निर्णय  लेन  का  कार्य  राज्य  सरकार  का  है  |  जम्मू  और  कष्ठमीर
 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  ह  कि  27  1990  को  श्रीनगर  जल  से  12  कंदियों  के  भाग

 जाने
 जाने  की  घटना  के  बारे  में  की  गई  जाच  के  बाद  जेल  उनके  सहायक  जेल

 अधीक्षक  तथा  21  अन्य  अधिकारियों  की  सेवाएं  धमाप्त  की  गई  हैँ

 शाष्ट्रीय  राजमार्ग  बिस  निमम

 6759.  ध्ली  बनवारो  लाज़  पुरोहित  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बतान  की  कृपा  करेगे

 कया  राष्ट्रीय  राजमार्मों  के  निर्माण  और  विकास्त  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने
 *

 छेतु  राष्ट्रीय  राजपा  गे  वित्त  निगम  को  स्थापना  करते  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 .......  ,  ग्रदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  लिए  किन-किन  स्रोतों  से  धनराशि

 जुटाने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  विज्वम्य  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खलल-मूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पोਂ  उम्मीकृष्ण  :  नहीं  ।

 है  प्रइन  नहीं  उठता

 Qo  ..  इस  अस्ठाव  में  ऋई  धृदद  अन्तयंत  हैं  और  यह  विचाराश्मीन  है  ।
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 राजस्थान  में  पाकिस्तातियों  हारा

 लिखित  उत्तर ER  कसऊअखसससस  सयामननानननननकान्नन

 घुसपेह

 6760.  शलीमती  वसुरधरा  राजे  :  क्या  गृह  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ब्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  के  गगानगर  जिले  में  पाकिस्तानी  लोगों  द्वारा

 धुसपंठ  की  लगातार  घटनाएं  हो  रही

 यदि  तो  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  मारत  में  घुसपैठ  करते  सीमा  सुरक्षा
 बल  द्वारा  कितते  पाकिस्तानी  वुसपेठिए  गि-फतार  किए  और

 इन  लोगों  से  बरामद  हथियारों  बत  ब्यौरा  कया  है  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 शुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कास्त  :  और  सीमा  सुरक्षा  बल

 द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गिरफ्तार  किए  गए  उत  धुसपेठियों  की  संखुया  निम्न  प्रकार  से  है  जो
 पाकिस्तान  से  राजस्थान  में  गंगानगर  जिले  में  घुसपैठ  कर  रहे

 आजा नी  -+क-जन>->»-क
 गिरफ्तार  किए  गए  घुसपैठिए

 3  ऑलिओन  अनए  आन  नानी  नितिन  न  वनानिभाजिते  3.७०...

 झा  किया

 30
 अफमीफ+

 उपरोबत घुसपठियों से निम्नलिखित मात्रा में शस्त्र/गोला बारूद बरामद किया राइफल राष्फल पिस्तौल गन राकेट चार्जिग ट्यूब मैगजी स्स गोला वारूद राइफल राइफल गन फ्स्तोल बंबजीग्स 2 पिस्तौल/सहफल | सफाइ किट --3 --6 --33 छड़ें 5४2 0 - हर
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 ec  नमी  नननननन-नननम-न-कन  बी  नन+न+नननमननन-तननन+-न+म3+क  3333  न  ननिनीन-॑न-3स3+3ल्त->म-+-_-ए..7__  “/"””/”/7_”

 डिटोनेट्स

 हथगोले
 होफ्टी  फयूज
 विस्फोटक  किण०्प्रा०

 गन  पाउडर  --32  पेकेट

 गोला  वारूद  --3579  छड़े

 गिरफ्तार  घुसगैठियों  को  आगे  जांच  करने  के  लिए  राज्य  पुलिस  के  सुपुरं  किया  गया  ।

 नामोबिया  के  साथ  राजनपिक  सम्बन्ध

 6761.  भी  उसम  राठौड़  :  या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सर  ने  नामीविया  के  साथ  राजनधिक  सम्बन्ध  स्थापित  किए  हैं  और  नामीबियां

 को  राष्ट्रमण्डल  का  सदस्थ  बनान  हेतु  प्रयास  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 बिदेशा  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  जी  हां

 नमीबिया  की  स्वाधीनता  प्राप्ति  के  समय  से  विडहोक  में  भारत  का  हाईकमीशन  कार्य

 कर  रहा  है  ।

 नमीबिया  को  राष्ट्रमंडल  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  भारत  ने  नमीविया  को  राष्ट्रमंडल  में

 शामिल  करने  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  था  ।

 नोवहन  प्रक्षिक्षण  सुविधाएं
 6762.  भीमती  वसुर्धरा  राजे  :  कया  जल-मूतल  परिबहन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  जया  देश  में  उपलब्ध  नोवहन  प्रशिक्षण  सुविधाएं  पर्याप्त  हैं

 यदि  तो  *या  देश  में  नौवहन  प्रक्षिक्षण  सुविधाएं  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल-मूतल  परियहम  संत्री  के०  पी०  :  से  मर्चेट  अधिकारियों
 के  लिए  नौवहन  प्रशिक्षण  मारतीय  पलंग  जहाजों  की  संविधिक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु
 पर्याप्त  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  वर्तव्रान  प्रशिक्षण  जहाज  “  राजेन्द्राਂ  के  बदले  न्यू  बम्बई
 में  एक  नई  क्षोर  बेसड  अकादमी  की  स्थापना  का  काय  पहले  से  ही  शुरू  हो  चुका  है  ।

 हु

 माविकों  के  मामले  मंदा  की  सिफारिक्षों  के  अनुसरण  में  1983  से  1985  तक  को
 अवधि  के  दौरान  तं'न  सरकार  प्रशिक्षण  संस्थापनाएं  बन्द  कर  दी  गई  क्रयोंकि  नाविकों  की  उपलब्धता
 भारतीय  बेड़ें  की  आवश्यकताओं  से  अधिक  हो  गई  थी  |  यह  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  नाविक

 हंस्थ  |  की
 नपफ्क  अप  अज  क्राप प्रशिक्षण  गषन  शुरू  +रने  की  क्रानवफ्कता  है  उपाय  सरकार  प्रशिक्षित  साबिकों  की

 शक्ष्यता  की  सबीक्षा  कर  टू  है  UZ}  क०  ध्
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 6763.  श्री  रामाक्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कीटनाझकों  का  प्रयोग  सरसों  की  फसल  को  लाही  काटों  से  बचाने  हेतु  किया  जा

 सकता

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वक्षप  सरसों  की  फल  को  हुई  क्षति  ओर  हानि  के

 सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  चेन  ने  इस  समस्या  पर  जुंतिक  नियंत्रण  उपायों

 सहित  बैकल्पिक  उपायों  द्वारा  काब्  पा  लिया

 क्या  इस  प्रौद्योगिकी  का  देश  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव
 और

 (३)  यदि  तो  इसके  कारण  ड  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विमाश  में  राज्य  मंत्रो  मोतोश  :  (१)
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चीन  में  माह  नामक  रोग  का  नियन्त्रण  समेकित  कोट  प्रबाध  को  अपनाकर  किया
 जाता  है  ।  जिसमें  कर्षण  यांत्रिक  जंविक  नियन्त्रण
 तिणें  तथा  कीटमाशियों  का  आवश्यकता  पर  आधारित  इस्तेमाल  शाश्लि  है  ।

 और  (३)  सरसों  ओर  कुछ  अना  फसलों  के  मामले  में  कारकों  को
 कित  फीट  प्रबन्ध  के  एक  घटक  के  रूप  में  दस्तेमाल  व  सफल  तापूवक  कोशिश  की  गई  है  ॥
 कार  द्वारा  अपनाई  गई  वनस्पति  रक्षण  सम्बन्धी  नीति  का  मुख्य  आधार  ममेकित  कीट  प्रबन्ध  है  ।

 बिमसागेतर  कमंचारियों  को  पदोग्नति

 6764.  श्री  रामाक्य  प्रसाद  सिंह  :  कया  रांचार  प्त्रो  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक-तार  विमाग  के  विमागेतर  कमंचारियां  को  के  आघार  पर  पदोन्नति
 नहीं  की  जाती  है  तथा  उन्हें  डाकन्तार  संवर्ग  का  बमंचारी  नहीं  माना  जाता

 क्या  कुछ  ऐसे  नियम  बताये  गये  हे  जिशक  अनुसार  42  वर्ष  स्ष  अधिक  आयू  के  कमंथारी
 पदोन्नति  के  लिए  विभागीय  परीक्षा  में  माग  नहीं  ले

 यदि  हां  सो  दसके  क्या  कारण  और

 अधिक  आयु  के  कमंखारियों  की  सहायता  :  करने  के  लिए  हम  सम्बन्ध  में  नियणों  में  डील
 दैने  के  लिए  प्रकार  द्वारा  उठाये  जा  ६

 है  सुपायूत्मकु  जणाड्रों  क्या  ©

 __'  संसारि  बवास्य  के_राज्य  खंड  बगारर  अधिरिका  दिपाध  एकेंटों

 |
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 का  ग्रूप  पदों  के  लिए  चयन  योग्घता  परीला  और  बर्शिब्ठलाः  के  आधार  पर  किया  जाता

 उन्हें  परीक्षा  झ  आधार  पर  पोस्टमैन  के  बतौर  भी  पदोन्नत  किया  जाता  कुछ  रिक्त  पद

 तथा  कुछ  मेरिट  आधार  पर  भरे  जाते  हैं  ।

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  विमाग  के  कार्य  पद  की  ऐंक  पृथक  अश्रणोंहै  जौ  नियमित
 चौरियों  से  अलग  है  ।

 इस  समय  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  के  लिए  विभागीय  परीक्षा  में  बेठने  की  आयु
 15  वर्ष  ।  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  उम्मीदवारों  के  लिए  आयु  सीमा  40  वर्ष

 (a)  अधिकतम  og  सीमा  इप  बात  को  मह  नजर  रखते  हुए  निर्धारित  कौ  गई  हैं  कि
 कारी  सभा  से  मसेवानिकतत  होते  पर  उहे  उचित  पेंशन  जाभ  प्राप्त  हो  हृसके  अलावा  मर्ती  के

 अधिकतम  आयू  सीमा  का  अवधारणा  एक  सामाज्ण  दर्त  होती  है  जिसका  पालन  संभी  प्रकार  की
 नियुक्ति  .  के  भामले  में  किया  जाता  है  *

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केसद्रीय  कृषि  फामं  द्वारा  कुक्षों  की  तोशामी

 ८765.  श्री  शोपत  सिह  सक्कासर  :  व्पा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 (  का  स  शारदागढ़  और  जेतसर  स्थत  केन्द्रीय  कृषि  फार्मों  मे ंकार  जाने  के  लिए

 हरे  वृक्षों  की  नीलामी  की  गई  थी
 गद्ठि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कितने  वृक्षीं  की  नीलामी  की

 गई  और  उसके  क्या  कारण  और

 इन  कुपि  फार्मो  में  बेचे  गये  हरे  वृक्षों  स ेकितबी  आय  हुई  !
 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  माथरास  :  से  राजश्यान  तरकार  की

 अनुमति  से  तरदारगढ  और  जेतगार  स्थित  केन्द्रीय  हाज्य  फार्भों  के  उन  अतिपक्व  वृक्षों
 जिनके  स्थान  पर  गाए  लगाने  की  आवश्यकता  की  नीलामी  की  गर्ई  की  ।  मीलाम  किए  गए
 बक्षों  बी  संख्या  और  उनते  हुई  आय  का  झ्योरा  रांलग्न  विवरण  में  किया  तया  है  !

 हू

 विवरण
 हल््७७७ए--७८-८८शशशन?आआआनशाणाशााया पाना  ता  मात बेच  वृक्षों को  आय

 फार्म  का  नाम  क्ष  बेच  गए  वृक्षों  को  आय
 स॑रुयाਂ  रुपए

 ॥  2  3  4
 क्रीम  राज्य  फारम  1988-89  5959

 |:
 उठ्ाह

 5

 ys  8-89  ee
 कंन्द्रय  राज्य  फार्म  हा
 सरदान्गढ़  9995  25.48

 ,  470  4.92
 फेन्ड्रीय  राज्य  4986-87  2906  26,89

 जेल  रु  .,.

 ा  2

 22
 ।  we  |

 बन अानमन का 3 ह
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 ड्रेलीड़  रिजर्द  वुलिस  बह्ष  में  श्रहिसाओं  को  प्रशिक्षण

 a  ५.५...  अमनमननम-मन«न-ननम-+-->-+>कममिनननम-+ न  क

 5766, औ  ओमिए  2  छल  बह  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  रिजल्रे  बरुलिस  कल  में  मद्विल्लाओं  को  दिये  जान  वाले  प्रशिक्षण  का  ब्योरा  क्या
 ओर

 इस  बदन  में  पुक्कों  ओर  महिलाओं  को  दिये  जाने  वाले  प्रक्षिक्षण  में  यदि  कोई  अन्तर  है
 तो  बह  क्या  है  ?

 गृह  ककफ्ाय  में  सात  अंच्ी  शुक्रेथ  कांत  :  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  दल  २

 महिला  कांस्टेबलों  के  लिए  प्रक्षिक्षण  पाठ्यक्रम  निम्नलिखित  है  :--

 शाशैरिक  निहस्थे  लता  ।

 2.  फुट  आम्स  डिल  ।

 3.  पाहण  प्रशिक्षण  |

 4.  रायट  किल  और  टिप़क  हैस्कलिन  |

 5,  पुलिस-जनता  सम्बन्ध

 6.  समाज  के  कम्जोर  बर्गों  की  सुरक्षा
 7.  प्रथम  स्वास्थ्य  ओर  स्वच्छता  |!

 बचाव  ओर  राहुत  अभियान  |

 9.  ब्रदद्मा  रोड़  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  बल  अधिनियम  और  नियम  ।

 भारत  के  इतिहास  आरे  भें  सामान्य  मानव  सामान्न  ज्ञान  आदे  ।

 महिला  कर्मष्यतावादियो/प्रदर्शनकारियों  को  काबू  महिलाओं  की
 लोजबीन  का  प्रयोग  मानइर  फोल्ड  क्रापट  ओर  टेकटिक्स  ।

 महिला  कांस्टेबलों  के  प्रशिक्षण  की  अवधि  पुरुष  कास्टेबलों  की  प्रशिक्षण  अवधि
 से  कम

 (४)  महिला  कांस्टेबलों  के  प्रशिक्षण  +  दौरान  अंतरग  कार्येलापों  पर  जोर  दिया  जाता
 है  जबकि  पृरुष  कांस्टेबलों  के  प्रशिक्षण  में  बढिरंग  का्यकलापों  पर  दिया
 जाता

 हृडियासें प्रश्चिक्षण के बारे में महिला कांस्टेबलों को पुरुष कांस्ट्रेनलों के शुकरबले भें कम कछिन प्रशिक्षण दिया जाता हैं । पुरुष कॉस्टेबलों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जंगल फील्ड हवाई अड्डों की जेलों की बति विद्विष्ट ब्यक्षितयों की इत्यादि झामिल हि
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 nT,  तन  न  न+नननननननननननननननन+3+34+>+ममभ_-+-++न««न+ा. 5.  व के  बारे  ली

 महिला  कांस्ट्रेबलों  के  प्रशिक्षण  में  महिला

 आदि  से  निपटने  के  बारे  में  अधिक  ध्यान  दिया  जाता  है  6767. St एम. एम. पल््लभ राज : क्या

 अन्तरच्ठ्रोय  ध्यापार  में  माश्तोय  भोबहम  कम्पनियों  का  कार्य  नि्याइषन

 6767.  श्री  पल्लभ  राज  ;  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 (8)  मारत  में  ओर  विदेशों  के  साथ  व्यापार  में  मारत  की  कितनी  शीव॑  नौवहन  कम्पनियां
 सलखगन  हैं  ओर  उनके  जम  बेडों  की  सश्या  कितनी-कितनी  ?;  हि

 हु

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मे  विश्वसनीयता  और  लागत  के  रूप  में  भारत  की  मोवहन
 कम्पनियों  का  तुलनात्मक  बयं-निष्पादन  कंसा

 अन्तरो  प्टीय  बाजार  में  मारतीय  नौवहन  कम्पनियों  की  प्रति-स्पर्धात्मक  क्षमता  बढ़ाने
 के  लिए  किन-किन  वर्तमान  सुविधाओं  में  सुधा  '  किया  जा  रहा  है

 *या  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इतके  संचालन  से  प्राप्त  हो  रहे  राजस्व  में  वृद्धि  हो  रही  है

 खल-बुतल  परिवहन  मंत्री  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी जे
 थई

 विदेशी  नोवहन  कम्पनियों  को  तुलना  में  भारतीय  नोवहन  कम्पत्ियों  के  कार्य  निष्पादन
 का  तुलनार  प्रक  विदेशी  जहाजोों  से  सम्बन्धित  आंकड़ीं  के  अभाव  के  कारण  उपलब्ध

 मारताव  नोबहन  कम्वनियां  अतर्रा'द्रीय  बाजार  में  विदेशी  कम्पनियों  के
 साथ  सफलतापूर्वक  प्रतिस्पर्दा  कर  रही  हैँ  ।  इसे  मारतीय  जहाजों  द्वारा  उठाए  गए  विदेशी  ट्रे  फिक  की
 बढ़ती  मात्रा  से  देखा  जा  सकता  है  जैसाकि  नीधे  सारणी  में  दर्शाया  गया  है  :--

 बर्ष  कुल  विदेशी  ट्र  फि  भारतीय  जहाजो  द्वारा
 टन  )  उठाया  गया  ट्रैफिक

 ____  ्ः  __  _  ॒_॒_॒__(मिलियन  टन )
 सरकार ने, भारतीय  प्रचालकों की सहायता करने के लिए कई उपाय  किए

 $.86  86.35  29.95

 हैह  ३4.30
 34.63

 सरकार  भारतीय  प्रचालकों  की  सहायता  करने  के  लिए  कई  उपाय  किए  हैं  ताकि  ये

 मत  बाजार  मे  अधिक  प्रतिस्पर्धात्मक  बन  सके  |  इन  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :--

 (1)  कर  सम्बन्धों  प्रोत्साहन  देना  ।

 164
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 न्<>ेंन्ममन्«५  मासिक  अनार  भनी  ना  तीन  नमक  ३  मान

 जहाजों  की  क्षीघ्रतापूर्वक  खरीद  को  जा  सकी

 (11)  बल्क  कार्गो,को  ढुलाई  में  ट्रांसचार्ट  द्वारा  भारती  मालिकों  के  खिए  कार्पोएँब  रीयता  ।

 (1५)  जहाओं  को  सस््क्रं  पिग  के  लिए  प्रक्रिया  का  सरलीकरण  |

 (१५)  समझ्ृप  दायित्व  में  संशोधन  ।

 (1५)  किफायती  ईघन  की  खपत  वाले  जहाओं  कोटैंलरीद  के  लिए  प्रोत्याइन  ।

 सब्सिडी  के  माध्यम  से  वित्तोय  प्रोत्साहुन  ।

 ,
 नए  पत्तन  नहाया  क्षेया  का  निर्माण  और  अन्य  पत्तों  में  पत्तक  अथस्थापना  और  कोर्सो

 हैंडल  ग  सु[+घा  त्रीं  में  सुधार  ।

 हां  |  निजी  क्ोेत्र  की  16  नौवहन  कम्पनियों  भौर  भारतोय  नोवहन  बिगम  द्वारा
 पिछले  3  वर्षों  के  दोरान  अर्जित  प्रचालन  आय  नीब  दी  गई  है  :--

 रुपए ) अन+  हित  टू  जा
 टी  ण्  पट  /ओखखअ्ि:,सस्ॉनअा  सी  fern

 यब  निर्जा  नौवहन  कम्पनियां  मारतीय  नौवहन  बिनस

 367.88  703.24
 808.,05

 556.34  ae) नोवहन कम्पनियों की संख्या ओर उनके बेड़े की संख्या सांजन्धी  eR

 महीने  के  लिए  परिवतित  अनंतिम

 विवरण

 बड़ो  नोवहन  कम्पनियों  की  संख्या  ओर  उनके  बेड़े  की  संख्या  सांजन्धी  ब्यौरे  जो
 tear कम्पनी  |  को  मारत  ओर  विदेश  में  प्रचाखन  में  था  ।

 क्रम  कम्पनी  का  नाम  जहाजों  को  संस्या
 विदेश

 तले
 मारतीय  नौवहन  सिगम  24  102

 2.  तेल  एबं  प्राकृतिक  बंस  आयोग  39  लि
 ३.  ग्रेट  ईस्टन  शिपिंग  कंपनी  लिमिटेड  रब  29
 4.  एस्सार  छिपिग  कम्पनी  लिमिटेड  15  7
 5.  इंडिया  स्टीमशिपूस  लिमिटेड  न  18
 6.  सिद्षिया  सटीम  नेवीगेशन  कम्पनी  न  18
 7.  सेन्चुरी  शिपिंग

 यु  ॥8
 8.  सुरेम्द्र  ओवरसीज  लिमिटेड  9



 कैब्त  ..  26  2880

 9.  साउथ  हडिया  शिपिंग  कार्पोरेशन  7  9

 11.  चोगुले  स्टीमशिपूस  लिमिटेड  ज
 12.  गरबारे  शिपिंग  3  2

 13,  वरुण  शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड  3  4

 IG.  लार्सन  एण्ड  टूब्रो  लिमिटेड  5
 -  -॥4.,  जब  वशॉफ्यि  लिमिटेड  न  $

 रककब्ऊ०»»«»
 नि  कीच  कस

 राजस्थान  में  प्रामीण  टेलीफोन  केसरत्रों  को  स्थापना

 ८769,  भरी  गुमान  मल  सोढ़ा  :  क्या  संचार  भत्रो  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  पु

 राजस्थान  के  किन-किन  क्षेत्रों  में  चालू  षर्ष  और  आगामी  वित्तीय  ब्ध  के  दौसन
 गिकी  मिद्दान  के  अन्तगंत  ऐ्ामीण  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  किये

 ह  जनसंख्या

 इत  क्ोजना  के  अन्तगंत  राजस्थान  में  किन-किन  तथा  कितनी-कितनी  जनसंख्या  वाले
 क्षेत्रों  को  लाझ  और  न्

 उक्त  ग्रोअजा  के  अंतग्गंत  कितने  टेलीफोन  लगाए  जाएंगे  ?

 संचार  मतज्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  राजस्थान  के  प्राम्रीण  क्षेत्रों  में
 चालू  वित्तीय  वष्  के  दोरान  65  टर््न।फोन  एक्सब्रेंज  और  आमामी  बित्त।य  बर्  के  वौरान  75  टेलीफोन
 एक्सचेंज  स्थापित  करने  को  विभाग  के  योजना  ये  केन्द्र  राजस्थान  के  समो  क्षेत्रों  में  फीसे  होगे  ।

 ह  ओर  उक्त  योजना  के  कालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  वास्तविक  मांग  पर
 आधारित  1500  टेलीफोन  और  आगामी  विस्तीय  वर्ष  के  दौरान  2500)  2  लीफोन  लगाए  जाने  की
 संमावना  ।  दखसे  उन  गांवों  औौर  उनके  समीपवर्ती  गांवों  की  संपूर्ण  जनसख्या  को  भी  लाभ  पहुंचेगा जहां  ये  एश्सचेंज  स्थापित  किये  जाशंगे  ।

 मारत  में  विदेशी  राषध्ट्रिक

 6770.  भी  गुमान  मल  लोढ़ा  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 री  मलेशिग्रा  के  कुल  कितभे  राधिट्रक  28
 4१90  की  स्ट्विति  के  अनुसार  मारत  में  रह  रहे  और

 के
 (a,  इन  देशों  के  क्तिने  राष्ट्रिकों  को  गत  तं।न  वर्षों  के  दौरान  मारत  में  क्वरण  दी  गई

 फू

 गृह  भंशालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोष  कान्त  :  48)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे

 शीँए  सदन  के  पटल  पर
 रख  दी  जाएगी  ।

 १...

 कक हू न्



 हे  बह  हि  ह्ज्ल 6  #  2.  ह
 सिलिंत  उतरे

 केसे  े  _  सक_स-+ततन.सयसकस  क<&स्पउस्स्स््स-

 पेय  जल  सप्लाई  के  लिए गुजरोत  सेरकॉर हारा
 विया  गया  प्रस्ता

 6771.  भी  काश  पा  हाणा
 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  सौराष्ट्र  और  कच्छ  को  पाईप  लाइन  द्वारा  नर्मदा  नदीं  ते
 पेय  जल  की  सप्लाई  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु.भेश्ा  है;।-ओर

 यदि  तो  इम  प्रस्ताव  को  कथ  तक  स्व॑कृति  प्रदान  की  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रात्तय  में  ग्रामीण  विकास  वजिसाग  में  राज्य  मंत्री  उरैप  मनत्थ
 जी

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राय  सरकार  को  अपना  निर्णक  1990  के  अन्त  तक  सूचित
 कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  |

 मारत-पा  किस्तान  संयुक्त  आयोग  को  बेठक

 6772.  श्री  जनावंग  पुजारी  :  क्या  बिदेशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  मारत-पा  किस्तान  के  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनौने  के  लिए  मा  1990  में
 पाक  संयुक्त  आड्बोय  की  कोई  बंठक  हुई  शी  .  .

 यदि  तो  तश्मम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  इसा  कुमार  :  जो  नहीं  ।  ।

 और  प्रइन  नहों  उठते  ।

 पंजाब  में  आतंकवाद  के  दिकार  व्यक्तियों  की  विधवाओं  को  पेंशन

 बरी  कृपाल  सिह  :  क्या  गह  मंस्त्रो  धह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 पैजाब  में  ऑतंकवाद  के  शिकार  कितने  व्यक्तितयों  की  विधवाओं  को  3।  990
 को  स्थिति  के  अनुसार  पेंशन  दी  जा  रही  हैं

 इस  बेंशन  के  लिए  पात्र  विधवाओं  को  पेंशन  हेतु  जिश्ला-वोर  किंतनें  आधिदन  31
 1990  की  स्थिति  के  अनुसार  विचाराधीन  है

 हैं

 उन्हें  पेंशन  स्वीकृत  न  जाने  के  कारण  कया  और
 ५७  515१ प्रतषेक  माभते  में  पशंत  केते  लेक  स्वीकृत कौ  भॉकिकीं  7?

 “  -

 पृहै  मंजालक  मे  राज्य  गंधी  शुधोध  फाप्त  ₹फ)से  से  (५)  आए  सरकार
 एक की  है  भर  सर्दंम  के  कइऋ'म २"  पक्ष  औह  भाकेधी  ।  ०.  +  ४४:८४  न
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 हिक्षित  उत्तर  26,  भरप्र  1990
 3333-34  ननन+  नमन  नमन  -  कक  +-ननननाननानना  विननतणएणफटक्िगए  7  77  कण  ए  4  कप  ५क  नव  कि

 शेलीफ़ोन  उपकरणों  का  आयात

 6774.  थी  प्रकाज्ञ  पाठिल  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  निर्माण  तथा  पुषाबटन
 केबल  तथा  अन्य  उपकरणों  से  संबंधित  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  की  वस्तुओं  का

 झायात  किया  और

 वर्ष  के  के  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  को  वस्तुओं  का  आयात
 करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंडी  जनेश्वर  :  ओर  जानकारी  एकत्र  को
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दा  जाएर

 इफकोਂ  ओर  के  अध्यक्षों  को  बदलता

 6775:  श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर ेगे  कि  ।

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में
 '

 ओर  के  अध्यक्षों  को  बदल

 दिया  ओर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योगा  क्या  है  ?

 खाद्य  ओर  भागरिक  पूर्ति  प्रंज्ो  माथ्  राम  :  ओर  नाफेड  और  इफको
 के  उप  नियमों  के  अनुसार  अध्यक्ष  का  चुनाव  निदेशक  मण्डल  को  स्त्रयं  अपने  में  से करना  पड़ता  है  ।
 नाफेड  के  निदेशक  मण्डल  न  22  जनवरी  ,  इसके  को  एक  नए  अध्यक्ष  का  चुनाव  किया  ।  इफको  के
 निदेशक  मण्डल  ने  @ प्रभावी  को  एक  नए  अध्यक्ष  का  चुनाव  मारत  सरकार  ने

 को  कृमकों  के  अध्यक्ष  को  हसके  परिबर्ती  उप  नियमों  के  अन्तग्गंत  नामित  किया  जो
 क्चिार  अपर  गया  प्त  प्रमावी  नहीं  रहे  |  कूमको  के  निदेशक  मण्डल  ने  |  नोतोश  को  उप  नियमों

 के  अम्तगेंत  जो  अब  लागू  उसी  व्यक्ति  को  अध्यक्ष  के  रूप  में  चुना  ।

 सरधित  भूमि  को  कृषि  भूसि  बनाता

 6776.  थी  प्रक्ाह  धो०  पाटिल  :  गया  कवि  मश्नी  यह  बतान  का  कृपा  करेंगे  कि  ;

 देधा  सें  राग्यदार  अकषित  मूमि  कितनी

 भाकृषित  मूमि  को  कृषि  मूमि  वलाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करन  का

 क्चिर  किया  गया  और

 हस  संबस्ध  में  क्या  परिणाम  प्राप्स  हुए  हैं  !

 क्षति  सज्ञालय  में  कवि  भौर  सहकारिता  विप्ाग  में  राज्य  संभो  नोतोश  :

 मौजुदा

 अनुमानों दे आप्रार पर लगमग 3:29 सिलियब हैफ्टेवर रूज झीगोसिक श्षेद्र यें से करीब सि संगत हैक्डेमर के विस्तार को अकषष्ट भूमि के झुध में स्वीकृत किया पद जिसे 2838...



 ननास+  नमन  नदी
 6  )  लिखित  उत्तर

 स्थायी  चरागाहु  और  चराई  विविध  बुक्ष  मुल॒क  उप  कृषि  योग  बंजर  मू.म  वर्तमान
 पड़तियों  के  अलावा  पड़तियां  शामिल  राज्यवार  जानकारी  प्रदर्शित  कर*  बाला  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 और  यद्यपि  राज्य  और  केन्द्र  सरकारें  अक्ृष्ट/अशृष्य  मृद्ि  के  लिये  प्रायमिक  रूप

 से  ईंधन  और  थारे  के  लिसे  बायो-मास  उत्पादन  के  अन्तर्गत  कार्यक्रम  तंयार  कर  रही  क्षतिज
 फैलाव  के  स्थान  पर  उध्ट.'घर  बुद्धि  के  माध्यम  से  बढ़े  हुए  कृषि  उत्पादन  »ो  प्राप्त  किए  की
 आह्या

 विवरण

 आकद्ट  क्षेत्र  का  राज्य/संध  राज्यवार  ब्योरा  (1986  871

 (७७  टरेकटेयर  में  ।

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ  क्षेत्र  का  नाम  आकृष्ड  मुभि  बा  विस्तार

 आन्ध्र  प्रदेश
 2.  अरूणाचल  प्रदेश
 3,  असम
 4.  बिहार
 5.  गोवा
 6.  गुजरात  5६४५०
 7.  हरियाणा  ५
 ९.  हिमाचल  प्रदेश
 9.  जम्मू  और  कश्मीर  35६6

 कर्नाटक  2385

 केरल  0४
 मध्य  प्रदेश  ६8)

 महाराष्ट्र  ४740

 मणिपुर  24
 मेघालय  877
 मिजोरम  ३.0
 नागाखंण्ड

 उड़ीसा  2246

 पंजाब  44

 20.  राजस्थान  ५१4३

 सिकिक्म  84
 22.  तमिलनाड  !९५०५
 23,  ज़िपुरा  55



 विलित  उेशर
 '  36  1990

 a  आानमप«न्मपान्ःबकमकनबनकीं  अब  अमन

 24.  उत्तर  प्रदेश  2829
 :  25.  पश्चिम  बंगाल  326

 26,  अष्डमान  व  निकोबार
 27.  अण्डीगढ़
 26,  दादरा  व  नागर  हवेली
 29.  दिल्ली
 30.  वबमन  व  दिव
 31.  लक्षद्वीप
 32,  पाण्डिचरी

 योग  41481
 -+++++-

 पंजाब  में  उप्रवादियों  के  पास  हथियार  ओर  धोला  धारूद

 677?.  श्री  माधवराव  सिधिया  :  +या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 पंजाब  में  शत  चार  महीनों  के  दौरान  उम्रवादियों  के  पकड़े  गए  हथियारों  का  ब्यौरा

 क्या  );

 :  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  अनुमान  है  कि  पजाब  के  आसपास  उद्रावादियों  के  पास
 कितने  हथिथार  और  बारूद  जथा  किया  हुआ  और

 इन  हथि  का  पता  लगाते  और  इन्हें  पकड़ने  के  लिए  क्या  कदम  झठाए  गए
 गुए  सज्ालय  में  राज्य  मन्रो  सुजोध  कास्त  :  पंजाब  सरकार से  प्राप्त  सूचता के  अनुसार  115४०  से  1990  के  तीन  महीनों  की  अवधि  के  दौरान  निम्नलिखित

 दास्त्र  और  गोलाप्र  रुद्ध  बरामद  किये  गये  :--

 रिवाल्यर
 पिस्तोल
 ए  के  47  चाइना  अगाल्ट  राहफत्स

 54/56/74  राइफहुम  7
 अन्य  राइफल्स  जा

 बस्तूक
 स्टेनगन
 कारबा  इन्स  “2

 जी./एग  जी./एम,  जी  न  व
 मौजसे  —  मै
 हषगोले
 बम  न्न्न्न्हँ
 शॉकेट
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 राकेड  लांचर  न्+  ।

 कारतूस  -.6673

 कुछ  विस्फोटक  पदार्थ  भी  बरामद/जब्त  किया

 1990  के  लिए  पंजाधथ  सरकार  से  इसी  प्रकार  की  सूचना  की  प्रतीक्षा  है  ।

 उनके  पास्ष  उपलब्ध  शस्त्र  और  गोला  बारूद  का  ८।क-ठीक  मूल्यांकत  करता  संभव

 नहीं  है  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  सुरक्षा  आतंकवादियों/उग्रवादियों  के  छिपने  के  संभावित
 स्थानों  और  उनके  सहयोगियों  पर  निवमित  रूप  से  छापे  मारती  है  ।

 फिश  फार्मंसਂ  में  मत्त्यथ  पालग

 6778.  भी  भाजधराथ  सिंधिया  :  क्या  कधि  मंछो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारा  का  विचार  फिश  फामंसਂ  में  मत्स्य  योजना  को
 बढ़ावा  देने  का  है  ;

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योश  श्या  भोर

 आठवीं  योजना  में  इस  योजना  को  बढ़ावा  देने  हेतु  गपा  कदम  उठाने  का  विज्ञार  है  ताकि
 लाद्य  संसाधन  में  वृद्धि  की  जा  सके  ?

 कवि  अंजालय  में  कथि  और  सहाकारिता  विभाग  में  राज्य  मत्री  नीतिशा  :  (१)
 से  फ्लोटिंग  फिश  फामर्स  में  मत्स्य  अथवा  फ्लोटिंग  कंजेश  का  उपधोस  उचछ्च
 घनस्व  पर  टैंकों  में  डिम्पोना  पालन  के  लिए  और  जलाशयों  में  पूरब  आहार  का  प्रयोग  कर  टेयल  साइज
 मछलियों  को  बढ़ाने  क॑  लिए  किया  जाता  है  ।

 जाल  समय  में  कुछ  राज्यों  जैसे  महाराष्ट्र  इत्यादि  में  डिम्पोना  पालन  के  लिए
 प्री-फैब्रिकेटेड  प्लास्टिक  कजेस  का  प्रयोग  किया  रू  रहा  कुछ  राज्यों  ज॑ंत  कंरल  और  गोवा  में
 विदेदी  सहायता  के  माध्यम  से  जलाहयों  में  मछलियों  केज-फल्चर  पर  व्यवद्ायता  अध्ययन  मी  किया
 जा  रहा  है|  टेबल  साइज  मछली  का  पालन  क  के  अठगंत  कंन्द्रीय  मात्स्थिकी  अनुसंधान
 संस्थान  में  अनुर्सधान  और  विकास  संबंधी  अध्ययन  किए  जा  रहे  है  ।

 asa  भ्रदेश  में  उर्भरक  समंत्र

 ]

 6779.  डा०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :  कया  कवि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (5)  वर्ष  1989-90  के  दोरान  कितने  उवंरक  संयंत्र  बन्द

 इसक  क्या  कारभ  ओर

 इस  समय  मध्य  प्रदेश  में  कितने  उर्वरक  रायत्र  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  इनकी  कुत
 दन  क्षमता  कितनी  है  ?
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 न्  3  मनन  ५७७५  मा  ह+

 झाह्य  ओर  नागरिक  पृ्ति  मत्री  नाथ्  राम  ओर  वाराणसी  में  स्थित

 अमोनिग्रम  कलोराइड  क॑  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  एकक  विर्त,य  बाधाओं  के  कारण  सम्पूर्ण
 वर्ष  के  दौरान  ८न््द  रहा  |  इराक  अतिरिक्त  10  अन्य  एकक  भी  पावर  उपस्कर

 औद्योगिक  सम्बन्ध  आयातित  फास्फोरिक  एसिड  तथा  अमोनिया  की  कमी  आदि  के  कारण
 अव्धि«ं  के  लिए  बन्द  रहे  ।

 मध्य  प्रदेश  में  आठ  उबरक  संंयत्र  कार्य  कर  रहे  हैं  जिनकी  कुल  वाधिक  स्थापित  क्षमता

 ४  0,700  टन  नाइट्रोजन  तथा  82,800  टन  फास्फेट  है  ।

 उम्माय  जिले  में  इलेक्ट्रातिक  एक्सचेंज

 6780.  क्री  अनदर  अहमद  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 कगा  सरकार  का  उन्नाव  जिले  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाने  का  विचार
 2  श्र'र  यदि  तो  इस  रांबंध  में  सरकार  द्वारा  उठाये  जा  रहे  प्रमावी  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  और

 वहां  इलेलट्रानिक  एक्सचेंज  कब  तक  लगाया  जायेगा  तथा  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मत्रो  लनेश्वर  :  हां  ।

 1000  लाइनों  वाला  इलेक्ट्रानिंक  एक्सचेंज  उपस्कर  लगाने  और  कान  पुर  क॑  लिए  आवश्यक
 नंचा रण  माध्यम  प्रदान  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 1991-92  के  दौरान  हलेक्ट्रानिक  एक्सचवे  लगाये  जान  की  आशा  बशतें कि
 आवश्यक  उपरकर  उपलब्ध  हो  जाए  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्री  माल-माड़ा  प्रमार  रांबंधी  समिति  की  सिफारिशों

 ]
 6781.  श्री  के०एस०  राव  |

 श्री  रेडडो |
 ज्की श्रीमती  जमुना

 |

 :  क्या  जल-मृतल  परिवहुन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 श्रो  टो०  बाल  गोड़

 किः

 बया  अन्तराप्ट्रीय  समुद्री  माल-माड़ा  प्रमार  के  बारे  में  अध्ययन  करने  हेतु  अबतूबर ।  प्ट्र्य  ममुद्र  ही  प्र  हि  ,
 1988  में  नायहन  के  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  में  गठित  समिति  ने  अपनी  सिफारिश्े/रिपोर्ट

 कर  दी  हु

 पदि  तो  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 कया  पंत  गालिकों  ने  इन  सिफारिशों  के  बारे  में  अपनी  थर्हमति  प्रकट  को  है  और
 अमुरोध  किया  है  कि  इस  मामले  को  या  तो  राष्ट्रीय  पत्तन  प्रबंध-संस्थान  या  औद्योगिक  लागत  और
 मूल्य  ब्यूरो  को  भेजा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है

 172



 6  1912  लिखित  उत्तर

 जल-सूतल  परियहत  मंत्री  :  समिति  ने  सरकार

 को  अपनी  अंतिम  रिपोर्ट  13.3.90  को  पेहा  की  ।

 समिति  के  मुख्य  निष्कर्ष  इस  प्रकार  हैं  :--

 ()  उम्बरई  में  इस  समय  आयद  किए  जा  रहे  हैंडलिंग  प्रभारों  में
 बती  करते  का  मामला  नजर  नतों  आया  ,

 प्रत्येक  जिनस  के  लिए  बंज्ञानिक  तोर  पर  एक  ऐसी  आदर्शो  माड़े  दर  निकालते
 की  संमावना  नजर  नहीं  आती  जो  कुछ  अवधि  तक  ९  fg  वंघ  रहा  सके  ।  इसलिए
 समिति  ने  अखिल  भारती  शिपस  काउंसिल  द्वारा  दी  गई  ऐसी  19  जिसों  के  भाड़े  की
 दरो  का  तुलनात्मम  अध्ययन  किया  जो  भारत  तथा  पड़ोसी  देशों  मे  सामान  गंतथ्यों
 तक  ले  जाई  इस  अध्ययन  से  पता  चला  कि  भाड़े  की  दरें  लगभग
 वर्ती  पत्तनों  में  प्रचलित  भाड़  की  दरों  के  ही  समान  थी  ।

 (11)

 समिति  को  उपलब्ध  कराई  गए  सामग्रो  है  आधार  पर  मम्िति  इस  विषय  में  कोई
 विशिष्ट  सिफारिश  नहों  कर  सकी  कि  भाड़  की  दरों  में  किस  प्रकार  कमी  की  आए  तथा
 पहु  भी  कि  यह  कारक  भारतीय  निर्यात  के  रस्ते  में  किस  प्रकार  रुकावट  बन  रहा

 अखिल  भारतीय  शिपतत  काउ  तिल  ने  सपिति  को  सुझाव  दिया  दिया  है  कि  उचित  एवं

 युत्ति  संगत  टर्विनल  हैंडलिग  प्रभार  के  आवधिक  मूल्यांकन  का  कार्य  राष्ट्रीय  पत्तन
 प्रबंध  संस्थान  अथवा  ब्यूरो  ऑफ  इ  डस्ट्रियल  कास्टस  एण्ड  प्राईलिज  जेसी  किसी  सरकारी  एजेंसी
 अथवा  किसी  अन्य  को  भोंपा  जा  सकता  है  जिम  १रकार  उचित  समझती  हो  +.

 समिति  ने  ८प  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिश  नहीं  की  ।  तथापि  समिति  ने  नोट  किया
 कि  लगमग  70-75  9/  टमिनल  हैंडलिग  प्रमार  वह  होते  हैं  जो  बम्बई  पश्तन  न्थात़्  ओर  अम्बई  गोदी

 »मिक  बोडड  द्वारा  अघिसूचित  किए  जाते  हैं  और  ह॒र्सारए  टी०एच०सी०  में  कोई  कमी  तभी  संभव  है
 माई  कम  किए  इसके  अलावा  टी०एच०सी०  की  निर्धारण  शिपिन  लाइस्स  हारा

 अपनी  लागत  और  बाजार  की  नीतियों  तथा  शिपिंग  लाईनों  और  छिपर्स  के  पारस्परिक  प्रभाव  को
 ध्यान  में  रसख्त  कर  किया  जाता  है  ।

 दिल्ली  में  करेव  काटने  बालो  महिलायें

 6782.  भरी  प्र  शपराण  बाबूराब  मोसले  :  क्या  गह  संत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  जेब  काटने  वाली  महिलाओं  की  संश्या  में  वद्धि  हो  रही

 यदि  तो  गत  तीन  कलेंहर  बर्षों  के  दौरान  गिरफ्तार  की  बयी  जेब  काटने  बाली

 महिलाओं  का  ब्योरा  बया

 क्या  सरकार  ने  महिलाओं  द्वारा  जेब  काटने  का  धंघा  करने  के  बारे  में  कोई  अध्ययन

 य'द  तो  तत्सम्बस्धी  अ्ौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  बम  कारण
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 क्यर  सरकार  का  विद्यार  महिलाओं  हारा  जेध  झाटने  के  धंधे  पर  सिमन्त्रण  करने  के  सिए
 दिल्ली  के  सभी  सार्वजनिक  स्थानों  में  सादे  कपड़ों  में  महिला  पुलिस  कर्मियों  को  तेमात  करने  का

 और

 यदि  तो  तस्सम्वन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  भंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत  :  और  गत  तीन  क्लेंडर

 इर्थों  के दौरान  महिलाओं  द्वारा  जेब  काटने  के  मामलों  की  संख्या  और  गिरफ्तार  की  गयी  महिलाओं
 के  ध्यौरे  निम्नलिखित

 वर्षे  सूचित  किए  गए  गिरफ्तार  की  गई
 मामलों  की  संख्या  महिलाओं  की  संडुषा

 ।7  25

 2]  25

 जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं

 (४)  और  इस  प्रकार  के  अपराधों  को  रोकथाम  के  लिए  व्यस्त  बस  स्टापों  और
 बाजारों  में  महिला  पुलिस  सहित  सादे  कपड़ों  में  पुलिस  कर्ंचारी  त॑नात  किए  जाते  हैं  ।

 दिहली  परिबहत  मिश्रस  के  अंतर्गत  रेलवे  विशेष  सेवा  को  बातें

 6783.  श्री  प्रतापराब  बाबूराब  मोंसले  :  बया  जल-सूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  : ।

 दिल्ली  परिवहन  निग्रम  द्वारा  दिल्ली  के  अनेक  क्षेत्रों  के  लिए  चलाई  जा  रही  रेलवे
 विश्वेष  सेवा  स्पेशल  का  ब्यौरा  क्या

 केबल  कुछ  ही  क्षेत्रों  मे ंऐसी  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  मानदंड  कब»

 कया  इस  सेवा  को  अर्यंत  उपयोगी  और  निगम  के  लिए  लाभकारी  पाया  गया

 कया  निगम  का  विचार  बच  क्या  और  के  दौरान  दिल्ली  के  मोती  साउथ
 रामा  कृष्णा  पुरम  तथा  बंसत  गांव  जैसे  कुछ  और  क्षेत्रों  में  यह  सेवा  उपलब्ध  कराने  का

 (३)  यदि  तो  इस  सवा  के  लिए  किन-किन  स्थानों  चयन  किया  गया  और
 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  के०पी०  उम्तीकृष्णल  )  दिखली  परिवहन  मिगम  द्वारा
 चल्याई  जा  रही  रेलवे  विधेष  सेवाओं  का  विस्तृत  ब्यौरा  मंलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 रेलवे  विश्षैष  सेवाओं  के  रूट  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  मानदण्ड  नहीं  है  ।
 किर  यात्रियों  के  अधिकाधिक  हित  को  घ्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  दिल्ली  के  मुर्यप  ट्रक  कषहों  बह

 चलाया  बाता  है  ।

 पर
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 ये  सेवाएं  यात्रियों  के  लिए  उफ्योगी  द्िद्ध  हुई  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  रेलवे

 से  आर  के  परम  के  लिए  रेलवे  विशेष  सेवाओं  की  आर  बहुत कम  एवं आर
 ब्सों  की  कमी  के  कारण  अन्य  स्थानों  के  लिए  रेलवे  विशेषेवाएं  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 २७००  एमी  पॉ  सीडी  ie  कपास पडा

 नहीं  है  ।

 विवरण

 दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा  दिल्ली  के  विभिन्न  स्थानों  के  लिए  चलाई  जा

 रही  रेलवे  वि्येष  सेवाओं  का  ब्यौरा  ।

 रूट  सं०  से  सक

 ।  2  3  4

 1.  आर  ननन््द  नगरी  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन
 2.  आर  न्यू  सीमा  पुरी  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन
 3,  आर  नई  दिल्ली  रेलबे  स्टेक्षम
 4.  आर  न्यू  सीमा  पुरी  पुरानी  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन
 5.  आर  अरुणविहार  नोएडा  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशाम
 6.  आर  दिलश्ञाद  गान  )  नई  दिल्ली  रेलबे  स्टेशन
 7  आर  विवेक  विश्ार  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन
 8.  आर  तुगलकाबाद  रेलबे  कालोनी  पुराती  दिल्ली  रेलये  स्टेशन
 9.  आर  दिओवली  गांव  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन

 10.  आर  निजामुद्दोन  रेलबे  स्टेशन  नई  दिल्ली  रेलवे
 11.  आर  निजामुद्दीन  रेलवे  स्टेशन
 12.  आर  महरोली  पुरानी  दिल्ली  रेलबे  स्टेशन
 13.  शार  वसंत  कु  ज  पुरानी  दिल्ली  रेलबे  स्टेशन
 14,  आर  उत्तर  नगर  नई  दिल्ली  रेनवे  स्टेशन
 15.  आर  ८  जनकपुरी  नई  दिल्ली  रेलबे  स्टेदान|
 16.  आर  जिकास  पुरो  पुरानी  दिल्ली  रेलबे  स्टेशन
 17.  आर  डी  ब्लाक  जनकपुरी  पुरानी  दिल्ली  रेलबे  स्टेशन
 18,  आर  मंगला  पुरी  नई  दिल्ली  रेलबे  स्टेहाम|
 19.  आर  नजफंगढ़  नई  दिल्ली  रेलबे  स्टेशम
 20.  आर  बाबलोई  कालोनी  मई  दिल्ली  रेखवे  स्टेशन
 31.  आर  जद्डांगीर  पुरी  गई  दिल्ली  रेलदे  ल्टेशन
 22.  औरं  सरस्वती  बिहार
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 —_——  न  लउसनसललककउक्फसन्फफफ  स  अस:सस  <
 आँध्र  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले  में  कृषि  जिश्ञान  केस

 6784.  भीमतो  विद्या  लेस्युपति  :  क्या  कवि  मंधी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आन्ध्र  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले  में  उस  क्षत्र  को  कृषि  का  विकास  करने

 लिए  कृषि  विज्ञान  के-द्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 लाश  ओर  नागरिक  पृतति  मंत्रो  नाब्राम  :  नहीं  ।

 प्रषन  नहीं  उठना  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  एश्सच्चोंजों  को  इलेक्ट्रामिक  एक्सकोंजों
 सें  जबलता

 6785.  श्री  सुबेदार  :  उया  हांचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  मिर्जापुर  जिले  में  चुनार  में  तथा  सोनभद्र  जिले
 में  द्कित  ओब़ा  तथा  बुक  में  विद्यमान  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचजों
 में  बदलने  का

 यदि  तो  इ  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 संचार  मंभालय  के  राज्य  मनी  श्रेश्वर  हां  ।  ओबरा  के  टंलीफोन
 इक्सचेंज  को  छोश्कर  ।

 रेणुकूट  और  चुक  के  लिए  उपयुक्त  क्षमता  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजीं
 का  आवंटम  पहले  ही  किया  जा  चुका  इन  इलेवट्रालिक  एक्सचेंजों  को  उपस्कर  उपलब्ध  हो  जाने
 पर  चालू  करते  की  योजना  है  ।

 ओवरा  आटोमेटिक  एक्सचेंज  को  बदक्षने  का  अर्भी  पूरा  समय  नहीं  हुआ  है  और  इसका
 विस्तार  करने  के  लिए  उप€कर  का  आवंटन  किया  जा  चुका  है  |

 सारियपल  जिकास  बोर्ड  में  केरल  सरकार  का  प्रतिमिधित्थ

 ]

 6786.  श्री  के०  मुरलोधरण  :  कया  कृधि  अंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  तारियल  विरास  ख्रो़  में  केशव  सरकार  का  हाँचित  प्रतिनिधित्व

 यहि  हो  क्या  प्ररकार  का  विचार  फेश्श  को  चित  प्रशितिष्ित्त  हैफर  इस  ओौर्

 के  nee  नाक  3...  पलक  Sa  अर  ज०.++साारिववकिन  रा  मा  ५  आजा आकार



 6  1912  )  विखित  उत्तर

 कृषि  मंद्रालण  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  शाज्य  मंत्री  नीतीक्ष  :
 ।  ei  है  हे  रु  ह्हैक

 (  )  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  ५  पक  का

 ..  कुलिस  हा  स  भ्रलीले  पदायों  की  बिक्री  करने  बसों  को  ,
 ॥  ;  *  निरक्तार  करना

 ॥

 797.  श्रीराम  सागर  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताते  की  क्रपा  करेंगे  ह  :

 दिल्ली  पुलिस  द्वारा  गत  एक  वर्ष  के  किताो  नशीले  पदार्थों  क  वक्  ताओं  को
 फविरफ्तार  किया  और

 ५  ter)  उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  कीं  गई  है  और  नझोले  पदार्थों  का  धंधा  हरने  वाले  ae.
 शाधियों  को  सजा  दिलाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालव  में  राज्य  मंत्री  सुधोध  कांत  सहाय  :  989  के  दौरान  1369
 भ्यवित  गिरफ्तार  किये  गये  ।

 किये  गये  द्भधभी  के  का्पंताई  झुरू  कर  दी  गई  नशीली
 दवाओं  का  अवध  व्यापार  करने  वाले  अपराधिथों  को  |  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये

 (1)  अंतर्राज्य  और  अंतराष्ट्रीय  स्तर  पर  कार्य  करने  याले  नशीली  दवाओं  के  कुछ  अवैध
 हयापा  रियों  का  पता  गया  है|  हु  ”

 (11  नक्षीली  दव!ओं  का  अवैध  व्यापार  यात्रों  फे  जिरेड  संब  शासित  राज्य  दिल्जी
 में  बाहुर  जाने  और  अन्दर  आने  वॉले  शाम्तों  पर  विशेष  निगरानी  रखी  जा  रही

 CTS)  भशीली  दवाओं  के  मामलीं  में  जिन  अवैध  व्यापारियों  को  स्पाधिक  हिरासत  में  भेजा

 जाता  है  म्थायालय  में  उनकी  जमानत्र  के  लिये  सख्त  विरोध  िपा  जाता  है  ।

 (iv)  स्वापक  दबाएं  और  मनोत्तेजक  पदार्थ  शधितिग्म  1०४5  के  उपबंधों  के  अन्तर्गत
 नशीली  दवाओं  के  अवैध  व्यापारियों  के  प्रमुव  मामलों  निवारात्मक  नजरबंदी  के  लिये  दिल्ली

 प्रशासन  को  भेजा  जाता  है  ।'

 करुणामाग्रषली  देखीकोन  एश्सचेज  का  बिरतार  और

 आशुनिकोकरज

 6788.  भी  कृष्ण  कुमार  :  श्मा  सचार  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ...  क्यह  ककुणाकापल्सी  टेलीफोन  एक्सघूज  के  व्रिस्तार  और  आधुनिकीकरण  हैतु  शोगों  से

 संगठनों  से  कोई  अध्यायेदन  हुए  नि

 1...  ,..  गया  एप्ध्दोकड्ी०  प्युक्षां  देतू  हित  संयंत्र  ओर  साइक्रोबेय  टावर
 निर्माण  किया  सेंधा हैਂ  और  यदि  तो  और  ही

 177
 कै
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 इस  योश्ना  के  कार्यान्वयन  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंजालय  के  राध््य  मंत्रो  जनेश्वर  :  ली  हां  ।

 जी  हां  ।  टेंलीफीन  तक  ।

 करूणागापस्सी  टेंलीफीन  एक्सचेंज  को  चिंस्तार  करेगें  देके  इसे  आधुनिक  बनाने  के

 लिए  ह8ैवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  मोजूदा  हसलेंबेट्रोमकेलिकर्ण  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  स्थान  पर  उपप्लुक्त
 क्षमता  का  एक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचंज  लगाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ॥

 (2)  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  ककृणामापलली  और  त्रिबेस्द्रम  ट्रक  आटो
 मेटिक  के  बीच  एक  विध्यसन'य  संच"रण  माध्यम  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता
 कहुणा  गापल्ली  ओर  बिदलोन  के  तथा  किविलान  और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  एक  एच  १फ  लिक  चालू
 करने  के  लिए  माइक्रोवेव  टावर  और  पावर  प्लॉट  का  इस्तेमाल  करके  1990-91  के  दौरान  एक
 आएप्टिकल  फाइबर  लिक  चालू  किए  जाने  की  योजना  उपग्रु.क्त  स्कीम  के  अलू  हो  जाने  के  बाद

 आटोमेटिक  एक्सचेंज  का  इस्तेमाल  करके  एस०टी०डी०  सुविधा  व्यवहाय  हो  सकेगी  ।

 यंत्रोकृत  मत्रय-पालण  उच्चोग  के  सामने  आने  थालो  समस्याएं

 678  :  श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  या  कृषि  भन््त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  केरल  में  यंत्रीकृत  मत्स्य-पालन  उद्योग  के  सामने  आने  बाली  समस्याओं
 की  जानकारी

 सरकार  को  डीजल  सम्बन्धी  राअसहायता  के  लिए  केरल  सैकेताइज्ड  फिशिंग
 बोट  आपरेशव  एसोशिएयन  कोचीनਂ  से  कोई  ज्ञापम  प्राप्त  हुआ  और

 om)  यदि  तो  उस  उच्चोग  पर  आए  संकट  को  दूर  करते  के  लिए  सरकार  तारा  क्या  करम
 उठाए  हैं  ?  |

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भौतौश  :
 हूँ  ।

 और  कृषि  मत्रालय  ने  10-4  1990  को  ही  केरल  मेकेमाइक्ड  फीशशिक २03  चर
 बोट  आपरेटर्र  एशोसिएशनਂ  केरल  यंत्रीकृत  मश्स्यम  ताविक  से  एक  शापन
 प्राप्त  रिया  इस  ज्ञापन  के  मर्दों  पर  अमी  तक  कोई  लि  वहीं  लिया  क्या  है  ।

 खाद  तेत  +ा  बिक्री  गृल्य

 6790.  भी  बाई०  एश्०  राजपोलर  रेड्डी  :  भ्या  कृषि  बन्नौं  वह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 wer  क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़  अपने  उत्पाद  को  बाजार  थे  शसी  प्रकार  के

 अभ्य क्वाद्य तेलों से अधिट मुख्य पर बेच रहा प्रदि मी आरा के मूल्य में कमी करने हे आर हैं क्या इपाद दिए द्द् ह )78



 6  1912  जिखित  उत्तर

 कया  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  थर्ड  को  पिछले  दो  वर्षों  से  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  मे

 छूट  दी  गई  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कपरण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहाक्षारिता  विध्ाप्र  में  राज्य  भंत्रो  मोतीक्ष  :  (१)
 कौर  जी  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़  के  उत्पाद  को  कीमतें  आमतोर  पर  बाजार
 में  उपलब्ध  उसी  प्रकार  के  खाद्य  तेलों  के  अन्य  पैकों  से  कम  होती  अतः  को  कीमतों  को

 क्रम  करने  का  प्रयास  करने  का  प्रदन  ही  महीं  होता  ।

 और  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तम्त  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक  वस्तुओं
 को  लाइटौन्स  नियन्त्रण  और  मण्डार  सम्बन्धी  धोषण  से  सम्बन्धित  आदेश  जारी  करने  का  अधिकार

 है  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अथवा  उसकी  ओर  से  आवश्यक  वरतुओं  की  खरीद  और
 रण  इस  आश्ेस  में  क्षाम्रिल  नहों:हैं  ।  खब्टद्रीम  छेरी  विकास  सम्रेकित  द्िलहून  लीति  के  कार्यान्वयन
 में  के-ह्ीय  सरकार  की  ओर  से  खाथ  तिसहनों/तिसों  का  मण्डारण  ओर  बिक्रय  करता  है  ।

 बहु-मंजिले  मबनों  में  आग  लगना

 6791.  श्री  फ़रसू  प्रशाद  खरोज़  :  गया  गृह  मंत्री  यह  अताने  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  ऐसे  कितने  हहुलमंजिल  वाणिज्यिक  ओर  आवासीय  मबत  हैं  जिममें  अभी  भी

 उचित  अग्नि  रक्षा  उपकरणों  की  व्यवस्था  नहीं  तथा  उसके  मालिकों  और  कब्जाधारियों  के  नाम

 क्या-क्या

 गत  तीम  वर्षों  के  दौरान  इस  भवनों  में  आग  श्गने  की  कितनी  धटनाएं

 सरकार  द्वारा  ऐसे  बहु-मंजिलें  मबनों/कब्जाधारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है  जिनमें  अग्नि  रक्षा  उपकरणों  की  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  ओर

 दिल्ली  अग्नि  निवारण  और  अग्नि  सुरक्षा  1986  के  अनुपालन  की

 रानी  के  लिए  क्या  कदम  उठा  ग्रए  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंशी  सुवोध  काग्त  :  138  व्यापारिक  और  )9

 रिहायशी  भवनों  में  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  को  कमी  है  ।

 87-88  —  136
 88-89  --  132
 89-90  --  137

 दिल्ली  अस्ति  शिवारण  ओर  अग्नि  सुरक्षा  1986  के  अम्तबंतर  मोडिल  जारी

 किए  गए  हैं  ओर  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  के  अनुप्रालन  को  सुमिशिश्तन  करने  के  लिए  अमुषर्ती  कार्यमवाई
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 हुए  को  गई
 जिन  तं/स-अक्तों'में  निर्धास्ति  'अग्निसुरक्षा:-हषाय  हों  है  आग

 लगते

 की  घटनाएं  हुई  हैं  उन्हें  मील  कर  गया  है

 मुख्य  अग्नि  हामन  अधिकारी  और  नामर्कृत  प्रशष्षिकारो  जिन'भख्मों मं  कमी  पायी  जाती
 सयवा  सावधित्र  सर्वेत्षणो  के  परिणामस्वरूप  निजी  मबनों  मालिकों  न  एए  सियेशन  बना  ली  है

 जिसने  काफी  प्रशति  प्राप्त  की  है  ।  केन्द्रीय  लोक॑  निर्माण  विंभांग  ने  ।2  सुरक्षा  उंगाय  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  एक  पथर्क  एकबः  का  गटन  या  है  और  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 उपयुक्त  उपांय  किए  रा

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चार  सेसों  का  बनाम

 हेतु  स्वीकृत  को  गई  धर्मशाशि

 ]  केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संक्या-17 को  पक

 6792.  ध्ो०  सबिश्री  वया  जल-भूतल  परिवहन  .  संत्रोਂ  धहं  अतंगि  को  कृपा

 बे  रेंगे  कि  क्रेश्ल  स्ाध्टीय  राजमार्ग  के  अलवाग्र  से  व्यशिलला  तक  और  भक्षर-सक्षेरतल्लई
 तक  के  सेक््सनों  को  च:र  लनों  का  बनाने  हेतु  कुल  कितनी  घनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 छल  सृतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  केरल  में  राष्ट्रीय  को
 आर  लेन  का  बनाने  के  सबंध  में  सक्षबेंण  तथा  जांच  कार्य  एवं  अलवाय  से  इडापल्ली  तक  के

 ब्रहण  के  लाख  को  लाएंत॑  के  प्राबेकलमों  को  अभी  तक  स्वीकृतिਂ  दी  गई  है  ।

 बहार  में  धथष्टियां  टेलीफीन  सेवाएं

 6793.  श्री  राम  शरण  यादव  :  भया  संवार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्गा  ब्रिहा
 र  राज्य  विशेष  रूप  में  खगड़िया  जिले  मेंकटिहार  और  दियारा  में  दूरसंचार

 सेवा  की  स्थिति  स-तोषजनक  नहीं  है
 ट्र

 यदि  तो  क्या  सरकर  का  बिहार  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार  लाते  का  विचार
 र

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 हांचा  शाॉंत्रालय  के  राज्य  मांत्रो  जनेदबर  :  कारण  जी  नहीं  ।  खगड़िया
 जिले  के  दियारा  बेल्ट  म॑  दर्षा  ऋतु  क॑  दौरान  भारी  बाढ़  के  कारण  सेवा  मे  रुकावट  आ  जाती है
 जिससे  लाइनें  अस्त  व्यस्त  हो  जाती  और  इनकी  मरम्मत  बाढ़  का  पामी  कम  होने  के  बाद  ही
 सम्मव  होती  है

 +॥
 और  खगड़िया  जिला  मख्यालय  के  एक्सचेंज  को  एस०  टो०  डी०  क॑  साथ

 इल॑कट्रा  नि  हश्स्र  गम  में  बदलਂ  भा  .  8  थीं  योजना  कदौरम  थि
 सुविधा

 मर जिम्नलिक्ित तरीकों से सेवाओं में सुधार लाते काਂ है :-८ लिषयਂ का कार्पक्रम विद्यर
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 A)  परुग्यने  ढिस्म  क्षे  स्ट्रोज़र  और  मेगुअल  एकस्चेजो  को  इलक्ट्रानिक  एक्सकंजों  में  बदसना  ।

 ae  ८  /(+)  दिवास  बेस्ट  के  में  ग्राम  'टेलीफीनो:को  मरदी  स्वत  रैडिके  प्रणाली  से
 जोड़ना  ।  ।

 (  11)  पावर  सज्लाई  में  सुधःर  करते  के  लिए  एशगा्ेत्रों  में  इजन  आल्टरनेटर
 प्रदान  करता  ।  .

 पंजाब  में  पैय  जल  ,

 6794.  छ०  अलिम्वर  पाल  तह  :  कत्रा  कृषि  भत्री  यह  बताने  की  छुफ़  करेंगे  कि  :

 प्रजाब  के  नगरपालिका/अविधूवित  क्षेत्र  कमेटियों  तथा  प्रॉमीण  वें  ऐपो  अष्तियों
 का  ब्योरा  क्या  है  जहां  स्वच्छ  तथा  धुद्ध  पेय  जल  उपलब्ध  कराया  गग्ना

 हर

 ॥ष्या  सरकार  का  उन  समी  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  सपा  दाद्ध  /  पेय  जल  की  व्यक्षस्या  करने
 के  लिए  एक  योजना  तेयार  करते  का  विचार  है  जहां  यह  जल  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया

 .  की  ।
 य  द  तो  तस्सवष्री  विस्तृत  ब्यौरा  का  है  ;  ।

 डर  )  इस  हूं  हथ  के  लिए  चालू  जित्तोप  वर्ष  में  पंजाज  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित

 |;
 की  जा  रह

 (३)  समी  क्षेत्रों  में  स्वरुछ  तथा  शुद्ध  पेप  अल  की  व्यवस्था  करने  को  लक्ष्य  कथ  तक  प्राप्त
 होने  आशा  ओर  ७०  ७).  ७०४

 वर्ष  1990-91  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  का  विस्तृत  ब्योरा  क्या  है  ?  छा

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोभ  विकास  ब्िमाय  स्रें  राज्य  मंथ्री  .  उपेशा  माय
 1485  4  85  को  2254  समस्या  ग्रस्त  गांवों  और  129  कस्बों  में  से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त

 नक  |  २३6  समस्याग्रस्त  गांवों  95  कस्बों  को  पूर्ण  कप  से  मंथवरा  अंदिक  क$ंप  से  स्वच्छ  पेय
 जल  सुविधायें  मुहैया  हस  दी  गई  हैं  ।  prs

 और  कस्बों  के  लिए  योजनायें  राज्य  की  बसा  के  अरतवैत  और
 ग्रस्त  गांवों  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  जानश्यकता  कार्पक्रमਂ  केलॉय  प्रायोगित  त्वरित
 प्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  वाबिक  योजना  परिश्यय  के  आधार  पर  छुझकू  की  जाती  हैं  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  वर्ष  1990-91  में  अपने  कर्बों  के  लिये  पीने  के  हेतु  2.75

 करोड़  रुपए  ओर  ग्रामीण  क्षंत्रों  के  लिए  न्यूज़तम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अम्तभत  ।8  करोड़  रुपए
 का  प्रावधान  किया  गया  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अम्तर्मगत  (990-91  के
 लिए  आवंटन  3  84  करोड़  और  मिनी--मिश्नन  ,  क्षंत्रों  क ेलिए  1.65  करोड़
 रुपए

 सभी  ०4४,समस्पराप्रस्त  गांडों  को  आठढ़क़ों  धोजना  प्रें  बुड़िशायें  .  मुदैया  करा
 दिए  जाने  को  सम्भावना  है  |  कबर  ज़  किए  गए  34  क्यों  को  भी  दक्षक  के  अंत  तककबर कर
 लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।  म

 Lm
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 के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  हेतु  लक्ष्य  188  अत्यधिक  समस्याप्रस्त  गांवों  और

 278  अन्य  बाह्म  गांबों  को  कवर  करने  का  लगमग  13  आंदधिक  रूप  से  कवर  किए  गए  क्यों
 को  मी  1990-91  में  पूरा  किए  जाने  को  सम्भावना  है  ।

 श।यपुर  में  देलोफ़ोम  एक्सचन्ज  को  इलेक्ट्रॉनिक
 एश्सलेम्ज  में  धदलना

 6795.  श्री  मगद  कुमार  साय  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकहर  का  रापपुर  में  बतंमान  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन

 एक्सचेंज  में  बदलने  का  बिच्नार  <.

 यदि  तो  '*
 पं  +  छह  न

 यदि  चड्डी  प्कक्ष  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशबर  मिश्र  |  :

 प्रश्न  नहीं

 बतंमान  एक्सचेंज  उपस्कर  का  क/येकाल  अभी  समाप्त  नहीं  हुआ  है  इसे  बदलने
 की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  अतिरिक्त  मागे  नए  संस्थापित  इलेक्ट्रानिक

 जेजसे  पूरी  की  जा  रही  है  ।

 भुबनेदअर  में  खराब  टेलीफोल  सेवा

 [  धमुषार ]
 6796.  क्री  गोपीनाथ  गजपति  :  बण  हशांचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मुबतेएज़्र  में  टेलीफोन  अकसर  खराब  पड़े  रहते

 यदि  तो  मुवनष्वर  में  खराब  टेलीफोन  सेवा  के  क्या  कारण  मौर

 मुबनेश्वर  में  टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  करत  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 हां्वार  अंत्रालय  के  राज्य  मांजो  जनेदबर  :  नहीं  ।

 फरवरी  और  1990  में  असामान्य  रूप  से  काफी  वर्षा  हो  जाने  के  कारण  दोषों
 में  कुछ  बद्धि  हुई  थी  ।

 नया  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  कर  दिया  गया  है  ।  बाह्य  संयंत्र  को  भी  उन्नत  कर
 गया  है  ।

 पंजाब  में  तोम्रडाक  सेवा

 हैं  6797, श्री कमल  औजरी  :  क्या  हांचार  संत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेगे  कि  पंजाब  में
 1989  के  दौर्रान  तं|क्र्धाक  कितने  स्थानों  को  सेवा  आरमस्म

 षई  है  ?
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 हांचार  मंत्रासय  के  राज्य  मांत्री  जगेश्बर  और  वर्ष  1989  के  दौरान

 पंजाब  के  किसी  मी  स्थ्गन  को  स्पीड  पोस्ट  नेटवर्क  के  अन्तगंत  नहीं  लाया  गया  ।

 सिशेसा  टिकटों  की  काला  बाक्षारी

 6798.  भरी  अग्रवाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर ेगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  में  सिनेमा  टिकटों  की  काला  बाजारों  के  बारे  में  वर्ष  1989

 के  दौरान  शिकायतें  प्राप्त  और

 यदि  तो  तत्मम्वन्धी  ब्यौरा  कण  है  और  इन  शिकायतों  पर  व्या  कार॑वाही  को
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  धुबोध  कान्त  :  ,  .  शोर  वर्ष  1959  के
 दौरान  पजाव  सिनेमा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगत  167  हमले  द॑जज  लिए  गए  और  177
 व्यवित  गिरफ्तार  किए  गए  |  उनमें  से  153  व्यक्तियों  क॑  ae  दोधी  पाया  गया  ।

 दक्षिण  कोरिया  को  रांयुक्त  राष्ट्र  शंघ  को  सदस्यता

 6799.  श्री  परसराम  मारद्ाज  :  क्या  विदेश  मंत्रो  ःह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :
 क्या  दक्षिण  बलेरिया  ने  मारत  और  अन्य  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की

 सदस्यता  पान  हेतु  सहायता  देन  का  अनुराध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  दस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 क्थिद्रा  मंत्री  भी  इन  कुमार  :  जी,हां  !

 और  (4)  मारत  उन  सभी  प्रयासों  का  समर्थन  करता  है  जिनका  कोरिया  का

 शांतिपूर्ण  ढंग  से  एकीकरण  करना  हो  ।  सावंमौमिर्सा  के  सिद्धांत  के  अनुरूप  मारत  कोरिया  के
 लोगों  की  उन  आगांक्षाओं  का  समर्थन  करता  हे  कि  वे  विश्व  निकाय  मे  प्रतिनिधित्व  के  द्वारा  सयुक्त
 राष्ट्र  के  प्रयोजनो  और  सिद्धांतों  की  प्राप्ति  की  दिशा  में  सक्रिय  सहयोग

 कृषि  पर  आधारित  उद्योग

 608( 0.  स्०  अतिग्वर  पाल  :  सिह  कथा  कृषि  शांश्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कृषि  उत्पादों  पर  आवारित  औद्योगिक  एककों  को  स्थापित  करते  की
 सम्मावनाओं  का  पता  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  हैं  अथवा  अध्यपन  पत्र  तैयार  किया

 यदि  तो  तस्सबंधी  ब्यौरा  कया

 बया  इस  सम्बन्ध  में  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की  आवश्यक  प्रौद्योगिकी  देश  में  उपलब्ध
 क्या  सरकार  का  विकार  कृषि--पर  आधारित  ओऔद्योदिक  एककों  के  आहमेंग्र  केक््ल

 किसानों  अत  किसाणों  की  सहफाशी  सांयतियों  को  देते  का
 है
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 हैं

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश
 और  जी  प्रबंपकरण  उद्योग  जिसमें  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण

 मांग  प्रसंस्करण  समुद्री  मात्स्पिकी  टे  पैमाने  के  उद्योग  आदि  शामिल  के  विभिन्न  क्षेत्रों
 के  विकास  के  लिए  समा-पमय  पर  अनेक  अध्ययनों  का  आजोजन  किया  जाता

 '!  जी

 और  इस  समय  सरकार  का  एऐँया
 कोई

 वस्ताब  नहीं  है  छि  किसानों  की
 कारी  स्ितियों  के  लिए  कृषि  पर  आघारिस  ओऔद्यो  कभों  के  लिए  लाटसेस  रखा
 जाए  ।

 (4,  उद्यांग  द्वारा  कृषि  उत्पादों  के  बह  #।  कम  उपय्रोग  नी  वजह  से  आरक्षण  नीति  को

 अपनाना  उचित  नहों  हो  सकता  ।

 अनुसूचित  जातियों  चित  जनजातियों  के  भ्यूक्षितियों  के  लिए  वस
 लाख  कुएं  बनाने  का  कार्यक्रम

 [  अनुवाद  ]

 6801.  भरी  जे  चोक््का  राव  :  क्या  क्षि  मंत्री  यह  बतात  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  को  यट  जानकारी  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसू चित  जनज।तियों
 के  लिए  वर्ष  1988-89  से  शुरू  गए  दस  सष्ख  कुएं  बनाने  के  कार्यक्रम  से
 जोर  वर्ग  के  लोगों  का  उत्थान  करन  में  मदद  मिलो

 यदि  तो  अनुसू चित  जातियो/अनुमूचित  जनजातियों  के  लिए  राज्य-वार  अब  तक
 कितने  पण्के  कुए  बनाए  गए

 शैष  कुओं  के  लिए  कितनों  घनराशि  का  आवश्यकता  2;

 सरकार  सभी  कुओं  को  पूरा  करत  के  लिए  कितनी  अतिरिक्त  घनराशि  आवंटित

 )  क्या  यह  योजना  निरंतर  लाग  रहेगी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेकमजोर  वर्ग  के  लोगों  के

 लिए  अन्य  क्या  ग्रोजनायें  शरू  की  और

 यदि  तो  तत्मम्त्रस्धी  ब्यौरा  हपा है
 ?

 कृषि  मन्नालय  में  ग्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  मश्रो  उपेन्तर  नाथ  :  जी

 हां  ।

 दर  लाख  कुओं  को  योजना  योजना  का  सही  नाम  के  अंतर्गत  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  अब  तक  निममित  राज्य-वार  झुओ  की  को  सलगन  में  दर्शाया  ग्यਂ  है  ।

 और  कुओं  के  मोजना  को  वर्ष  1988-8५  के  दौरान  घुकू  किया  जया
 था  ।  वर्ष  के  दौरान  छुस  योजना  के  लिए  सक्  धत़ों  को  अ[तरपक  प्  को,,..एज्प/ब्रष  छंतरों  को
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 खत  en  अत  न
 #  १91  2.  )  कफिककत  उतर

 मजदूरी  रोजगार  कार्फक्रेमों  के
 लिए  वर्ष  के  अंतर्गत  रिर्लेज  करिए  गए  रांसाधनों  में  से  सबसे  पहले

 पूरी  किया  आनों था  ।  इस  प्रकारं  इस  योजना  कीं  सेंरह  वित्त  पोषित  किया  गया  है  ।  दस  साख
 की  योजना  1989-90  के  दौरान  भी  रही  भी  |  योजना  के  लिए  निधियों  की  आवश्यकता

 फो  जवाहर  रौंजैगार  योजना  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातिशें/*न  जातिथों  के  लिए  अल  ।-  अलग  लामार्थी
 उन्मुख  योजनॉरी हैतुं  निर्धारित  5  प्रतिशत  संसाधनों  में  थे  पूरा  कणा  1990-9।  के
 दौरान  524  6?  करोड  जो  कि  जवाहर  रोज्गार  योजना  के  अन्हगंत  कूल  आवरटनों  का  20
 प्रतिशत  कौ  दैस  लाख  कओं  की  योजना  क॑  िए  निर्धारित  किया  गया  है  «

 =k  (a)  ग्रामीण  विकास  विभाग  जवाहर  रोजगार  17?  सरन्कित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  नामक  दो  प्रमख  कार्यान्वित  कर  रहा  है  जिनमे  ग्रार्मण  क्षेत्रे  के  वर्षों  में  से

 अनुसूचित  जातियों  और  मुक्त  बधुदा  मजदूरों  में  के  लिए  प्राग्घान  तिए  गये
 ये  दोनों  कार्यक्रम  वर्ष  5990-9)  के  दौरान  जारी  रखे  जा  रहे  हैं  ।

 इसके  अतिरित्रस  कव्याण  मंत्रालय  द्वारा  जातिग्रो/जनगातियों  के  विकास  के  लिए
 कार्यान्वित  की  जा  रही  केन्द्र.य  और  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  हिनके  ब्यौरे  सातग्न  विवरण  में  |दए
 गए  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  भी  जारी  रहेंगी  ।

 विवरण  |

 क्रमंक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  सृश्यमा  के  अभुंधार
 का  नाम  अभी  तक  निर्मित  कुंओ

 बखरूपा

 ्््  2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  17211
 Boi  ::  :  मरुणाकतर  .  —_—

 3  असम
 4.  बिद्दार  79034
 5.  गोवा  8

 6  गुजरात
 7737

 1.  gia  कण  गा

 8.  हिमाचल  प्रवेज्ष  57

 9.  जम्मू  व  कइमीर  113

 है  कनेटिंके  2399

 11  क्रल  1S&

 «  1205:  कच्ण  $0669
 +  :  *  7१444

 >  +-०म्ेशिकुषश>र:-  >  ४7  ०  19
 15  मम  tig yy  +  *  000४४
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 ॥  2  3

 16.  मिजोरम  कनत+

 7,  नागालेंड  44

 18...  उड़ीसा  11245
 19.  प्जाब  जया-े

 २0.  राजस्थान  9399

 2!.  सिक्षिकम  ——

 22...  _  तमिलनाडु  6143
 235.  त्रिपुरा

 ता

 24.  झत्तर  प्रदेश  464
 25.  पश्चिम  बगाल  2663
 26.  अष्डमान  निकोबार  द्वीप  समृह  —

 27.  अ्षण्डीगठ  --

 28.  दादर  ८  नगर  30
 29.  दिल्ली
 30.  दमन  व  ईप
 39...  लक्ष्यद्वीप  नि

 32,  पाण्डिच्  री  तु

 योग  109247

 भारत  सरकार  के  कल्याण  मंत्रालय  के  अम्तर्ेत  अनुसूचित  जब-जातियों  के  घिकाल  के
 लिए  केस्त्रीय  भ्रौर  कन्द्रोप  प्रायोजित  योजनाओं  के  ब्योरे

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  बिकास  के  लिए  कल्याण  मंजालय  की
 लिखित  वेन्द्रीय  और  कम्द्रीय  प्राथोजित  योजनाओं  हैं  ।
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 (।)  अनुसूचित  जात  के  लोगों  के  विकास  के  लिए  उनकी  विज्वेष  संधटक  योजनाओं  के
 अलावा  राज्यों/संध  शासित  क्षेत्रों  को  विद्येष  केन्द्रीय  सहायता  ।

 (2)  आदिवा  सियों  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  उनके  प्रयास्रों  मे ंसहायता  करने  के
 लिये  विशेष  केन्द्रीय

 (3)  राज्पों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  अमुसू चित  जाति  विकास  गिगमों  हाएा  प्रायोशित  आय

 प्ुणित  करते  वाली  योजलांयें  ।  इम  वियमों  का  गठन  अथ।थिक  विकाता  बैंक  प्राह
 भाओं  वे  prog  में  अनुसूचित  आति  और  अनुसुचित  अनजादि  धरिवारों  का  विशीक

 पे  सम  सम्पढ़ें  बताते  के  हे  कय  हे  किएा  कया  -  ,



 है  1912  लिखित
 नकल  बज intsieteeeees  न

 (4)  अचुसूचित  जातियों  और  अनुसू बित  जनजातियों  के  विद्यार्थियों  के  लिये  मेट्रिकोत्तर

 छात्रवृत्तियां
 (5)  व्यवसायोंਂ  में  कार्यरत  लोगों  के  बच्चों  के  लिये  मैट्रिकपूर्व  छात्र

 (6)  बगुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  मेडिकल  तथा  इजीनियरी  कालेजों  में

 पढ़ने  वाले  छात्रों  के  लिये  पुस्तक  दंक  को  योजना  ।

 (7)  अनुसूचित  अप्तियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  को  लड़कियों  के  लिये  होस्टलों  का

 निर्माण  तथा  स्थापना  ।

 (8)  अबुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूबित  जनजातियों  के  लड़कों  के  लिये  होस्टलों  का  निर्माण
 तथा  स्थापना  ।

 (9१)  अनुसूबित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिये  परीक्षापूर्व
 ओर  सम्बद्ध  योजनाव  ।

 (10)  बबुसूचित  जाति  और  जनजातियों  के  कल्याण  में  लगे  स्थ्यसेबी  संगठनों  को
 सहायता  ।

 (11)  बनमूल  के  तिलहबों  के  पेड़ों  के विकास  की  योजनायें  ।

 (12)  अादियासी  सहकारी  विपणन  संघ  की  अंत  पू  जी  सहयोव  ।

 (13)  टी०  एस०  पी  क्षेत्र  में  आप्रम  विद्यालयों  की  स्थापना  ।

 राजस्थान  में  पेध  अत  की  कभी

 6802  औ०  राखा  सिह  राचत  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%।  क्या  केम्द्रीय  सरकार  का  राजस्थान  में  पेय  जल  की  समस्या  सुलझाने  के  लिये  कौईं
 विक्षेष  योजना  तैयार  करते  का  विचार

 क्या  सरकार  ने  इम  प्रयोजन  के  लिए  गहरे  कुओं  के  छिद्रण  करने  सबधी  मर्शलनें

 बापात  की
 यदि  तो  तत्संबंधी  थ्योरा  कया

 (w)  इनमें  श्ले  कितनी  मशीतें  राजस्थान  को  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  और  ये  मशीनें
 राज्य  को  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जापेंगी  ।

 (६)  क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्दन्ध  में  केश्नीय  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  दिया  ओर

 (=)  यदि  तो  तत्सस्यम्थी  ध्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  लंभासथ  में  ध्राजोज  जथिकास  जिमाभ  में  राज्य  अंभ्री  उपेस्र  माय  (5)
 राजस्थान  के  ६ध्ामीण  श्षेत्रों  की

 पेयगल  की  समस्या  का  समादान  राग्य  क्षेत्र  के  स्यृगतव
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 लिखित  अत  .  की  OO  ४

 भ्रावश्यकत्ता  क्रगग्नंक्म  बश्स़  क्रखीर  प्रायोजित  त्वरित  कलाई  कछांक्रमਂ के  अंतगंत

 किया  जा  रहा  है  ।  पनिन  अमर

 और  भरत  धरकार  तो  सूखा  गहायता  के  रूप  में  सोवियत संघ  एन
 है  उफ्हार  स्वह्ू्प  6  रोटेरी  ग्प  बाएा  हुए  थ  *  नह  पदਂ

 इन  रिगे  में  थार  रिगों  को  राजस्थान  ये  लगाया  गया  है  ।

 :  भी  नहीं  ।  त्च्

 ]  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 कपास  का  समयंत्र  मूल्य

 [  मगुड़ाद  -

 6803  श्रो  चित्त  बसु  :  कया  कृषि  मंत्रों  थह  बताने  की  कृणा  करेंगे  कि

 सरकार  का  कपाञ्न  के  पण्येत  बूल्य  में  चड्धि  करते  का  विष्कार  हैं  क्योंकि  पह
 कारी  नहीं  है

 यदि  तो  इसके  हुय्ा  कारण  श्रोर

 चालू  घोतम  पें  कष्औाम  के  कुन  उत्पादन  का  किलने  अतिक्षत  माउद्ीक  रूई  ड्िब्रस  द्वारा
 झारीदा  गया  है  ?  ह

 कृषि  मंत्रालय  में  कूधि  ओर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  नोतिश  .  (4)
 और  सरकार

 +  1689-00  के  कफाब  कौसम  सितम्ब  के  लिए  उचित
 ओऔस  कवा  लट  की  कपाप  कਂ  मल  किस्मों  अर्थात्  एफ-414/एच-717  और  का
 *  नतम  साधन  मुल्य  ब्रमशा  570

 रुपए  प्रति  क्विटल  और  690  रुपए  प्रति  क्विटल  निर्धारित
 किए  है  ।  का

 बात  उत्तादन  के  सरकारी  अनुभाग  अर्जी  वेव  नहीं  हुए  शक्यापि  कजार  मे  आधी

 अनुमानित  113.36  व  गांटों  में
 से  मारतीय  कपास  तिगभ  ने  (9.4.90  क्षय  10.6 8

 लाख  गांठें  खरीदों  |  आई  कुनत  ठोमेंसे  2।  लाख  गांठें  महाराष्ट्र  म  जहां  एक्राघिकूर
 भ्राप्ति  था  -  का  4  अतगंत  मत्राराष्ट  राज्य  सरकारी  विपणन  संघ  द्वारा  समर्थन

 कायूं  करू  किए
 ५,

 ि
 न  गफलोी  के  तल  को  खरोद

 :  3  4  श्रो  प्रकाश  फोको  ब्रह्म  मटट  :  वया  कृषि  मधौ  जह  बंतोति  की  कृयर  करेंगे
 '

 कया  वप्ट्रीय  डरी  विकाल  बढ़े  विशेध  रूप  से  छोटे  और  सीभात  किसानों  से
 सीधे  अथवा  सह  ९ारी  समितियों  के  माध्यम  से  म्  य्कर्खा  भहों  कंकीदशा है  घल्कि  श्र  गफ़न्नो  तेल  के
 ४.  पारियों  शे  बरीदता

 प्रदि  तो  इसके  क्या  करण
 ही  की  er  +न््क



 6  1912  सिक्षित्न  कैंसर
 पान  की  वीक  ना  pt pyre  नरक  नकाआ विनिनिननान  नमन

 (॥)  जया  अकरात  के  खसे  जाजार  क्वें  म्ब्क्कली  का  तेश  कपलठय  कशांणे  हेकु  रध्ट्रीय  डेरो
 बिबास  बोड़ं  को  सलाह  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किक  और

 जे

 यदि  ती  दरा  वर  सरकार  फी  बया

 ल्ाद्त  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रों  नाथय्राम  राष्ट्रीय  डेरी
 विकास  बोईड  से  जिलहनीं  का  उटादन  करने  वालौ  शहफाएी  समितियां  की  मं  गकली  खरोदने  के  लिए
 कमी  हास  क्षेत्र  कर्मों  *  अं  ठुमेश  थक्त  फर्क  किया  (  इन  सहारा  बमितियों  के  श्दस्खीं  में

 छोटे  ओर  सीमानत  किसार  है  डरा  विकास  भू  गफ़श्ना  का  सेल  व  क्कसी
 उत्पादक  सहबारी  समितियों  के  अलावा  बसे  श्रे  ge  दर्शक  भ्रण्टी  हकतकश  कार्यों  के

 उहूं  धर्यों  वो  प्राप्त  किया  हा  सके

 (४)  भर  चुख  या  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  ग्रे  भ्रमुयेध  किया  टै  कि  वह  गुड्राव  के

 खुले  बाजार  में  मं  गफली  का  तेल  निमु कत  ता  ह  के  तेल  को  कं)बतों  को  नियन्त्रन्
 किया  जा  सके  ।  मे  गफर्जा  तेल  के  वर्तमान  मल्य  निर्धारित  सीनाओ  में  हैं  और  राष्ट्रीय  शेरी  विकास
 बोर्ड  अपना  स्टाक  इस  प्रकार  निमुक््त  जिममे  कि  खाद्य  तेलों  के  थोक  बिक्री-मूल्य  निर्धारित
 सीमाओं  के  प्रीतर  ही  कायम  रशे  जा  मर्के  |  राष्ट्रीय  डरी  बिका  के  लेख
 का  विपणन  '  नामक  ब्राण्ड  से  उपमोक्ता  पेकों  में  जारी  रखेगा

 सम्मेलन

 6805  श्रो  ए  आर  अम्तुले  :  करा  बिदेशा  मंत्री  यह  अतात  को  कृपा  करो  कि  :

 क्या  1990  के  दोरान  सम्शेलस  मालई प  में  आयोजित  किया

 बया  अं.लंका  सरकार  ने  हाल  ही  में  यह  अनुरोध  किया  है  कि  वर्ष  1989  के  दौसड़
 जो  सम्धेलब  कोलम्दों  में  आयोजित  किया  था  उसे  आऔ  बर्ष  1990  में
 किया  ज'ना  और

 पा

 यदि  तो  उस
 मामले

 4  मारत  सरकार  का  बया  दृष्टिकोण  है  ?

 बिदेदा  सश्रो  |भो  इसत्र  कुणपश  सुख़राल  :  डी  हां  ।

 न॥  हई

 सा  सदस्य  देझ्षों  की  विज्षेषफ़र  औओीलका  और  मालदीव  की  सरकारों  के
 बीच  हस  मसले  को  सुलझाने  के  लिए  विचार-विमर्श  चल  रहा  है  |  सार्क  की  मौजूदा  अध्यक्षा  के
 प्रतिनिधि  के  रू  यें  |विचार-विमर्शों  में  अपनो  अहम  मूमिका  निभा  रहे  इन  विचार-विनझ  के
 परिणामस्वरूप  जो  भी  निर्णय  लिया  जरएथा  जारत  सरकार  उसे  मास्यशा  देशी  ।

 शुरखा  ला थी  माकशों  भर  मतरक्-अमरोीसा  के  चीज  ऋलां
 6806  श्री  गरांतिलाल  पुरषोत्तफकला  फरोश  :  कथा  शिेश  मात्र  पह  आह  की  कसा  करेंगे

 क्िः
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 जिलित  उत्तर  26  अन्र  1990

 क्या  मारत  ने  अमरीका  के  साथ  क्षेत्रीय  और  विश्व  स्तर  पर  सुरक्षा  संबंधी  मामलों
 पर  चर्चा  की  थी  ;

 यदि  तो  इस  संबध्र  में  अमरीका  ने  किन  विशिष्ट  मामलों  पर  मारत  के  साथ

 चीत  की  थी  ;

 क्या  अमरीका  मारत  को  स॑  निक  सहायता  देते  के  लिए  सहमत  हो  गया  और  ,

 (८)  यदि  तो  अमरीका  कितनी  स॑निक  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हुआ  है  णौर  क्या

 सरकार  इस  बारे  में  सइमत  है  ?

 विवेह्  मंत्री  हना  कुमार  :  (  जी
 विम्  जैत  और

 है  डोचोन  को  दक्षिग  एकियाई  क्षेत्र  की  अमरीका  सोवियत  पूर्व  यूरोप
 प्ें  होने  वाले  परिवर्तेन  आदि  ।

 जी  नहीं  ।  इसकी  मांग  ही  नहीं  की  .  गई  ।

 a)  प्रएन  नहीं  उठता  |

 बिदेशों  में  रहने  बाले  मारतोयों  का  क्षेत्रोय  सम्मेलन

 6807  श्री  यादवेशा  इस  :  क्या  बिदेशा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 या  सरकार  का  विदेशों  में  रहन  वाले  मारती  यों  का  क्षेत्रीय  सम्मेलन  आयोजित  करने

 के  बारे  में  उनसे  कोई  सुझाव  प्र।प्त  हुआ  और

 य  दि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  को  सहयोग  एबं  सहायता  देने  के  लिए  सहमत

 हुई  है  ?

 विदेश  संत्रो  हरत्र  कुमार  :  और  हालांकि  विदेशों  में  रहने  वाले

 मारतीयों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  सुल्लाव  दिए  गए  हैं  लेकिन  सरकार  को  कोई  विदधिष्ट  मनुरोध
 प्राप्त  बहीं  हुआ  है  ।

 शामेदधरम  ओर  शआोलका  के  शोल  मोका  सेवा

 6808.  भो  मुल्लापल्ली  रामअसाम  :  कया  लल-भूतल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंते  कि  :

 ॥॒  क्या  सरकार  को  रामेहवरम  और  श्रीलंका  के  बीच  नौका  सेवा  आरम्म  करने  के

 बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ जे
 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्षया  प्रतिक्रिया  और

 क्या  औीलका  ते  इस  मार्ग  पर.नोका  सेवा  झूरू  करके  ऐसी  ही  व्यवस्था  की  है  ?

 7...
 छल-भूतल  परिवहन  संत्रो  के०  पी०  :  ओर  (a)  सरकार  को

 शामेश्वरम  और  भीलंका  के  बीच  फेरी  सेवा  संचालित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  शीलंका  सरकार

 मी
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 से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  सरकार  उचित  समय  पर  फेरी  सेवा  पुनः  चालू  करने  पर

 विचार  सकती  है|  फेरी  सेवा  सबालित  करने  का  |नर्णय  भारत  तथा  श्रीलंका  दोनों  सरकारों

 द्वारा  संयुक्त  रूप  से  ही  लिया  जा  सकता  यह  निर्णय  एक  तरफ  से  नहीं  लिया  जा  सकता  |

 सरकार  को  ऐभी  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  श्रीलक्ा  सरकार  की  इस  मार्ग  पर  फेरी  सेवा

 बालू  करने  की  कोई  योजना  है  अथवा  नहीं  ।

 भारटोय  राष्ट्रिकों  को  शरण  वेना

 6809.  झी  गुमान  मल  लोढा  :  4.1  विदेश  मम्ज्री  यह  की  पा  करेंगे  कि  गत  तीन
 वर्षों  के  दौराम  कितने  मारतीय  राष्ट्रिकों  को  इंडानशिणा  और  मलेशिया  में  शरण  दी

 शई  ?

 विदेदा  मंत्रों  इस  कुमार  :  किसी  को  नहीं  ।

 स्वतंत्रता  सेनानी  सम्माम  पेंशन  मंजूर  करने  के  आवेदन  पत्र

 6810.  श्री  राजवीर  गया  गह  मसत्री  पट  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  वर्ध-वार  उतर  प्रदेश  से  सेनानी  सम्मान

 मंजूर  करने  के  लिए  कितने  नए  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितते  सामलों  का  लिपटारा  किया

 कि+नसे  मामले  अबे  मं  विचाराधीन  और

 लम्बित  मामलों  पर  शीघ्र  निर्णय  लेने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए

 गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुबोध  कास्त  :
 उत्तर  प्रदेश  से  पिछले  तीम

 बर्षों  अर्थात  1987,  1988  और  1959  4  दौरान  प्राप्त  हुए  नए  आवेदन  पत्रों  की  संख्या
 369,  349  और  :

 03  है

 और  अन्तित  अर्थात  3  1982  के  बाद  प्राप्त  होने  वाले  आवेदनों  को
 विलम्ब  से  प्राप्त  हुए  आवेदन  माना  जाते  है  ।  ऐसे  वविदनता  पर  वर्मा  विचार  किया  जाता  है  जबकि
 उसके  साथ  यातना  सहते  का  सरकारों  रिकाई  का  साक्ष्य  लगा  होता  है  तथा  आवेदक  बविलम्त  से
 आवेदन  भेजने  के  पर्याप्त  कारण  बताता  है  |  जहां  आवेदक  एसे  साक्ष्य  प्रस्तुत  करता  है  वहां  उनकी
 राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  जांच  की  ज'नती  है  तथा  यदि  सत्यापन  करते  पर  उन्हें  वास्तविक  पाया
 जाता  है  तो  आवेदक  को  पेंशन  स्वीकृत  की  जाती  अन्य  रहू  किए  वाले  मामलों  में  बे  मामले
 भी  शामिल  होते  हैं  जिनमें  आवेदक  द्वारा  सरकारी  रिकाई  से  कोई  साक्ष्य  प्रस्तुत  नहीं  किया  जाता  है  ।
 बविलम्य  में  दाले  आवेदनों  के  बारे  मं  अलग  में  रिकाई  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 जैसे  ही  राज्य  सरकारों  को  सत्यापन  रिपोट  प्राप्त  हो  जातो  है  लम्बित  पढ़े  मामलों  को
 निपटान  हेतु  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 एयर  ह  डिया  के  कमिण्क  विमान  में  बिल्कोट  के  धारे  पम्ें  भारतीय

 आसूचना  लेचा  के  वियद्ध

 6811  |  है  जार  कप
 या  कृषि  गंज्ती  झड़  की  छुका  करेंगे  कि  ;
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 व्था  सरकार  का  ध्याक  जून  1985  में  एअर  इंडिया  के  कनिष्क  विमान  में  उड़ाझ  के

 बीख  किस्फ्रीट  के  बारे  में  कनाडा  के  दो  पत्रकार  द्वारा  लिखी  टारमेटਂ  नामक  पुस्तक  .  में
 भारतीय  आसूचना  सेवा  के  कुछ  एजेन्टों  के  विरुद्ध  लग'ए  गए  आरीपों  की  ओर  आकर्षित  क्रिया
 गया

 ।  यदि  ां  त्रो  इस  बारे  में  तथ्य  बय  और

 डुग  मापले  में  नया  कारैगाई  को  बदीओ  ?

 संत्री  इस्र  कुमार  गुजराल  !  :
 तो  हां

 ।

 कनाडा  के  दो  पत्रकार  जुहेर  कश्पीर  और  ब्रायन  मेक  एन्ड्रयू  द्वारा  लिखित  पुस्तक
 टार्गेट-हाउ  द  इ  डियन  इटेनीजेंस  सत्रिस  पैतीटू  टेइ  कनाडा  का  कनाडा  में  23

 !98 /  को  अर्थात  4  वर्ष  बाद  ठीक  उसी  दिल  किया  गे  विस  दिन  कि  ०४5  में  एयर
 इंडिया  के  कनिप्क  नामक  विधान  की  उड़ोथों  गंकी  था  ।  पुस्तक  में  इंनयेः  लेंखर्की  ने  यह  आरोप
 लगाया  है  कि  बनाडा  में  रहते  वाले  सिकखों  वा  कद  खझ  करते  के  लिए  मारतीय  जसचना  एजेंसियों
 ने  की  झअस  इंडिया  के  कमाल  को  उज्ाका  या  |

 कनाडा  स्थित  मारत  के  हाई  के  ने  समाचार  रेडियो  और  रेल  विजन
 माध्यम  से  इन  निराघार  आरोपों  का  खैंडन  किया  इस  पुम्तक  में  निहित  आरोपों  के  बारे
 मारत  सरकार  की  चिन्ता  में  मी  कनाडा  की  सरकार  कीਂ  अवगत  करा  दिया  गया  है  ।

 शा

 मारतोयों  द्वारा  कुवंत  में  आत्महत्या

 6817.  बोलेतराज  सोनू  अहेँश  :  कया  विवेश  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व  1988  हर  1989  के  दौरान  कितते  मारतीयों  द्वारा  कुत्नेत  से  आत्महत्या

 उसके  ब्या  कारण  और

 इत  सक्ष्व  में  तरकार  द्वारਂ  यदि  कोई  कार्य  घ्रही  की  गई  है  तथ  वह  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्री  इस  कुमार  गुरूराल  )  :  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 19  88  में  दोਂ  ने  ऑर  (969  मे  तीन  ने  अश्महत्पा  वी  को  ।

 ओर  क्षमझा  जाता  है  कि  उन्होंने  आत्महृत्ता  ब्यक्षितवगत  तथा  निर्जा  बबरणों  से  की
 थी  और  इमलिए  द्दुः  सबथ्यन्ध  में  सरकार  द्वारा  कोई  कार  वार्ड  करने  की  गुः  नहीं  है  ।

 चिशीब  कई  के  सरकार

 68113,  शी  मदन  लाल  जराभर  :  स्यरं  भहं  अंजी  यह  बातें  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कि  कित्ति  किया  सेखस
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 ख़मग्री  सहित  खरीदी  गई  मुख्य  मदों  का  ब्यौरा  क्या  ये  मर्द  किन  पार्टियों  से खरीदी यई  ज्रछा  इम
 क्र  कितती  धनराशि  ब्यय  की

 इन  खरीदारियों  का  औचित्य  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन्हीं  शीषों  के  अन्तगंत  कितनी  घनरासि  व्यय  की

 राय  एम्स  फ  कमा  कारक

 थौर

 विक्तोय  वर्ष  के  अन्तिम  माह  में  विभागों  द्वारा  मारी  मात्रा  में  लरोददारी  न  करने  दैले
 कै  लिए  यदि  कोई  कार्यवाही  को  गई  है  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 ह  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  क्ान्स  :  (५)  सूकना  एसज  की  जा

 एरट्ी  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
 |

 जारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  बेज्ञातिकों  के  बेशममान

 6814.  श्रीमतो  असुस्थरा  राजे  :  क्या  कृषि  सश्रो  यह  बताने  को  कृपा  करसेंदे  कि  :

 विश्वविद्यालय  अपुदान  आयोग  द्वारा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  में  कार्थर्त
 विभिन्न  ग्रेडों  के  वेज्ञानिकों  के लिए  क्या  वेशनमाम  निर्धारित  किए  गए

 क्या  ग्रेंड  और  अन्य  सामास्य  ग्रंडों  के  वेज्ञानिकों  में  कोई  असंतोष  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 लात  और  लागरिक  आपूर्ति  मंत्री  नाथ्राम  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  ने  भारतीय  कृषि  अनु  पंघान  परिषद  के  वैज्ञानिकों  के  वेतनमात  का  निर्धारण  नहीं
 किया  है  लेकिन  1.1.1986  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आपोग  के  वेतन  पैकेजों  कौ  भारतीय  कृषि
 अम्  संघान  परिषद  के  वेज्ञानिक्रों  पर  लागू  किया  गया  तदनूसार  मारतीय  कृषि  अनु  संधात  परिक्द
 के  बेजानिकों  को  निम्नलिखित  बेतनमान  दिए  गए  हैं  :--

 1.  परीक्षण  करने  वाले  वैशानिक
 रु०  1740-3000
 वैज्ञानिक
 र०  2200-4000
 वैज्ञानिक
 २०  3000-5000

 4.  पेज्ञासिक  सेलेक्सन  में
 और  वरिष्ठ  वेज्ञानिक

 ₹०  3700-5790
 5.  प्रमुख

 २०  4500-7300

 (&)  संशोधित  बेतनमानों  के  खिलाफ  कुछ  अभिवेदन  प्राप्त  हुए

 प्लेंड  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  अभिवेदनों  की  जांच  की  मई  है  और  उसे

 अस्थौकृक्ध  कर  दिया  गया है  ।
 '

 हे

 प््
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 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  से  पेपर  ले  करने  हैं  ।  पहले  पेपर  ले  करने  की  एजाजत  दै  दें  उसके
 बाद  जो  करतः  याहते  करें  ।

 ]

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  नहीं  ।

 अध्यक्ष  भहोवय  :  ठीक  श्री  दिनेदा  सिंह  ।

 श्री  दिनेश  सिह  :  अध्यक्ष  हमें  अखबारों  से  पता  चला  है  कि  हमारे
 विदेश  मनन््त्री  और  पाकिस्तान  के  विदेश  मन्त्र

 के
 बीच  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बंठक  हुई  ह ैऔर  कुछ

 महत्वपूर्ण  निणंय  लिए  गए  हप  महसूस  करते  हैं  कि  इस  समा  को  यह  जानने  का  अधिकार  है  कि
 इस  बैठक  का  क्या  परिणाम  रहा  यदि  विदेश  मन्त्री  यहां  नहीं  तो  राज्यपाल  द्वारा  एक  वक्तठ्य
 दिया  जाना  चाहिए  कि  किस  विषय  पर  विचार  विमर्श  हुआ  और  इस  विचार  विमहं  का  क्या
 णाम  रहा  ।

 भी  एडआर्डो  फ़ैलीरो  :  श्री  दिनेश  सिंह  जो  कहते  हैं  मैं  उसका
 एन  करता  हूं  ।  नि:संदेह  यह  अच्छी  बात  है  कि  बातचीत  हुई  ।  हम  उभ्मीद  करते  हैं  कि  यह  वार्ता
 जारी  हसी  के  यह  बहुत  खेदजनक  बात  है  कि  पाकिस्तानी  विदेश  मन्त्री  ने

 गुट-निरपेक्ष  बेठक  में  कदमीर  मुह  को  उठाया  ।  इस  मुहँ  को  वहां  नहीं  उठाया  जा  सकता
 भारत  का  एक  अविमाज्य  हिस्सा  है  और  सभी  झगड़ों  का  निपटारा  द्विपक्षीय  रूप  से  होना

 चाहिए  ।

 श्रीमती  गीता  मुलर्जो  :  आज  के  टाईम्स  आफ  ह डिया  ने  एक  बहुत  ही
 बिन्ताजनक  खबर  दी  कि  द्वारका  पीठ  के  छांकराचायं  श्री  सरूपानन्द  ने  कल  नई  दिल्ली  में

 एक  क्षंवाददाता  सम्मेलन  में  घोषणा  की  कि  वह  और  उनके  अनुयायी  विवादश्रस्त  राम  जन्मभूमि
 मन्दिर  में  7  मई  को  दिलान्यास  उन्होंने  कहा  कि  7  मई  को  हजारों  लोग  सरयू  नदी  के
 किनारे  एकत्र  होंगे  ओर  वहां  से  स्वयं  वहू  अपने  तीन  अन्य  अनुयायियों  के  चार  ईंट  लिये
 मन्दिर  की  ओर  प्रस्थान  करे  गे  |  यदि  पुलिस  रोकेगी  तो  हम  जिनके  पास  ईंटेਂ
 को  छोड़फर  सब  रुक  जायेगे  और  हम  आगे  चलते  रहेंगे  फिर  पुलिस  जो  कुछ  करना  चाहे  कर
 सकती  है  |

 यह  पूछने  पर  कि  क्या  दिक्षान्यास  से  हिन्दू-मुस्लिम  दंगे  नहीं  शंकराचायं  ने

 आपरेदमस  के  बाद  तकलीफ  तो  होती

 ]  .
 7  7

 हसा  लगता  है  कि  विश्व  हिन्दू  परिषद  और  इस  जगतगुद  के  बीच  साम्प्रदायिकता  को  आगे
 बढ़ाने  के  मामले  यें  प्रतिस्पर्धा  चल  रहो  मैंने  सुना  है--मैं  गलत  भी  हो  सकता  हूं  या  ठौफ  भी  हो
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 सकता  कि  इस  दांकराभार्य  के  पीछे  कुछ  कांग्रस  के  व्यक्षित  भी  )

 यदि  ऐसा  नहीं  है  मुक्के  प्रसन्नता  होगी  ।  मैं  कांग्रेस  दल  को  एक  प्र्मनिरपेक्ष
 दल  मानती  हूं  और  अवश्य  यहां  भी  कुछ  धमंतिरपेक्ष  तर्य  विद्यमान  होंगे  ।  मैं  चाहुंगी  कि  थे  हस
 झंकराचाय  को  न  माने  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करती  हूं  कि  वह  इस  शिलान्यास  को  रोकने  के  लिए
 तत्काल  कदम  उठाये  ।

 झी  बसंत  साठ  नियम  353  के  अधीन  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्त  उठाना  चाहता
 हूँ  ।  कोई  मी  सदस्य  निन््दात्मक  टिप्पणी  नहीं  कर  सकता

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  जांच  करू गा  क्या  उसमें  कुछ  हानिकारक  बात  मैं  इस  पर  गौर
 करू  गा  |

 (  )
 श्री  बसंत  साठे  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रषन  उठाना  चाहता  मैं  लियम

 353  पढ़ू
 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 )

 अध्यक्ष  साहोदय  :  श्री  साठे  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  सुमाषिनी  कृपया  बेठ  जाइये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कल्पनाथ  कृपया  अपना  स्थान  भ्रहण  कीजिए  ।

 )
 अध्यक्ष  शहोबय  :  मैंने  श्री  साठे  को  अनुमति  दे  दी  है  क्योंकि  उनका  व्यवस्था  का  प्रश्न

 हरी  बसंत  साठे  :  नियमों  के  अधीन  ,  कोई  व्यह्तित  किसी  दल  अथवा  संस्था  के  विरद्ध
 निन्दात्मक  टिप्पणी  नहीं  कर  सकता  ।  कृपया  देखे  ।  यहां  एक  आरोप  एक  माननीय  सदस्थ
 ने  अखबार  में  से  कुछ  उद्धत  करते  हुए

 झी  तरित  बरण  तोपवार  :  आप  नियम  को  उद्धृत  करे  ।

 हरी  बसंत  साठे  :  यह  नियम  353

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तोपदार  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  साठ  को  अनुमति  दे  दी

 )

 अध्यक्ष  सहोवय  :  कृपया  अपना  स्थान  प्रहण  कीजिए  ।

 भरी  बसंत  साठे  :  बे  अनभिज्ञ  वे  तो  नियम  मी  नहीं  जानते  ।  मैंने  नियम  को  उद्धृत  करते

 हुए  शुरू  किया  मैंने  नियम  353  कहा
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 अध्यक्ष  थ्यी  आप  एक  वरिष्ठ  सदस्य  मैंने  आपको  अनुमति  दे  दी  है  ।

 )

 जी  बहांह  साहे  :  निमम  353  बहुत  स्फथ्ट  इन  को  नियम  अवष्य  आनना  चाहिए  ।

 )

 सूचना  और  प्रसारण  मसत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  सस्ती  पी०  :  मैं  ब्यवस्था  का

 प्रकरण  उठाना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  दाब्द  कार्यवाही  द॒तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 क्षो  बस  त॑  सांठे  :  कोई  भी  इतना  बुद्ध  नहीं  हो  सकता  कि  उसे  इस  नियम  की  जानकारी  न

 हो  ।  मैं  वह  शब्द  वापिस  लेता  हूं  ।  मैंने  पहले  ही  वह  शब्द  वापिस  ले  लिया

 )
 अध्यक्ष  भहोवय  :  उन्होंने  दब्द  वापिस  ले  लिया  है  ।

 )

 शी  बसत  साठे  :  मैंने  यह  शब्द  /**  वापिस  ले  सिया  वे  उससे  मी  बदतर

 |  ब्ययजान )
 कोई  मी  मानहानिकारक  टिप्पणी  नहीं  कर  सकता  है  ।  किसी  मी  सदस्य  द्वारा

 कांग्रेस  के  विर्द्ध  आरोप  लगाए  जाने  पर  मुझे  गम्मीर  आपत्ति

 अध्यक्ष  महोश्स़  :  कृपया  अपन  स्थान  प्रहण  कीजिए  ।

 )

 अध्यक्ष  साहोदय  :  मैं  इसकी  ज॑॑च  करू गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  सुनिश्चित  कक गा  कि  क्या  यह  मानहानिकर

 श्री  बहांत  साठ  :  इसे  निकाल  दियवा  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कया  है  ?  कृपया  अपना  स्थान  भ्रहण  कीजिए  ।

 झ्ली  पो०  चिदस्थरम  :  आपको  इसे  निकाल  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  साठं  जब  आप  सब  खक्े  हैं  तो  मैं  आपकी  कंसे  सुन  सकता  हूं  ?

 )

 के  अध्यक्ष॑पीठे  के  आदिशॉसुसार  कार्यवाही  वृततान्त  से भिकाल  दिया  गया  ।

 अध्यक्ष महोदय : मैं ag
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 झौी  बसंत  साठे  :  यहां  तक  कि  नियम  352  के  उपखण्ड  7?  के  अन्तर्वत  इसका  ही
 हथपष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  हैं  बोलते  समय  कोई  मी  सदस्य  मांनहा  शब्द  नहीं  बोलेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपने  अपता  तिब्रेदन  सम्रप्त  कर  दिया  ?

 बह  बहांत  साके  :  मेरा  यही  कि  जो  कुछ  मानत्तीय  सबस्य  ने  कहा  है  आपने  उसके
 सुना  धान  )

 अध्यक्ष  माहीदेगे  :  मुंके  आपसे  यहीं  कहता  है  कि  मैं  रिकार्ड  देखुया  और  तब  मैं  निर्णय
 करू  गा  ।

 )

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  नहीं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  रिकाई  की  आंच  कक्त  तर  और  यदि  इसमें  कोई  मानहानिकर  दाब्द  हैं
 मैं  यह  सुनिदिचित  करू  गा  कि  वे  कार्गावाही  वृत्तास्त  में  सम्मिलित  न  हों  ।

 )

 श्री  बसंत  साठे  :  यदि  आपने  उनकी  टिप्पणी  सुत्ी  उन्होंने  कहा  था  कि  हारका  के
 गरु  दांकराबाय  के  पीछे  कांग्रेस  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपसे  कह  दिया  है  कि  मैं  कारयकही--वृत्तान्त  क्तः  आज्यक्न  करूंगा
 और  यदि  उसमें  अपमानजनक  अथवा  असंसदीय  शब्द  होंगे  तो  मैं  जांच  करू गा  ।  अध्यक्ष  इसके
 रिक्त  कर  भी  क्या  सकता  है  ?

 अध्यक्ष  शहोदय  :  मैंने  आपसे  कह  दिया  है  कि  मैं  कार्यवाही  बृत्तान्त  देखने  के  बाद  कोई
 निर्णय  करूगा  ।  यह  अपमानजनक  है  अथवा  असंध्दीय  इसका  निर्णय  मैं  कार्यवाही  बुतास्त  की
 जांच  के  बाद  करू गा  ।

 शो  पी०  छिदस्थरस  :  उन्होंने  कांग्रेस  के  विरद्ध  आरोप  लगाए  इसमें  रुंदेह  की  क्या  बात
 आपने  उनकी  बात  सुनी  आपको  इसे  अभी  कार्यवाही  वुत्तान्त  से  निकाल  देना  चाहिए  ।

 उन्होंते  जो  कुछ  कहा  है  डसें  हम  सब  जानते  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  था  और  वह  अब  मी  इसका
 संरर्थनਂ  कर  रही

 अध्यल्  महोदय  :  श्रीमती  गीता  कृपया  अपने  बेह  +

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्री  दिनेश  आप
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 अध्यक्ष  भहोवय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  मैंने  श्री  दिनेश  सिंह  को  अनुमति  दी  है  ।

 शी  दिनेहा  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  दांकराचार्म  द्वारा  किये  जाने  वाले  शिलास्यास  के  प्रयासों
 से  उत्पन्न  सम्मावित  दंगों  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्या  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  कौ  बिता  को
 झता  हूं  ।  मैं  उनकी  थह  चिता  भी  समझता  हूं  कि  वह  सरकार  के  किसी  सहयोगी  जिसने  इसकी

 छुरूआत  की  आरोप  नहीं  लगाना  चाहती  शिलान्यास  उन्होंते  शुरू  किया  है  '*'
 -

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  के  सम्बन्ध  जो  न्यायालय  में  विचा  राघोन  हमारी  पार्टी

 की  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  जब  तक  न्यायालय  कोई  निर्णय  नहीं  कर  तब  तक  यथास्थिति  में
 कोई  परिव्तत  नहीं  कियः  जाना  चाहिए  ।  माननीय  सदस्यथा  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  का  हम  पर  आरोप
 लगाना  अनुचित  है  तथा  आपने  स्वयं  देखा  कि  माजपा  के  एक  सदस्य  उन्हें  किस  प्रकार

 हिंदायतें  दे  रहे  थे  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपनी  जगह  पर  बैठ  जाइए  ।  श्री  आडवाणी  बोलें  ।

 )

 श्री  ह्रोहा  राबत  :  अध्यक्ष  मेरा  प्वाइट  आफ

 साहड  ने  एक  व्यवस्था  प्रषन  उठाया  उसके  विषय  में  आपने  अभी  तक  रूलिंग  नहीं  दी  **

 अध्यक्ष  भाहोबय  :  हमने  दिया  इनको  एतराज

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  पैं  माननीय  सदत्ष्य  की  सुन  रहा  हूं  ।  रावत  आपका  कोई  प्वाहट  आफ
 आडर  नहीं  आप  ऐसे  ही  खड़े  हो  गए

 ]
 श्री  हरीश  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  नियम  352  के  अन्तगंत  है
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  साठे  इसे  पहले  ही  उद्धुत  कर  भुके  हैं  ।

 श्री  हरीदा  राबत  :  उन्होंने  नियम  353  उद्धृत  किया  नियम  352  में  कहा  गया
 है--'बोलते  समय  कोई  सदस्य  *  सभा  के  किसी  अन्य  सदस्य  पर  कोई  हेतु  का  लांछन  लगाते  हुए
 अकविथन  नहीं  करेगा  या  उसको  सदमावना  पर  आपत्ति  करके  उसका  वेयक्तिक  निर्देश  नहीं
 करेगा

 यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  कांग्रेस  पार्टी  के  विदद्ध  आरोप  लगाया  है  ।
 यहू  बड़ा  गर्म्मार  मामला  है  ।

 यह  एलीगेशन  जान  बूझकर  कांग्र  स  पर  लगाया  गया  हसके  पीछे  सीघा-सा ऐम  एक

 ऐसी  पार्टी  जो  पार्टी  सारे  काम्युनल  डिस्टरवेंस  के  पीछे  उसको  बचाना  पार्टी  को  क्षीरढ़
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 करने  की  कोषिश  की  अध्यक्ष  आपको  उनके  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  सुनना  चाहिए  था  और
 उसके  बाद  निर्णय  देना  चाहिए  था  ।”“

 भी  लालकृष्ण  आडवाजी  :  अध्यक्ष  माननीय  श्रीमती  गोता
 में  एक  प्रश्न  उठाया  है  और  उसमें  उन्होंने  इस  समाचार  से  चिन्ता  प्रकट  की  कि  द्वारिका  के  जगतगुर
 झंक  राचाय  ने  आने  वाले  मई  के  महीने  में  या  किसी  दिन  शिक्षान्यास  करने  वाले  हैं  ।

 एक  भाननीय  शवस्थ  :  सात  मई  को  ।
 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैं  हस  बात  को  दोहराना  नहीं  चाहूंगा  कि  मेरी  पार्टी  का  इस

 सारे  के  प्रकरण  के  बारे  में  क्या  दृष्टिकोण  लेकिन  आज  जो  विरोध  वहां  से  हो  रहा  है  :
 *:

 एक  सासननोय  सदस्य  :  सारी  दुनिया  को  पता
 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मुझे  पता  मे  दोहूराना  नहीं  चाहता  ।  मैं  उस  पर  कभी  भी

 अ्षालोजेटिक  नहीं  बल्कि  मैं  थर्व  करता  हूं
 ***

 मैं  गीता  जी  से  असहमत  होते  हुए  भी  इनके  दृष्टिकोण  का  आद  ९  करता  हूं  |  इसी  प्रकरण  पर

 बोलते  हुए  मैंने  एक  बार  पहले  मी  कहा  था  कि  माक्सेवादी  पार्टी  से  हमारा  दुष्टिकोण  मेल  नहीं  खाता
 लेकिन  कंसिसटेंट  दृष्टिकोण  है  ।  अभी  मी  अगर  राजा  दिनेश  हमारी  तरफ  इशारा  नहीं  करते
 तो  मुझे  बोलने  की  आवश्यकता  नहीं  थी  |  क्या  राजा  दिनेश  सिह  इस  बात  से  अपरिथित  हैं  कि
 द्वारिका  के  जगद्भुरु  छा.राचाय  कमी-कर्मी  हमारी  आलोचना  मी  करते  हैं  और  आप  से  वे  सम्बन्धित

 हैं  ।  मेरा  इतना  निवेदन  है  कि  यदि  जगदगुरु  शकराचाय  ही  साई  जा  और  राजा  दिनेश  सिंह
 जी  भी  इस  छिलान्यास  में  सम्मिलित  हो  जाएं  तो  मुके  शुशी  होगी  ।  लेकिन  मैं  फिर  से  आप  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  चाहे  रामजन्म-मूमि  का  मामला  हो  या  हिन्दू-दुसलमानों  स ेसबधित  और  कोई  मामला

 दोगलेपन  की  नीति  नहीं  चलेगी  ।

 अमी  अभी  मैंने  एक  फोटो  देखा  ।  उसमें  अगदगुर  छांक  रायायं  के  साथ-साथ  पश्चिमी  दिल्ली
 कांप्रंस  के  अध्यक्ष  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  बंठ  जाएं  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडयाजी  :  अध्यक्ष  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  अगर  वास्तव  में  कांग्रस
 पार्टी  '«

 )

 ]
 अध्यक्ष  भहोधय  :  मैंने  केवल  उन्हें  अपनी  बात  कहने  की  अनुमति  दी  है  ।

 की  लाल  कृष्ण  आंइवांजी  :  मैंने  राजा  दिनेश  सिंह  जी  की  आलोचना  नहीं  की

 डरोचिये
 अध्यक्ष  भहोश्य  :  मैंने  उन्हें  अक्नी  बात  कहने  कौ  अभुभति  दी  है  ।  कृपया  वाद-विधाद
 ।  न
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 झी  लाल  कृष्ण  आड़बाजी  :  मैंने  उनकी  आलोचना  नहीं  की  |  लेकिन  हस  बात  पर  बिरोश

 नहीं  करना  अगर  गीता  जी  ने  जो  कहा  वह  यस्तुतः  सही  है  ती  ।

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैंने  ध्यवस्था  के  प्रदन  सुन  लिये  हैं  ।

 )

 ली  विनेषा  छिह  :  शरूकि  भानमीय  सदस्य  ने  मेरे  नाम  का  उल्लेश  किया  है  इसलिए  व्यक्तिगत

 स्पष्टीकरण  के  संबंध  में  "“  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  आपको  बुलाऊंगा  |

 भी  दिनेश  सिह  :  माननीय  सदस्य  श्री  आडवाणी  ने  मेरे  नाम  का  उल्लेख  किया  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जगदगरु  जगदगुरु  शकराचार्य  को  मेरे  मित्र  आडवाणी  जी  समेत
 सबको  आशीर्वाद  देना  चाहिए  ।

 झी  वसुदेव  आचार्य  :  हम  एांकराचार्य  का  आक्षीर्वाद  नहीं  चाहते
 अध्यक्ष  भहोवय  :  क्या  बात  है  ?  श्री  मैं  आपकी  भी  बात  सुनूंगा  ।

 कृपया  अपने  स्थान  पर  बंठ  जाहये  ।

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  दिनेश  आप  क्षपया  अध्यक्ष  को  सम्बोधित  कीजिए  ।

 झी  दिनेश  सिंह  :  अध्यक्ष  मैंने  यही  कहा  था  कि  आप  स्ययं  देख  सकते

 हैं  कि  वा  हो  रहा  है  ।

 क्रष्पक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अपने  स्थान  पर  बंठ  जाइये  ।

 श्री  बिनेश्  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  नहीं  जानता  कि  मेरे  मित्र  श्री  वसुदेव  आचाय॑  को  क्या
 आपत्ति  यदि  वह  शंकराचाये  की  बजाए  माक्से  का  आशीर्वाद  चाहते  हैं  तो  वह  ऐसा  कर  सकते

 मेरा  उनसे  कोई  विवाद  नहीं  है  ।  परन्तु  मैं  यह  कह  रहा  हूं  क्रि  शकराचार्य  क्रो  हभी  को
 आणीववाँद  देना  परन्तु  किसो  भी  दाकराच!यं  को  किसी  दल  अथवा  समूह  से  सम्बद्ध  नहीं  होता

 इसलिए  माननीय  सदस्य  श्री  आडवाणी  ने  जो  कहा  है

 |
 उनका  हमारे  साथ  सम्बन्ध  मैं  नहीं  समझ  ता  हूं  कि  शंकराचार्य  जी  का  किसी  से  सम्बन्ध

 हो  सकता  यह  उनकी  गरिमा  के  खिलाफ  है  और  हमारी  गरिमा  के  खिलाफ  है  ।  हमारा  सम्बन्ध
 किसी  मी  गुरु  से  नहीं

 ]

 अनाक्ष-मह्ेदक  :  भी  ता  काम  अपने  स्वाश  पर  ओदठेंगे  ?  कैंते  श्री  ग्रोचरी  को

 बुलाया  है  ।
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 खचिजिीीी  चीन  ——

 भी  मजनलाल  :  अध्यक्ष  मेरा  प्वाइट  आफ  आर्डर  है  ।  यह  कोई
 भाषण  देने  का  हु  नहीं  है  ।  हक  यह  है  कि  गीता  मुखर्जी  ने  जो  इल्जाम  लगाया  उसको  कार्मबाही
 से  निकलने  के  आ7े  में  हम  आपकी  हूलिंग  चाहते

 अध्यक्ष  महोबय  :  यह  कया  प्वाइट  आफ  आरंर  आप  बंठिए  |  मैं  सुन  रहा  हूं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  स्पीकर  रूलिग  देने  से  पहले  मेंबर्स  को  सुन  सकता  भाण  बेठिए  ।

 ),
 ]

 करी  संफुहीन  चौघरी  :  महोदय  मामले  की  गम्मीरता  तथा  इश्से  देश  में
 दायिकता  फंलने  की  आशंका  पर  विचार  करते  हुए  हम  यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  इस  मामले  को
 बातचीत  के  माध्यम  से  सुलझायਂ  जाए  अथवा  न्यायालय  द्वारा  तय  किया  जाए  और  उसके  निर्णय  का
 प्रत्येक  व्यक्ति  पालन  करे  |  यदि  कोई  उसका  उल्लंघन  करेगा  तो  देश  में  साम्प्रधामिकता  फैल

 जाएगी  *  भाजपा  या  विष्व  हिन्दू  परिषद  अथवा  मुस्सिम  संगठन  या  कोई  कांग्रेस

 )
 जी  ने  जो  कुछ  कहा  मैं  उसकी  सराहना  करता  उनका  दृष्टिकोण  स्पथ्ट  ये

 बहां  मन्दिर  बनवाना  चाहते  हम  इसे  स्वीकार  नहीं  करेंगे  तथा  उनका  विरोध  करेंगे  ।  यश्षपि
 कांग्रेस  ने  इसका  स्पष्ट  रूप  से  प्रचार  नहीं  किया  है  परन्तु  उसके  अतक  नेता  इस  तरह  के
 प्रयास  का  गुप्त  रूप  से  समर्थन  कर  रहे  हैं|  )

 देश  में  कुछ  दल  तथा  व्यक्ति  धमंनिरपेक्षता  के  बारे  में  दृढ़  रवेया  अपनाते  हमारे
 साथियों  ने  पिछले  लोकसभा  चनावों  में  यह  देखा  है  कि  सी०  पी०  आई०  के  उम्मीदवार  को  हटाने  के

 लिए  कांप्रस  के  पक्ष  में  माजपा  ने  अपने  उम्मीदवार  का  नाम  वापस  ले
 अध्यक्ष  महोदय  :  अपने  स्थान  पर  बंठ

 हरी  सेफुदीन  चोधरी  :  जी  महोदय  इस  विवाद  की  जटिलताओं  तथा  निकट  भविष्य  में
 इससे  उत्पन्न  होने  वाले  खतरे  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  कि

 हिसा  के  प्रयास  अथवा  ऐसी  ही  अन्य  बातों  का  समथन  कर  रहे  हैं  उनके  विरुद्ध  निदा  प्रस्थान  पारित
 किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपने  स्थान  पर  बेठ  जाइये  ।  मैं  अपना  निर्णय  दे  रहा  हूं  ।  आप
 अपनी  बात  कह  के  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उसके  बारे  में  चर्चा  शुरू  नहीं  कर  रहे  हपया  अपने  स्थान  पर  बेठ
 जाइये  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  पहले  मैं  अपना  विनिर्णय  दे  टू  +  मुके  अपनी  बात  कहने  दीजिए  ।  मैं  भी
 अपना  विभिर्णय  देगा  चाहता
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसुदेव  बैठ  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  '

 जाइए  ।  *

 अध्यक्ष  सहोदम  :  भाप  अपले  स्थान  पर  बेठ  जाइए  ।  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  मैं
 नुमति  नहीं  दे  रहा

 हूं
 |  मैं  इस  पर  खर्त्ना  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  कृपया  अपने  स्थान  प्र

 बेठ  जाइए  ।  मैं  किसी  अन्य  को  भी  अनुमति  नहीं  दू  गा  ।  मैंने  कह  दिया  कि  मैं  इसकी  अनुमति

 )
 अध्यक्ष  भह्दोदथ  :  मुझे  विनिर्णय  देता  है  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 |  हिस्दी  ]  .

 कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  1

 )

 [  अवृद्राह ]
 अज्कल  भहोसत  :  कृपया  प्रहले  स्थान  पर  बंठ  जाइए  ।  श्री  चोघरी  अपनो  बात  कह  जुके  हैं  ।
 भरी  अत्च्ाय  :  मैं  भोड़ा  सा समय  ही  लूगा  ।

 अध्यक्ष  भहोबय  :  जी  फिर  वे  मी  दुबारा  से  छोलने  लगेंगे  ।

 बसुदेव  आचार्य  :  उनके  बोलते  के  लिए  कुछ  नहीं
 अध्यक्ष  महौदय  :  अपने-भपने  स्थान  पर  गैठ  जाइए  1

 )
 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  समूचा  देश  जानता  है  क्लि  शिलान्यास  की  अनुमति  किस  प्रकार  दी  गई

 भी  ।  )

 अध्यक्ष  भ्रद्लोथ्प्र  :  माननीय  गैठ  जाहये  ।

 अप्टाक्ष  बहोदथ  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  मैं  किसी  को  सी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  कुमारमंगलम  :  )  :  क्या  आप  उन  कृथनों  को  कार्यवाही  वृत्तान्त  से
 निकालेंगे  या  नहीं  |

 अध्टक्ष  महोदश  :  यदि  आप  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  मैं  क्या  कहूंगा  तो  मुझे  कहने  दीजिए  ।

 भरी  बसुदेव  आच्वार्य  :  यदि  हम  सब  सहमत  हैं  तो  श्री  सफुद्दीन  चोषरी  द्वारा  प्रस्तावित  प्रस्ताव
 को  स्वीक।र  कर  सकते  हैं  ।  हम  सहमत  हूं  सकते  हैं  ।  हम  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  सकते  हैं
 और  यह्  प्रस्ताव  अध्यक्ष  पीठ  की  ओर  से  प्रस्तुत  फिया  जा  सकता

 मनन  विभशधिशिनिवशीननकिशब  ०

 वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  ना  3



 1912  )  विशिक्त  उतर

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अपना  स्थान  गुहण  श्री  सोज  कृपया  अपनी  स्थान
 बहुण

 |  .
 भी  मिंजतेल  यादव  फंजादाद  :  अध्यक्ष  मेरी  कॉल्टीच्यूएंसी  का  सकल  मैंने  लॉटिस

 दिया  मेरी  बात  सुनिए  |  )

 ]

 कुरियन  :  यहां  केवल  साधारण---सा  मुहा  है|ਂ
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अत्यम्त  साघारण  मससा  है  जिसे  पहले  ही  अनावश्यक  कृप  से  जाश्ल

 बता  दिया  गया  है  ।

 ओर  सित्रसेन  यादव  :  अध्यक्ष  मेरा  प्वाइंट  आफ  आर्डर  आपके  नियमों  मे  यह  ज्यकश्या
 है  कि  यदि  किसी  माननीय  सब॒स्व  का  जिक्र  किया  किसी  मससे  पर  उसक्श  मास  लिकाजाएं  तो
 उसे  स्टेटमेंट  देने  का  मौका  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  धर्चा  में  लोगों  ने  रामजत्मः  भूमि  के  शिलान्यास
 के  बारे  में  मेरा  नाम  लिया  उस  जिले  से  मेरा  सम्बन्ध  इसलिए  आक्को  केसे  बाते  सुनगी
 चाहिए  ।  )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  गहीं  सुना  हृफ्या  अपना  स्थाल  शृष्टणਂ  करें  ।

 )

 अभ्णक्ष  महोद्श  :  मानतीय  आप  बंठ  मैं  आपको  हजाअत  नहीं  दे  रहा  हूं  ।
 )

 *
 ]

 अध्यक्ष  भहोक्ष्म  :  मैंने  नहीं  सुना  है  ।

 (  ब्गबबान  )

 अध्यक्ष  भहोध्षय  :  मैं  हभाजत  नहीं  दे  रहा  हूं  मैडम  !

 डा०  राजेगा  कुमारी  कालपेयो  :  जो  कहा  गया  है  उसको  एक्सपंज  करा  दें''*
 अध्यक्ष  महोकय  :  आप  बेठ  मैं  व्यवस्था  पर  बात

 )
 शी  सिश्रसेश  मादव  :  मेरा  ध्यवस्था  का  सवाल  सुन  लें  तो  मैं  हैठ  जांऊ गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  नियमों  में  व्यवस्था  है  अगर  किसी  सदस्य  के  आरै  में  कुछ  कहा

 !
 सिन्र  सेल  यादव  :  मेरे  निवचिन  क्षेत्र  को  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  मैं  उस  पर  आ  रहा हैँ  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  खसंत  साठ  और  श्री  हरीश  रावत  द्वारा  उठाए  गए  अ्यवस्था  के
 प्रइनों  को  सुना  श्री  बसंत  साठे  ने  मसला  उठाया है  कि  श्रोमती  गीता  मुखर्जी  का  कथन
 जनक  अतः  इसे  सदन  की  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  मैंने  पहले
 मी  कहा  है  और  अब  भी  कह  रहा  मैं  रिकार्ड  देख  गा  ओर  उसी  के  अनुसार  अपना  बिनिर्णय  दूगा
 और  आपको

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कमल  जी  बोठ  जायें  ।  राजवीर  सिंह  आप  जो  सवाल  उठाना  चाहते
 उठाये  ।

 )

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  न  तो  सत्तारूढ़  दल  और  न  हो  आप  मुझे  आदेश  दे  सकते  हैं  ।
 श्री  कमल  चोधरीजी  ?
 क्री  राजबीर  सिंह  ?

 )
 भी  इसालीत  गुप्त  :  मैंने  आप  से  जो  समझा  वह  यह  आपने  कहा  है  कि

 आप  रिकार्ड  देक्षेगे  और  तब  विनिणंथ  देंगे  कि  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  का  कथन  मानहानिकारक  है  या
 नहीं  आपने  यही  कहा  है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  हां  ।

 श्री  इसाजीत  गुप्त  :  परन्तु  मैं  यह  जानने  के  लिए  अधिक  उत्सुक  हूं  |  यदि  ये  लोग-एंकराचार्य
 ओर  इनके  मित्र---अपने  घोषित  कार्यक्रम  को  7  मई  को  क्रियान्वित  करते  हैं  तो  उस  बारे  में  सरकार
 का  कया  कठम  उठाने  का  विचार  है  ?

 अध्यक्ष  सहोक्य  :  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  पहले  ही  इस  विषय  को  उठा  चकी  मैंने  उन्हें  सुन
 लिया  है  ।

 )
 भरी  इसाजोत  गुप्त  :  वे  लोग  कितने  दिलान्यास  करना  चाहते  हैं  ?  हम  यह  जानना  चाहते  हैं

 कि  सरकार  का  इस  विषय  में  क्या  प्रस्ताव  है  ?  -  ब्यकघषान  )
 शी  चित्त  असु  :  सरकार  को  यह  बताना  चाहिए  कि  वह  इस  बारे  में  क्या  कदम

 उठाने  जा  रही  |  व्यक्षषात  )
 भीमती  सुमाथितरी  अलो  :  हस  बारे  में  सरकार  क्या  कदम  उठाना  जाहती  यह

 बताने  के  लिए  ग्रृह  मन््त्री  को  यहां  अवश्य  होना  चाहिए  ।

 भारत  जल  रहा  सरकार  क्या  करने  जा  रही  इसको  रोकने  के  लिए  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अध्यक्ष  उसके  बारे  में  क्या  करें  ।

 )
 भरी  चित्त  असु  :  प्रघन  यह  है  कि  सरकार  को  यह  बताना  चाहिए  कि  वह  इस  बारे  में  कया

 कदम  उठाने  जा  रही

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  करू  यस  मि०  राजत्रीर  सिह  ।

 भी  राजबीर  सिह  :  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  जगह  पर  अफीम  की  लेती  होती  है  ।

 दुर्माग्य  है  कि  इस  वर्ष  मयंकर  ओला  और  बारिश  पड़ने  से  उसकी  फसल  चौपट  हो  गई  मैंने  वित्त
 मन्त्री  जी  को  पत्र  लिखा  था  कि  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  मे ंअफीम  की  खेती  चौपट  हो  गई  है  कृपया  इसकौ
 जांच  कराये  जिससे  किसानो  को  बाद  में  तकलीफ  न  हो  |  मैंने  एत्र  में  बताया  कि  '*

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  आप  बंठ  जाये  ।

 श्री  राजबीर  सिंह  :  वित्त  मन्त्री  ने  पत्र  भेजा  कि  डी०  एन०  सी०  लखनऊ  ने  अपने  सर्वे  के

 लिए  टीम  भेजी  ।  उसने  किसान  से  400/-  रु०  एरी  के  आधार  पर  यह  पैसा  लिया  कि  हम  तुम्हारे
 पक्ष  में  रिपोर्ट  लगाएंगें  और  नहीं  दोगे  तो  तुम्हारे  विपक्ष  में  लगाएंगे  ।  इस  प्रकार  भ्रष्ट  तरीके  से
 यह  पैसा  किसानों  से  वसूला  जा  रहा  है  ,  जो  पेसा  किसान  नहीं  उसको  अफोम  का  ज्यादा  परता
 देना  पड़णा  और  उसका  लाइसेंस  रहू  कर  दिया  जाएगा  ,  मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  मम्त्री  से  अपील
 करना  चाहता  हूं  कि  इसकी  जांच  कराई  जाये  और  किसानों  को  राहुत  दिलाई  जाये

 प्रो०  महादेव  शिवसकर  :  अध्यक्ष  कलकत्ता  और  बम्बई  की  तरफ
 जाने  वाली  सभी  रेलगाड़ियों  में  ।5  मई  तक  आरक्षण  फूल  हो  जाने  क ेकारण  लगभग  प्रति  दिन  हर
 गाड़ी  में  100  से  अधिक  यात्रियों  को  अपना  रिजर्वेशन  रहू  करना  पड़  रहा  है  ।  अध्यक्ष

 पुर  परिसर  में  एक  आन्दोलन  मी  चल  रहा  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  महाराष्ट्र  में  नागपुर  से  होकर  दिल्ली
 कलकत्ता  और  बम्बई  को  जाने  वाली  ग्रीष्मकालीन  स्पेशल  गाड़ियां  छोड़नी  चाहिए  ।  मैं  आपके  मा  ध्यम
 से  माननीय  रेल  मन्त्री  ज॑  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मेरे  इस  आग्रह  पर  विचार  करे  ।  अध्यक्ष

 नागपुर  से  प्रकाशित  होने  बाला  अखबार  में  इसके  बारे  में  विस्तुत  रूप  से  रिपोर्ट  भाई
 यह  22  अप्रैल  का  अंक  है  जिसको  पढ़कर  रेल  मम्त्री  आवश्यक  कारंवाई  करने  की  कृपा  करे  |

 भरी  जगरोश  सिह  कुशवाहा  :  मान्यवर  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी
 विशेषकर  गाजीपुर  जिला  में  मयंकर  सूखा  की  स्थिति  हो  गई  है  जिधकी  वजह  से  गाजीपुर  जिला
 के  8  ब्लाक  बुरी  तरह  से  प्रमावित  हैं  जिससे  गांव  के  लोग  स्थान  छोड़ने  के  मजबूर  हो  गए

 मैं  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  निर्देशित  करे  कि  जहां  सूले  की  स्थिति  पैदा  हो
 गई  बहां  पेयजल  की  उचित  व्यवस्था  कराये  ताकि  गांव  छोड़कर  आने  वाले  लोगों  को  मजदूर  न
 होना  पढ़े  ।
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 ]
 करी  मबानी  धांकर  होटा  :  झोोलावुष्टि  के  कारण  पिछले  दो  महीतीं  के  दौरान

 सम्बलपुर  जिले  में  खड़ी  फसल  को  मारी  नुकसान  हुआ  है  और  स्कूल-मवन  तथा  कुछ  पशु-फार्म  भो
 नष्ट  हो  गए  क्ष्योंकि  ओलावृष्टि  कौ  प्राकुतिक  आपदा  में  शामिल  नहीं  किया  गया  अत

 किसानों  को  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  की  सहायता  से  वजित  किया  गया  मैं  सरकार  से
 प्राथंना  करता  हूं  कि  यहू  सरकारी  और  निजी  कमाण्ड  एरिया  और  गेर-कमाण्ड  एरिया  को

 हुई  क्षति  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  दल  भेजे  और  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  पर्याप्त
 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराए  ।

 fare

 को  सदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  मेरा  यह  कहना  है  कि  होम
 मिनिस्टर  ने  यहां  बयान  दिया  था  कि  कश्मीर  से  जो  माइयग्र  ट्स  आये  हैं  उनको  500/-  रु०  महीना
 दिया  है  लेकिन  मैंने  उस  दिन  भी  कहा  था  कि  यह  गलत  बयान  आज  तक  उसको  एक  नया  पैसा
 नहीं  दिया  गया  है  ।  अगर  इस  बात  को  इस  देश  की  पार्लियामेंट  के  अन्दर  कहा  जाता  है  तो  उसको
 पूरा  नहीं  किया  जाता

 श्री  हरीश  राबत  :  हमने  इस  मामले  की  जांच  को  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाये  ।

 करी  सदन  लाल  ख॒राता  :  मैं  बहुत  अवब  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  मुके  यह  बताया  जाये
 कि  जो  पिछले  शुक्रवार  को  इस  हाउस  के  अम्दर  कहा  गया  था  तो  होम  मिनिस्टर  को  लगा  कि  मैं
 झूठ  बोल  रहा  हुं  और  गलत  कह  रहा  हूं  ।  मुझे  बताया  जाये  कि  अब  तक  उनको  पैसा  क्यों  नहीं  दिया
 गया  है  |  यह  मी  कहा  गया  था  मैं  अपनी  बात  को  सही  रूप  में  रखू  तो  मैंने  उतध्त  दिन  भी  बुनोती  दी
 थी  और  आज  मी  घुनोती  दे  रहा  हूं  कि  होम  मिनिस्टर  के  पिछले  शुक्रवार  के  अयान  के  बा  वजूद  यह
 बात  झूठी  है  ।  अमी  तक  उनको  500/-  २०  माह्दवाए  नहीं  दिया  जा  रहा  है

 हु

 अध्यल  महोदय  :  अब  आप  मैठਂ  श्री  संतोष  कुमार  गंशवार  को  बोलने  देਂ  ।  आपका  हो
 गया

 ओरी  संतोष  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  24  सोर  25  तारीश्व  को  दोनों  दिन
 हिन्दुस्तान  की  चोनी  मिल  के  कमंचारियों  ने  राष्ट्रीय  चीनी  उद्योग  कर्मचारी  समन्वय  समिति  के
 माध्यम  अपनी  मांगों  को  लेकर  घरना  दिया  था  ।  उनकी  मांग  थी  कि  तीसरे  वेतन  आथोग  की
 जो  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  कह  च्रोनी  मिल  कर्मचारियों  के  हित  में  नहीं  है  औरः  इसे  बनाते  समय
 उनकी  समस्याओं  को  ध्यान  में  नहों  रखा  गया  हमारे  केन्द्रीय  मन्त्री  श्री  जाअं  फ्नस्ड्रीज  और  भरी
 मधु  दंडबते  जी  मी  उन  करमंचारियों  की  समस्याओं  से  अबगत  हैं  ।  भेरा  क्रम  मन््त्री  जो  से  आग्रह  है कि  श्रस्म  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  को  फिर  से  बुलबाकर  बात  को  उतकी  समस्याओं  पर  ध्यान
 दिया  आए  और  तोसरे  बेतन  आपोग  की  रिप्रोर्ट  को  निरस्त  करके  नए  सिरे  से  नए  फैसले  और
 वीति  का  निर्धारण  होना  चाहिए  ।
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 सदन  लाख  खुराता  :  अध्यक्ष  मेरी  बात  का  पहेले  जवाब  मिलना  चाहिए  ।  जो  खबर
 झसी  थी  ,  उसके  बारे  में  सरकार  का  क्ग्रा  कहना  है  ?

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  बैठिए  ।  श्रीमती  सुभाषिनी  अली  ।

 शौमती  सुमाषिनी  अली  :  अध्यक्ष  मैं  अभी  अपने  दहर  से  आ  रही  हूं  |  पूरे  उत्तर  मारत
 में  आग  लगी  हुई  ऐसी  हालत  है  कि  किसी  सी  किसो  भी  जगह  दंगा  हो  सकता  है  ।  ऐसी
 स्थिति  में  अगर  कहीं  घामिक  जागरण  या  यात्रा  जुलूस  और  दूसरी  तरफ  लोग  क्षिज्रास्थास
 हत  जुलूस  हर  तरह  के  उकसाबेपूर्ण  नारे  सगाए  भद्दी  बाते  कही  जाेंगी  तो  पूरे
 उत्तर  मारत  में  कोई  बच  नहीं  सकता  है  |  पैं  मारत  सरकार  से  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  खुले  रूप  में

 ऐलान  करे  कि  इस  तरह  के  जुलूसों  हस  तरह  की  कार्यवाहियों  पर  रोक  लगाई  प्रतिबन्ध
 लगाया  जाएगा  और  किसी  को  इजाशत  नहीं  दी  चाहे  वहू  किसी  भी  सम्प्रदाय  का
 बादी  क्यों  न  हो  कि  वह  इस  तरह  की  आग  लगाए  या  लोगों  को  मड़काये  |  सरकार  को  आज  ही  इस
 बारे  में  स्पष्ट  ऐलान  करना  पड़ेगा  ताकि  ऐसी  कार्यवाहियों  पर  रोक  लग  सके  तुरम्त  ।

 ही  बसंत  साठ  :  वालों  करते  से  हट  सुभाषिनी
 तब  मामला  बनेगा  ।

 ]
 झीपती  सुमाधिती  अली  :  हमें  किसी  नहीं  करनी  है  ।  आप  बता

 रहे  अपनी  तरफ  विपक्ष  के  नेता  के  सामने  ---  करते  हो  और

 कहते  हो  |  क्या  हमें  तुमसे--**  सीखनी  पड़े गी  ।  --**-...  के  तो  आप  सरताज  एश्सपट  हो  ।
 हमें  नहीं  सीखना  आपसे--**  -  ।  )

 हरी  मदन  लाल  लरानसा  :  अध्यत्र  मैं  आज  बहुत  स्पष्ट  कह  रहा  हूं  ।  आप  यह  मत
 समझिये  कि  हम  कहकर  चुपचाप  बंठ  जाते  मैं  यहां  एक  महीने  से  कहता  आ  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोशय  :  आप  बंठ  जाइये  ।  बया  हुआ  |

 ली  मदन  लाल  खहाना  :  आप  मुझे  यह  बताइये  कि  जो  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा
 बह  पूरा  क्यों  नहीं  हो  रहा  ऐसे  आदवासन  का  क्या  फ़ायदा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  नोटिस  दे  दीजिए  ।

 क्री  सोमताथ  चटलों  :  फंजाबाद  में  माजपा  ने  कांग्रेस  के  पक्ष  में  अपने

 उम्मीदवार  का  नाम  वापस  ले  लिया  )
 भरी  भवन  लास  शुराना  :  हमने  पहले  ही  नोटिस  दिया  हुआ  लेकिन  कुछ  नहीं  हु  आ  ।  अब

 जाप  बताहये  हम  क्या  करे  ।
 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  बंठ  जाइए  ।

 क्री  मदन  लाल  इसके  बाद  हाठस  4-5  दिनों  के  लिए  खत्म  हो  4  5  दिनों
 की  हाउस  की  हो  जायेगी  ।  हमें  आज  ही  जवाब  चाहिए  ।

 क्या  फाओणन्रा
 से  निकाल

 —
 ००  अध्यक्ष  पीठ  के  आदेशामुसार  कार्यवाही  वृत्त
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 अध्यक्ष  महोदय  :  शायद  मन््त्री  जी  खड़े  हो  रहे  मिनिस्टर  आफ  स्टेट  ।

 भी  मदन  लाल  खुराना
 :  पिछले  फ्राइडे  को  यही  बयान  दिया  गया  मैं  उसी  के  बारे  इनसे

 जानना  चाहता  हूਂ  ।

 क्री  मिज्रसेश  यावव  :  अध्यक्ष  भन्त्री  जी  से  आप  लोगों  की  बाते  भी  सुन
 लें  और  फिर  मन्त्री  जी  से  कहें  तो  अच्छा  रहेगा  ।  सभी  का  स्पष्टीकरण  आ  जाएगा  ।

 अनुषाद  ]

 झी  चित्त  बसु  :  क्या  किसी  सदस्य  को  हर  बार  आपको  अनुमति  के  बिना  बोलने  का  विधेष

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसलिए  कि  यहां  सवाल  उठाया  गया  है  और  मन्त्री  जी  उसे  रैस्पौंस  कराना
 चाहते  हैं  इसलिए  मैंने  उन्हें  बुलाया  है  ।

 )
 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  बेठ  जाइये  ।

 ]

 करी  चिस  असु
 :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरफार  का  ध्यान  त्रिपुरा  ब  अन्य

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  में  आश्रय  पाए  हुए  लगभग  70  हजार  चकमा  शरणार्थियों  के  दुःख  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  हु  ।  वे  उस  सदन  के  बहुत  से  सदस्यों  के  साथ  प्रधानमन्त्री  जी  से  मिले  और

 हैँ  एफ  ज्ञापन  उम  ज्ञापन  में  उन्होंने  उन्हें  हो  रही  कठिनाइयों  का  वर्णन  किया  उनर्क

 कुछ  दिकायतें  हैं  राशन  उनके  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  अपर्याप्त  प्रबन्ध  और
 अपर्पाप्त  सफाई  एवम्  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  अन्य  यह  उनकी  छ्षिक्रायतों  का  एक  भाग  है  ।  राज

 नीतिक  रूप  से  उन्होंने  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  यदि  भारत  सरकार  और  बंगला  देश  सरकार

 द्वारा  अनुकूल  वातावरण  तैयार  करवाया  जाए  तो  वे  बंगला  देश  जाना  चाहते  हैं  ।  में  सरकार  से

 निवेदन  करता  हूਂ  कि  यथा  सम्भव  उन्हें  शीघ्र  बगला  देश  शेजने  के  लिए  अनुकूल  वातावरण  बनाने  के

 लिए  भारत  सरकार  बगलादेश  सरफ़ार  से  बातबीत  जारी  रखें  ।  इस  दौरान  मारत  सरकार  उन्हें
 राहुत  और  अन्य  सुविधाएं  बेहतर  रूप  में  उपलब्ध  कराए  ताकि  उन्हें  इस  देश  में  अमाननीय  स्थिति
 में  जोवन  व्यर्तीत  करने  पर  बाघ्य  न  होना  पड़े  ।  क्यों  हमने  ही  उन्हें  यहां  आश्रय  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुक्के  आपकी  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ।  परन्तु  आपने  इसे
 10,50  म०  पू०  पर  प्रस्तुत  किया  है|  मैंने  इसे  देखना  नहीं  मैं  आपको  इसे  यहां  उठाने  की

 अभुमति  नहीं  दे  रहा  हू  ।

 क्री  पो०  चिदस्थरस  :  प्रधातमन्त्री  ज  ने  ६तनी  महत्वपूर्ण  घोषणा  सदन  के  बाहर  को  है

 अध्यक्ष  महोदप  १  मैंने  इसे  देखा  नहीं  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।
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 श्री  पी०  चिबम्थरम  :  प्रधानमन्त्री  और  सरकार  नए  अर्-पे  निक  संगठस  बनाने  के  बारे  में  हस
 प्रकार  को  एक  महत्वपूर्ण  घोषणा  संसद  के  बाहर  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  यह  विशेषवाध्तिकार  का  भारी
 सल्लंधन  है  श्यजधान  )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  कपास  के  मूल्यों  के  बारे  में  आपका  ध्यानाकर्षण  नोटिस  मेरे
 क्लस  क्थिराधीन  मैं  इसे  देख या  कि  क्या  यैं  इसके  लिए  अधुकुति  दे  स्रकता  हु  ।  अन्य  विषयों  के

 हे करे  में  मैं  उन्हें  भव  यहां  डठाने  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  श्योंकि  मैं  बहले  ही  आपको  अवसर  दे

 जुका  हू  ।

 )
 )

 शी  मदसम  साल  ख्राना  :  अध्यक्ष  मेरा  बताईए  ।  मैंने  पिछले  फ्राईडे  को  लिखकर  दिया
 है  ।

 यह  होम  मिनिस्टर  का  बयान  मैं  पढ़्
 अध्यक्ष  महोदण

 :
 खुराना  जी  आपने  जो  नोटिस  दिया  उस  पर  मैं  अपना  फैसला  दू

 )
 |  है|

 शी  इसहजोत  गुप्स  :  श्री  मित्रसेन  कहते  हैं  कि  उन्होंने  आपको  काफी  पहले  एक  नोटिस
 लेकिन  आप  उन्हें  अनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  कोनसा  नोटिस  |

 ली  शिजसेश  यादव  :  ध्यानाकंंण  ।

 श्री  इसालजीत  बुप्त  :  जैसा  कि  आफ  जानते  हैं  वह  उस  क्षेत्र  ते  चुने  गए  हैं  जहां  दूसरे  शिलान्यास
 के  बारे  में  ?  मई  को  गड़बड़ी  होने  को  आश्वंका  है  ।  उन्होंने  उसके  बारे  में  आपको  नोटिस  दिया  और
 अब  आप  उसे  उसके  बारे  में  किसी  प्रकार  का  उल्लेख  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  म॒कके  नहीं  मालूम  कि  क्या  सम्होंरे  नोभटिस  समय  पर  दिया  है  ।  उन्होंने
 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताथ  के  जिए  नोटिम्न  दिया  है  |  वह  मेरे  विधाराघधीन  ने  इसे  12.00  म्रध्याद्"ु  और
 1.00  म०  Go  के  दोरान  नहीं  उठा  सकते  हैं  ।

 श्री  इसाजोत  गुप्त  :  आपने  इस  पर  एक  घम्टा  लगा  दिया  आपने  बहुत  से  सदस्यों  को
 बोलने  की  अनुमति  दी  यह  सब  तो  ठीक  लेकिन  आप  उनको  इसमें  शामिल  क्यों  नहीं  करते  ?

 वह  वहां  से  चुने  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  :  मैंने  उन्हें  अलम  नहीं  किया  ।  बल्कि  उन्होंने  नोटिस  नहीं  दिया  है  ।

 12.53  भ०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 उर्वरक  !990,  अम्म  और  कश्मीर  आगधानी
 उत्पाद  विपलजन  तथा  प्रश्नं(करण  मिगन  भ्पेनगर  के  बर्च  198
 82  और  1983-84  के  बाथिक  प्रतिवेदन  और  कार्यकरण  की  सोमाएं  आदि  |
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 1990,  जो  29  1990  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  271  में  प्रकाशित  हुआ  था  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्र जी  ।

 [  प्रश्धालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०डी०  729/90]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  के  अन्तगेत  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  बागवानी  उत्पाद  विपणन  तथा  प्रसंस्करण  निगम
 श्रीनगर  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 जम्मू  और  कइमीर  बागवानी  उत्पाद  विपणन  तथा  प्रसंस्करण  निगम
 श्रीनगर  का  वर्ष  1981-82  का  वाू्िक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक--महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 जम्मू  ओर  कश्मीर  बागवानी  उत्पाद  विपणन  तथा  प्रसंस्करण  निगम  लिमिटेड
 श्रीनगर  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 जम्म  और  कश्मीर  बागवानी  उत्पाद  विपणन  तथा  प्रसंस्करण  निगम
 श्रीनगर  का  वर्ष  1982-21  का  या्िक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियमन्त्रक--महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  बागवानी  उत्पाद  विपणन  तथा  प्रसंस्करण  निगम
 श्रीनगर  के  वर्ष  1985-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 जम्मू  और  कद्मीर  बागवानी  उत्पाद  विषणन  तथा  प्रसंस्करण  निगम
 श्रीनगर  का  बर्ष  1983-84  का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  क्री  टिप्पणियां  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दर्शानि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  देखिये  संस्या  एल०  टो०  720/90 ]

 (4  )  )  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  ।  तथा  2)  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ||
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 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्सो  के  वर्द  1988  89  के  वाधिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  तथा  उन  पर
 प्रतिवेदन  ।

 (5)  छपयुक्त  (4)  में  उह्लिखित  पत्रों  को  समा  पठल  पर  रखने  में  हुए  विज्मस्थ  के  कारण

 जनुवाद  ]

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र जी  ।

 में  रखे  धये  ।  देखिये  संक््या  एच०  टी०  731/90]
 वित्त  1979;  आयकर  1961;  दिल्ली  विक्रयकर

 1975;  सीमा-घुल्क  1962  और  कैस्द्रीय  उत्पाद
 शुल्क  और  नमक  1944  आदि  +  अन्तर्भत  अधिसूचनाएं

 बिस  मास्तालय  में  उपसस्त्री  अमिल  :  मैं  अपने  वरिष्ठ  मधु  दस्डवते
 की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता

 (1)  वित्त  1979  की  घारा  4]  के  अन्तगंत  निम्नलिलित  अधिसूचनाओं  की
 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 सा०  का०  नि०  102  जो
 ।

 1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 है|
 /

 हुए  थे  तथा  जो  15  से  16  1990  तक  की  मारत  की  यात्रा  पर  आये
 दीव  गणराज्य  के  राष्ट्रपति  महामहिम  श्री  मौमून  अब्दुल  गयूम  तथा  श्षिष्टमंडल  के
 अन्य  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा-कर  की  अदायथगी  से  छूट  देने  के  बारे  में  तथा  एक
 दयारुयात्मक  शापन  ।

 सा०  का०  नि०  103  भो  ।  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुए  थे  तथा  जो  3  से  4  1990  तक  की  भारत  की  यात्रा  पर  आये  केस्टा
 गणराज्य  के  राष्ट्रपति  महामहिम  श्री  डनियल  टी०  अरप  मोगे  तथा  शिष्टमंडल  के
 अन्य  सदस्यों  को  विद्ेेद्ा  यात्रा-कर  की  अदायगी  से  छुट  देने  के  बारे  में  है  शया  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  133  जो  12  1990  के  मारत  के  राजपत्र  में
 छित  हुए  थे  तथा  जो  15  से  !7  1990  तक  की  मारत  की  पर  आये
 कोरिया  गणराज्य  के  विदेश  मन्त्री  महामहिम  श्री  चोइ  हो-जू  ग  तथा  दिष्टमंडल  के
 अन्य  सदस्यों  को  विदेश  यात्राकर  की  अदायगी  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  134  जो  12  1990  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जो  20  से  24  1990  तक  की  मारत  की  यात्रा  पर  आये
 ब्ीन  के  विदेश  मन्त्री  महामहिम  श्री  कवीआन  क्वीचेत  तथा  शिष्टमडल  के  अस्य
 सदस्यों  को  विदेश  यात्रा-कर  की  अदाथगी  से  छूट  वेने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्यास्यात्मक  ज्ञापयव  ।
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 सा०  का०  नि०  135  जो  12  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  ये  तथा  जो  9  मार्च  से  16  1990  तक  की  मारत  की  यात्रा  पर
 आये  त्रिनिदाद  और  टोबेगों  के  उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  योजना  और  सेन्य  संचालन
 मन्त्री  माननीय  श्री  जिस्टन  डकरन  तथा  शिष्टमंडल  कै  एक  अन्य  संदस्य  को  विदेश
 यात्रा-कर  की  अदायगी  से  छट  देन  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 )  सा०  का०  नि०  '38  जो  |5  1990  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1990  की  अधिसूचना  संख्या  में

 कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [  प्रस्भालय में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  रो०  732/90]  ]

 (2)  आय-कर  |  की  घारा  296  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  ।  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  :--

 आथ-कर  1990,  जो  11  1990.  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिधूचना  सख्या  का०आ०  37  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 आय-कर  1990,  जो  6  फरवरी
 1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  काःआ०  12}  में
 शित  हुए  थे  ।

 )  आय-कर  सशोघन  )  1990,  जो  19  फरवरी  1990  के  भारत
 के  राजपत्र में  अधिसुचना  सख्या  का०  आ०  149  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 आय-कर  1990,  जो  21  1990  के  भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  164  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 आय-कर  1990,  जो  8  मार्च  1990  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  सख्या  क।०आ०  203  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
 आय-कर  1990,  जो  ।5  1990  के  मारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०ण्आ०  226  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  आय-कर  संक्षोधन  )  1990,  जो  16  1990  के  मारत  के
 राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  141  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्र्धालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  733/90] |

 (3)  दिल्ली  विक्रयकर  1975  की  घारा  72  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :--

 दिल्ली  विफ्रयकर  1989,  जो  30  1989
 के  दिल्ली  राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ  4  (23  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 दिल्ली  विक्रय्कर  1989,  जो  |  1989
 के  दिल्ली  राजपतर  में  अधियूचना  संख्या  एफ  4  (-  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  गई  ।  देलिये  संख्या  एल०  टी०  734/90]

 सीभा-झुल्क  1962  की  बारे  1359  के  अच्तभंत  अधिसूचता  संख्या  का०
 आ०  240  जो  20  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी
 ठथा  जो  जापानी  येन  को  भारतीय  मुद्रा  में  अथबा  मारतीय  शृद्रा  को  '  जापानो

 '
 बेन

 में  परिवर्तित  करने  की  पुनरीक्षत  विनिमय  दर  के  बारे  में  है  तथा  . एक  व्याश्यात्मक
 ज्ञान  ।

 में  रले  गये  ।  देखिये  संक्या  एल०  ही०  735/90]

 केर्द्रौय  उत्पाद  शुल्क  और  1944  की  घारा  38  की  उपधारा  (2)
 के  अन्तर्गत  निम्नलिब्ित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 :---

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1989,  जो  16
 1989  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिधूचना  सख्या  सा०का०नि०  761

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-छुल्क  1989,  जो  3  नवम्बर
 1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०क०नि०  964  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सा०का०नि०  100  जो  मार्चਂ  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में >

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  यह  व्यवस्था  करना  है  कि  संगत  समय
 पर  ब्रचलित  सामॉस्व  प्रथा  के  अनुसार  बाइडर  सहित  मंगनेटिक  फ्रराइट
 पर  उत्पाद-शुल्क  28  1986  से  28  1989  तक  की
 अवीधि  के  दौरान  संदाय  किया  जाना  अपेक्षित  नहीं  होगा  तथा  एक  व्यास्य।र्मक
 शापनत  |

 ही  सा०का०नि०  129  तथा  सा०का०निं०  130  जी  9  बार्च  1990
 के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे तथा  जिनका  आदएाय  यह  व्यवस्था
 करना  दै  कि  संगत  समय  पर  प्रचलित  सामान्य  प्रथा  के  अनुसार  उच्च  धनत्व

 पोलिएथिलीन  स्ट्रिप  और  वैसी  ही  चीजों  जिनका  1986  से  23
 1987  तक  की  मषधि  के  वौशक  सच्७छ  धनेतें  पोलिएयिलीन  की

 बोरियों  के  मिलने  में  जौर  1987  से  ।6  1987  तक  की
 अवधि  के  दौरान  उच्च  घनत्व  पोलिएथिलीन  के  फ़ैन्निकों  की  बुनाई  में
 माल  किया  गैया  पर॑  उंच्चे  दर  पर  उत्पाद-शुल्क  अदा  किया  जाना

 ज्ित  नहीं  होगा  तथा  एक  व्याभ्यात्मक  शान  ।

 में  रख  देखिए  शंस्या  एंध०  ढी०  736/90]
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 (6)  भारतीय  रिजवं  बेंक  1934  की  धारा  28  के  परन्तुक  के  अन्तगंत

 भारतीय  रिजवं  बैंक  की  1989,  जो  23
 1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गयों  ।  बेलिये  संख्या  एल०  टी०  737/90]

 राज्यपाल  भत्ते  ओर  अधिनियम  ।982
 ओर  केरद्रीय  रिजयं  पुलिस  बल  1949

 गृह  मंत्राखय  में  राज्य  संत्री  सुबोध  काम्त  :  मैं  अपने  वरिष्ठ  श्री

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1;  राज्यपाल  मत्त  और  विशेषाधिका  1982  की  घारा  12
 को  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  महाराष्ट्र  के  राज्यपाल  से  संबंधित  वर्ष  1987-88  के
 लिए  आतिथ्य  ठयय  तथा  का4लिय  व्यय  की  धनराशि  में  वद्धि  करने  के  बारे  में
 पति  द्वारा  22  मार्च  1990  को  जारी  किए  गए  विशेष  आदेक्ष  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्र जी  संस्करण )  ।
 रा

 [  प्रग्यालय  में  रखी  गयों  ।  देलिये  संख्या  एल०  टी०  738/90  ]

 (2)  केन्द्रीय  रिजर्य  पुलिस  बल  1949  की  धारा  18  की  उपघारा  (3)  के
 अन्तगंत  भारत  तिब्बत  सीमा  पुलिस  मोटर  मेकेनिक  काडर  भर्ती  नियम
 1990  के  भारत  क  राजपन्न  में  अधिसूचना  सख्या  सा०का०नि०  403

 छित  हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रंजी  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिये  संस्या  एल०  टोौ०  739/90 |

 वाणिज्य  भन्जालय  की  वर्ण  की  अनुदानों  को  विस्तृत  सांगें

 वाणिज्य  और  परयंटम  मन्त्री  अरुण  कुमार  :  में  वाणिज्य  मम्त्रालय  की  वर्ष
 1990-91  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  समा  पटल
 पर  रखता  हूं  ।

 [  प्र्धालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एलਂ  टी०  74  0/90]

 लागर  विमानन  सर्शालय  की  बर्ण  1990-91  की  अनुदानो ं|
 की  बिस्तत  मांगें

 हु

 ऊर्जा  संत्री  तथा  सागर  विसानत  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  मैं  नागर  विमानन
 मनन््त्रालय  की  वर्ष  1990-91  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।
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 समन  नयीਂ  रिन+नन  ननमनमनननम_न  ७५  कननम+मममममममम+मममनममम+मम++++  3  न++--न-->++++

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  हो०  740/90]

 कम्पनी  1956  के  अभ्तर्गत  अधिसूचनाएं  और  इस
 पञ्नों  को  सभा  पहल  पर  रखते  में  हुए  विलस्व  के  कारण

 वर्शहारि  बाला  विधरण

 ऊर्जा  संत्रो  तथा  तागर  विभानत  संत्री  आरिफ  सोहम्पद  :  अपने  सहयोगी  भरी

 के*  पी०  उन्सिक्ृष्णन  की  ओर  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (2)  के  अम्तर्भत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  संस्करण  :---

 हुगली  डाक  तथा  पत्तन  इजीनियरस  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88
 के  कायकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हुगली  डाक  तथा  पत्तन  इजीनियसं  कलकला  का  वर्ष  1987-88
 का  वाविक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेला
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  )  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्य  के
 कारण  दर्शाने  तथा  हुगली  डाक  तथा  पत्तन  इजीनियसं
 कलकत्ता  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरोक्षित  लेक्षाओं
 को  लेशा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात्  नौ  महीने  की  निर्धारित  अवधि  कै
 भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखते  के  कारण  स्पष्ट  करने  वालर  एक  विवरण

 तथा  अंग्र  जी  ।

 [  प्रत्धालय  में  रखे  गये  ।  बेखिये  संक्या  एल०  डी०  742/90]
 डाक  तथा  दूर-संचार  विभाग  की  बर्णष  1990-91  को  अपुदानों

 को  बिस्तुत  मांगें

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेहबर  मिभ्र  )  :  अध्यक्ष  आपकी  अमुमति  से
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  खमा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  डाक  विभाग  की  वर्ष  1990-91  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति
 तथा  अंप्रेजी  ।

 [  प्रम्यालय  में  रक्ती  गयी  ।  देखिये  संस्था  एल०  ही०  743/90]

 (2)  दूर  संचार  विभाग  की  वर्ष  1990-91  की  बिस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेणी  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिये  रांश्या  एल०  ही०  744/90]
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 ]  न
 झरी  इनाजीत  गुप्त  :  आप  सरकार  से  यह  वक्तव्य  दैने  के लिए  अनुरोध  क्यों

 नहीं  करते  कि  उनका  क्या  प्रस्ताव  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आग  अनुरोध  कर  रहे  वे  भी  यहां  मैंने  आपत्ति  नहीं  की
 )

 एन०  जी०  रंगा  :  महोदय  में  उनकी  बात  का  समर्थन  करता  वहू  सरकार

 से  पूछ  रहे  व्यक्षभात )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  को  उत्तर  देने  मैं  सरकार  को  इन्द्रजीत  बाबू  को

 बात  का  जवाब  देने  से  नहीं  रोक  रहा

 )
 प्रो०  जे०  पी०  क्रियस  :  अध्यक्ष  आपके  द्वारा  चुने  गए  सात  सदश्यों

 को  मामसे  उठाने  की  अनुमति  दी  जाएगी  और  उन  सात  सदस्यों  की  घोषणा  की  जा  चुको  आज
 भी  इससे  पहले  ...।  व्यवधान  )

 थी  इग्पलीत  गुप्त  :  परन्तु  आपने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।

 प्रो०  कुरियान  :  हमने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।  इन  सात  सदस्यों  का  नाम

 बुलाये  जाने  से  पहले  ही  विच्ा  नोटिस  दिये  श्री  खुराना  को  आपने  दो  बार  बोलने  की  अनुमति  दी
 धान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रइन  क्या  है  ?
 2.

 प्रो८  कुरियन  :  आपने  हमारे  किसी  भी  सदस्य  को  मामला  नहीं
 उठाने  जबकि  जिपक्ष  में  होने  क  नासे  हमें  भी  बोलने  का  अधिकार  )  +  आप
 प्रत्येक  परम्परा  को  तोड़  रहे  है  |  विपक्ष  के  नाते  हमें  बोलने  का  अधिकार  आप  इस  अधिकार  से
 हमें  वंचित  नहीं  कर  (  प्यवधान  )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ...

 )

 प्रो०  पोल  जे  कुशियिन
 :  अध्यक्ष  यह  इस  ख्रदव  की  परम्परा  रही  मैं  इसे

 दोहरा  रहा  हूं  कि  कालਂ  में  विपक्ष  अपनी  बात  करेगा  ।  आज  आपने  मुक्के  एक  बहुत  महूस् स्वपूर्ण
 किवस्  पर  बोलने  की  अनुमति  नहीं  वी  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  श्री  दिनेश  सिंह  कांग्रेस  दल  के  नहीं  है  ?  क्या  श्री  फैलीरो  आपके  दल

 ब्रो०  कुश्यिन  :  हमारे  पक्ष  की  ओर  से  केवल  एक  सदस्य  को  बोलने  की

 दी  पई  यह  तचित  नहीं  ।  हमारे  पक्ष
 से  आयने  केवल  एक  ही  सदस्य  को

 बोलने  की  अनुउति  दी  यह  ठीक  नहीं  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  बहुत  खेव  (
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अध्यक्ष  के  साथ  न्याथ  नद्टीं  कर  रहे  सबसे  बारह

 प्रदन  कान  समाप्श  होने  के  श्रो  दिनेषश  सिह  की  बोलने  की
 अनुमति  हालांकि  उन्होंने  सूचना
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 णहीं दी  इसके  बाद  श्री  चिदम्यरम  को  भी  बोलने को  अमुभति दी  मई  जिन्होंने  सूचना  नहीं
 दी

 अध्यक्ष  भहोदयव  :  यह  ठीक  नहीं

 (  ब्यवधान  )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  खुराना  जी  आपका  कौनसा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ?....

 मध्यक्ष  सहोदय  :  मुझे  उनका  व्यवस्था  का  प्रश्न  सुनने  दें  ।

 ]
 झी  मदन  लाख  लुराना  :  मेरा  पाईस्ट  आफ  आर्डर  इनको  तो  आपने

 चाँप  दे  मैंने  लास्ट  घंढे  को  लिखकर  दिया  है  लेकिन  मुझे  बांस  नहीं  दिया  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है

 पी  कुरियन  :  प्रति  दिन  हमारे  सदस्य  इसे  उठाना  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रतिदिन  समा  दिल्ली  में  आग  लगने  की  घटनाओं  पर  चर्चा  कर  रही  है

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  आप  अपने  स्थान  ग्रहण  करेंगे  ?  यदि  आप  अपना  स्थान  श्रहनण
 तो  मैं  विचार  करू

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  खुराना  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रधन  नहीं  कृपया  अपना  स्थान

 ग्रहण

 धान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुमारमंगलम  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  मैं  आपको  मौका

 1.00  मन्प०

 करी  तरित  बरण  तोपदार  :  पेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रइन

 अध्यक्ष  भहोदथ  :  आप  किस  नियम  के  अधीन  प्रश्न  उठाते  चाहते  हैं  ?
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 नी  लुक

 क्री  तरित  बरण  तोपदार  :  मैं  वह  नियम  जानना  चाहता  हूं  जिसके  अन्तर्गत  किसी

 सदस्य  को  इस  समा  में  अथ्यवस्था  फंलाने  का  अधिकार

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बंठ  जाहये  ।

 ]

 क्षी  सिज्रसेत  यादव  :  माननीय  अध्यक्ष  बड़े  दुख  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है
 कि  आज  छिलान्यास  के  सवाल  को  लेकर  जितनी  गम्मीरता  इस  हाऊस  में  होनी  चाहिए  उतनी

 बह  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  असली  बात  पर  आयें  |,

 की  मिश्रसेम  याबव  :  मेरा  निवेदन  है  कि  अभी  पीछे  9  नवम्बर  को  एक  दिलान्यास  विषय

 हिन्दू  परिषद  ने  किया  अब  7  मई  को  वह  फिर  होने  जा  रहा  इस  दौरान  जितने  दंगे
 जितना  बन  खरावा  हुआ  और  जितनी  देह  के  अन्दर  अछांति  उसका  इतिहास  हमारी  सरकार
 के  सामने  अब  7  मई  को  द्वारिका  के  दांकरायायं  श्री  स्वरूपानन्द  जी  इसका  दछिलान्यास  करने
 जा  रहे  फेजाबाद  में  अयोध्या  में  अगर  यह  शिलास्यास  करने  की  अनुमति  दी  गई  और  उस  पर
 पाबंदी  या  रोक  नहीं  लगाई  गई  तो  सारे  प्रदेदा  के  अन्दर  आग  लग  फिर  इंहे  से
 कता  को  आप  दवा  नहीं  पायेंगे  ।  मेरा  आपसे  अनुरोध  हैं  कि  आप  बड़ी  गम्भीरता  के  साथ  अपने  स्तर
 से  सरकार  को  इस  बात  के  लिये  निर्देश  दें  और  सरकार  ऐसा  निर्णय  दे  जिससे  शांति  से  लोग  अपने
 घरों  में  रह  सके  व  हमारे  प्रदेश  और  जनपद  के  अन्दर  कोई  अशांति  पैदा  न  हो  सके  ।  सरकार
 ने  7  मई  को  शिलान्यास  करने  की  अनुमति  उन्हें  दी  तो  देश  में  साम्प्रदायिकता  की  आग  लगेगी  और
 कोई  उसे  रोक  नहीं  पायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  आप  सरकार  से

 |  भमुधाद  ]

 क्री  पो०  आर०  कुमारमगलम  :  अध्यक्ष  पिछले  सप्ताह  या  इसके

 उपलब्ध  हैं  कि  इन  शुरिगियों  का  दु्घंटना  नहीं  बल्कि  वास्तव  में  यह  एक  तोड़-फोड़  की
 कार्यवाही  उन  लोगों  का  जोकि  वास्तविक  एस्टेट  माफिया  इन  झरिगियों  के  जलाने  में  हाथ  है  ।
 हम  चाहते  हैं  कि  माननीय  गृह  मंत्री  इस  मामले  की  जांच  करके  इस  सदन  में  एक  वक्तव्य  क्योंकि
 इन  दुघंटनाओं  में  गरीब  लोगों  की  जान-माल  का  नुकसान  हुआ  है  ।

 श्री  जे०पी०  अग्रवाल  :  अध्यक्ष  मैं  कल  के
 हुआ  भा  लेकिन  आपने  बोलने  न  हों  दिया  ।  आप  मरी  बात  सुनना  ही  नहीं  चाहते  हैं  ।

 अस्काक्ष  महोदर  :  आप  क्या  कहना  चाहते  हैं  ?  श्राप  अपनी  बात  कहिए  ।

 )  |

 ह*  7  बोलने पे 4  लिए  लड़ा
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 भरी  जे०  पी०  अग्रवाल  :  कुमारमंगलम  जी  ने  जैसा  कि  अमी  कहा  कि  दिल्ली  में  झुग्ियों  में
 लगातार  कई  दिनों  से आग  लग  रही  कल  इस  सिलसिले  में  दो  आदमी  गिरफ्तार  हुए  ।  उन्होंने
 यह  माना  है  कि  हम  माश्तीय  जनता  पार्टी  के  आदमी  उन्होंने  ही  वहां  आव  लगायी  ।....

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बोलने  की  इजाज१  नहीं  दी  आप  बैठ

 की  मदन  लाल  रूुरामा  :  अध्यक्ष  यह  बड़ा  सेंटिमेंट  का  सबाल  (  व्यचधान )

 भ०१०

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 ]

 भहासलिय  :  मैं  6  अप्र  को  समा  को  सूचित  करने  के  परचात  चालू  सभ्
 के  दौरान  संसद  को  दोनों  समाओं  द्वारा  पारित  तथा  अनुमति  प्राप्त  दंड  प्रक्रिया  संहिता

 को  समा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 2.  मैं  6  अप्र  रखता  को  सभा  में  सूचित  करने  के  पश्चात्  संसद  की  दोनों  श्र॒माओं

 द्वारा  पारित  हपा  प्राप्त  अनुमति  निम्नलिखित  दो  विधेयकों  की  राज्यसभा  के  महासचिव  द्वारा  सम्पक्ू  छप
 से  अधिप्रमाणित  प्रतियां  को  मी  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  संविधान  1990

 (2)  दंड  विधि  संशोधन  1990

 ही  03  झ०  प०

 महोदय  पीढासीन

 ]
 डपायक्ष  महोदय  :  आपने  कुछ  यहां  पर  यह  बताया  है  कि  जो  पेसे  उन  लोगों  को  देने

 दे  नहीं  दिये  गये

 क्री  भदतलाल  खुराना  :  यह  नहीं  हुआ  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा
 कि  दे  दिये  गये  लेकिन  दिये  नहीं  गये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  बोलने  से  आपकी  बात  का  समाधान  होता  है  तो  अलग  बात  है  ।

 7

 करी  कालका  दास  :  खुद  दिल्ली  में  आग  लगा  कर  बी०  जे०  पी०  को  ये  शौग

 बदनाम  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कालका  दास  आप  बेठ
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 उपाध्यक्ष  महीदय  :  मैं  आपको  थह  बताने  जा  रहा  हूं  कि  अगर  कोई  स्टेटमेंट  इस  हाउस  में

 दिया  गया  और  वह  स्टेटमेंट  सत्यता  को  पकड़  कर  गहीं  है  तो  उस  सम्भन्ध  में  आप  क्या  कर  सकते

 यह  छल्स  में  बताया  गया  स्पीकर  की  ओर  से  इस  करर्सी  में  बैठने  वाले  किसी  मी  अधिकारी  की

 ओर  से  गवरनं॑मेंट  को  क्या  करना  क्या  नहीं
 कਂ  ना  यह  नहीं  बताया  जाता  आपको

 अधिकार  है  कि  अयर  किसी  ने  यहां  पर  कुछ  कहा  है  और  वहू  सही  नहीं  है  तो  उसके  सम्बन्ध  में

 वाही  करने  के  लिए  आप  रूल  के  मुताविक  कर  सकते  उसको  आप  पकड़  यहां  स्पीकर

 को  अगर  आप  बार-बार  कहेूँगे  कि  आप  गवनंमेंट  को  स्पीकर  को  बताने  का  कोई  अधिकार

 नहीं  इस  प्रकार  से  न  आपका  काम  हो  सकता  न  आपकी  जो  इच्छा  है  उसकी  पूर्ति  होगी  तो

 मेरी  आपको  राथ  है  कि  आप  कानून  रूल  देखिए  और  उसके  मुताबिक  आपका  काम

 हो  जाएगा  ।
 ....

 झरी  मदन  सास  जुराता  :  उपाध्यक्ष  प्रिवलेज  मोहन  भी  दिया  जा  चुका  सोमयार
 में  मी  इस  विषय  को  उठाने  के  लिए  दिया  जा  चुका

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  निर्णय  वह  करें  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  क्योंकि  इस  बारे  में

 मुझे  कुछ  मालूम  नहीं  है  ।

 )

 ]
 भी  भदत  लाल  खुराना  :  फिर  भुख्को  निकाल  दीजिए  ।  मैं  ठीक  कह  रहा  होम  मिनिस्टर

 ने  यह  दे  दिया  मैंने  उस  दिन  भी  कहा  कि  नहीं  दिया  फिर  आया  रिपोटिडली  ...

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  जाइये  ।  मैं  आपकी  सुविधा  के  लिए  बता  देता  खुराना
 कि  यह  डायरेक्शन  है

 ]

 सिर्देद  ।।5  (1)  में  उल्लिसित  हैं  !

 मंत्री  अथवा  किसो  सदस्य  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  में  कोई  गलती  अथवा  अक्ुद्धि
 को  प्रकट  करने  की  इच्छा  रखने  वाला  सदम्य  इस  मामझ्ले  को  समा  में  उठाने  स्रे  पहले  हसके  बारे  में
 अध्यक्ष  महोदय  को  लिखेगा  जिसमें  उसे  गलती  अभ्या  अशुद्धि  का  विवरण  स्पष्ट  करना  होगा  तथा
 इस  मामले  को  समा  में  उठाने  के  बारे  में  उनकी  अनुमति  प्राप्त

 क्री  लदन  लाल  लुराता  !  सुन  क्षुकरवार  से  लेकर  आजतक  पांच  दिन  हो  मैं
 स्पीकर  से  मिल  होम  मिनिस्टर  से  मिल  लिखकर  भी  दे

 श्री  बसस्त  साठे  :  ऊपर  भी  देख  दिया  ।
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 उपश्लक्ष  भहोदय  :  खुर'नता  भ्रापको  जितना  टाइम  उस  पर  देना  बाहिए  उतना  दे
 दिद्या  ।  आपको  ऐसा  हैल्पसेंस  फील  नहीं  ररना  आपको  अधिकार  अगर  आप  उस
 कार  का  इस्तेमाल  नहीं  करना  जावते  हैं  तो  और  बात

 की  मदमलास  खुराता  :  मैं  स्पीकर  से  मिल  उसको  चिट्ठी  लिख  होम  मिनिस्टर
 से  मिला  ।  सबसे  बात  कर  कोई  करने  को  तैपार  नहीं  है  सो  क्या  हमको  बता  दीणिए  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  क्या  करें  ।

 ]

 सदस्य  इतने  असहाय  नहीं  हैं  ।

 भी  मदन  लाल  खुराना  :  अभी  मेरी  पूरी  बात  तो  सुनी  ही  किसी  ने  ।  बीच  में
 यह  साहब  मी  कद  रहे  मैं  इतना  चाहता  मेरी  एक  मिनट  की  बात  मैं  यह  कहना  भाहृता

 -  यह  कार्यवाही  है  ।

 दिनांक  21  1990  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  यहू  समाचार  प्रकादित  हुमा  पर

 खुराना  के  विरोध  के  गृह  मंत्री  जी  ने  दादे  के  साथ  कहा  कि  शरणाियों  के
 प्रत्येक  परिवार  को  500  रुपए  दिए  गए  ।'

 ]

 फिर  उन्होंने  कहा  ही  कि  दिल्ली  कै  अन्दर  कोई  मी  ऐसा  नहीं  रहेगा  कि  जिसको

 500  रुपये  नहीं  दे  दिया  गया  यह  लास्ट  20  तारीक्ष  की  बात  आज  26  तारीक्ष  हो  गई
 मैंने  उस  दिन  भी  कहा  बीच  में  खड़े  मुझे  मालूम  मैं  महीं  कहना  चाहता  उसके
 बाद  मी  मैं  जानता  था  कि  होम  मिनिस्टर  ठीक  नहीं  कह  रहे  उसके  बाद  भो  मैंने  प्रोटैस्ट  किया  ।
 उसके  बाद  जब  मैंने  दिल्ली  प्रशासन  से  कान्फर्म  किया  तो  उन्होने  कहा  कि  हमने  एक  पैसा  भी  नहीं
 बांटा  ।  उसके  बाद  मैं  होम  मिनिस्टर  से  मैं  स्पीकर  से  लिखकर  सोमभार  को
 मैंन  लिखकर  दिया  आज  4  दिन  हो  गये  कोई  सुनने  को  तेयार  नहीं  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता
 हूँ  कि  हम  जायें  कहां  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  खुराना  अब  आपने  बहुत  टाइम  ले  अब  इससे  ज्यादा  मैं
 आपको  टाइम  नहीं  दूगा  ।  अब  मैं  श्रापको  यह  बतामा  चाहता  हूं  कि  अगर  आपको  इस  पर  कोई
 आपक्ति  है  ।

 थी  मदन  लाल  खुराना  :  शुरू  से  ही  आपत्ति  है  ।

 छपाध्यक्ष  भहोदण  :  आग  पहले  सुन  आपको  अवर  कोई  आपत्ति  है  तो  उसका
 उसका  उत्तर  आपको  मिल  सकता  आप  कानून  झल  से  थो  करता  कर  सकते
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 अगर  प्रिवलेस  मोशन  आपने  दिया  है  तो  उस  सम्बन्ध  में  आप  स्पीकर  साहब  से  बात  कर  सकते
 हैं  मगर  यह  बात  अगर  बार-बार  इस  प्रकार  से  आप  यहां  उठाएंगे  तो  उत्तका  कोई  हल  नहीं
 अब  आप  प्रिवलेस  मोहन  देते  हैं  तो  मिनिस्टर  साहब  का  कहना  क्या  उसके  मंगाया  जाता  है
 और  बह  सुनते  के  थाद  उसका  लिखित  कहना  लेने  के  बाद  आपके  प्रिवलेज  मोशन  को  कन्सेण्ट  देनी  है
 या  नहीं  देनी  इस  पर  विश्वार  करके  रूलिग  दी  जाती  इस  सम्बन्ध  में  आप  कृपया  स्पीकर  साहब
 से  मिलिएगा  ।  आप  इस  संबंध  में  मिलेंगे  ।....

 भी  सदन  लाल  खुराता  :  में  सबसे  मिल  चुका  ।  अब  हाऊस  को  चार  दिन  थुट्टी  है  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जो  कुछ  कहा  उसे  संसद  की  कार्यवाही  में  क्ामिल  नहीं  किया

 )  *

 क्री  एज०  के०  एल०  भगत  :  डिप्टी  जिस  बड़े  पैमाने  पर
 दिल्ली  में  झुग्गियों  में  आग  लग  रही  कोई  दिन  खाली  नहीं  जा  रहा  ।  अभी  जहांगीरपूरी
 में  सोलमपुर  में  दोलत  डेथरी  में  दोबारा  हमको  यकीन  है  कि  इसेक॑  पीछे  कोई
 बड़ी  साजिश  पोलिटिकल  साजिषश्ट  झुग्गी  वालों  को  दिल्ली  से  भगाने  के  लिए  या  झुग्गी  वालों
 को  डराने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  इसकी  इन्बवायरी  होनी  मदद  भी  कोई
 नहीं  हो  दिखावे  की  थोड़ी  बहुत  टोकन  होती  मदन  लाल  जी  बोल  रहे  मेरे  भाई

 मैं
 इनका  आदर  करता  यह  रेडक़ास  को  रोटी  और  दूध  को  अपने  कंम्प  में  बंटवाते  हैं

 बी०जे०पी०  के  नाम  से  बंटवाते  जो  काम  किया  कांप्रोस  ने
 किया  इसकी  इन्क्वायरी  होनो  यह  कांस्पिरेसी  क्यों  हो  रद्टी  है  और  कौन  कर  रहा  है
 तथा  किस  मोटिवेशन  से  कर  रहा  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  है  ।

 )
 भरी  हरीश  राबत  !  उपाध्यक्ष  अखबारों  में  छप  चका  है  कि  यह  आग

 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  झुग्गी-झौंपड़ी  को  मगाने  के  एक  लिए  जबरदस्त

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइए  ।  अग्रवाल  जी  आप  बंठ

 )

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  का  यह  कहना  रामजन्म-भुमि  के  पीछे  एक  पार्टी  है  और  किसी  का
 यह  कहना  है  कि  झुग्गो  को  जलाने  के  पीछे  दूसरी  पार्टी  दोनों  चीजें  एक  साथ  दोनों  बीजें  यहां

 जो

 * का्येबाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया । 222



 6  1912  अविश्म्धनीय  लोक  महत्व  के  विवय  की  ओर  ध्यानाकर्षण
 बन  सच चसकी्नन_-_्क

 पर  कहनी  चाहिए  या  नहीं  कहनी  यह  अलग  बात  मशर  इस  समय  मैं  यहां  इस  चेयर  से

 कहता  चाहूमा  कि  दिल्ली  के  अन्दर  पांच-छः  दित  और  एक  साथ  झुग्गी  झ्लौंपड़ी  जल  रही  तो

 यह  एक  सीरियस  बात  है  ।  मैं  इस  चेयर  से  सरकार  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  :

 ]

 कृपया  इसकी  जांच  इस  मामले  को  ग्रम्भीरता  से  लीजिए  और  इस  पर  उचित
 कॉयेवाही  कीजिए  ।

 )

 भी  कालका  दास  :  उपाध्यक्ष  उस  दिन  मी  मैंने  कहा  मैंने  परसों  सदन  का
 ध्यान  दिलाथा  था  कि  यह  जो  आग  लग  रही  है  इस  घटना  की  जांच  करवाई  मैंने  कहा  था
 ओर  मैंने  यहां  पर  एक  नाम  मी  लिया  संदेह  भी  व्यक्त  किया  |  व्यक्घान  )

 उपाध्यक्ष  भ्रहोंदप  :  आप  ऐसे  नाम  मत  लीजिए  ।

 )

 [  अनुवाद  ]

 झीमती  उसता  गजपति  राजू  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान

 दुनियाਂ  के  सम्पादक  को  मिली  गमनाम  टेलीफोनों  और  पत्रों  की  ओर  दिलाना  चाहती

 हुं  ।  अब  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  भारतीय  लोकतन्त्र  में  यह  प्रंस  की  स्वतन्त्रता  का  पूर्व  उल्लंघन
 इस  संबंध  में  एक  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  कराई  गई  मेरा  यह  मंत्री  जी  से  अनुरोध ग्रे

 सभा  में  सदैव  चुप  रहते  हैं  या  समा  में  उपस्थित  ही  महों  कि  वे  इस  मामले  की  जांच  करें
 और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  प्रंस  स्वतन्त्रतापूवंक  काम  कर  सफ्रे  तथा  अथवा  किसी  भी पार्टी
 के  बारे  में  अपने  स्वतन्त्र  विचार  ठप्रकत  कर  उन्हें  प्रस  को  आवश्यक  सुरक्षा  प्रदान  करनी

 चाहिए  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्याना+*षंण

 बर्लोनिया  फल्यू  क्योर्ड  तम्बाक  के  महतों  में  जिसके

 स्वरूप  तम्बाक  उत्पादकों  को  हो  रही  कठिनाई  तथा  उनकी  कठि/ाइयों
 को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  हारा  उठाए  गए  कदम

 डा०  जिप्लथ  दास  गुप्त  :  मैं  वाणिज्य  मंत्री  का  ध्यान  अविसस्वनीय  लोक

 महत्व  के  निम्न  विधय  और  दिलाता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हैं  कि  वह  इस  सर्वाध्  यें  एक
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 अगिलल्वतीय  लोक  महत्व  के  क्चिय  की  ओर  वध्याजाकर्षण  26  1990
 ौिाानाा

 फल्यू  क््योड़े  तस्थाकू  के  मस््यों  में  जिसके  परिणास्वरूप  शम्भाक्  उत्पादकों  ,
 को  हो  रही  कठिनाई  तथा  उसकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 ,

 उठाए  गए  कदम  ।”

 दालिण्य  ओर  पयंटन  मंत्री  अरुण  कुमार  :  वर्जीनिया  पल्यू  क््योडे

 एफ०  तम्बाकू  की  उपब  अधिकांशतया  आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  होती  तम्बाक
 कर्ताओं  के  लिए  उचित  कीमतें  सुनिश्चित  करने  तम्बाकू  बोर्ड  विभिन्न  केन्द्रों  पर  खुले  नीलाम

 आयोजित  करता  है  ।  वर्ष  1989-90  की  फसल  हेतु  आंध्र  प्रदेश  में  दिनांक  21-2-1990  को  नीलाम

 छुहू  किए  गए  ।  दिनांक  20-4-199(  तक  15.11  ह०  प्रति  किग्रा०  की  औसत  कीमत  पर  47.53
 मि०  किप्रा०  को  नीलामी  को  गयी  जबकि  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  ओसत  कीमत

 19.46  ४०  प्रात  किप्रा०  थी  ।  पिछने  वर्ष  शुहू  में  नीला  4  कीमतें  अधिक  किन्तु  बाद  में  उनमें
 काफी  गिरावट  आ  गई  ।  पूरे  सीजन॑  मर  औसत  कीमत  16.59  २०  प्रति  किश्रा०  रही  ।

 सरकार  द्वारा  वी०  एफ०  सी०  तम्बाक  के  लिए  जो  न्यूनतम  समर्थन  कीमत  एस
 निर्धारित  की  जाती  वह  कृषि  लागत  एवं  कीमत  आयोग  की  सिफारिशों  पर
 रित  होती  इसमें  एम.एस.पी  को  ध्यान  में  रखा  जाता  की  निर्धारण  प्रति  वर्ष  दो

 प्रमुख  ग्रे  डों  के  लिए  किया  जाता  है  ।  यह  ग्रेड  प्रंड  जिसे  काली  मिट्टियों  में  उगाया  जाता

 है  और  एल  2  प्रंड  जिसे  उत्तरी  हल्की  मिट्टियों  में  उगाया  जाता  दूसरे  ग्रंडों  के  लिए
 का  निर्धारण  तम्बाकू  बोड़  द्वारा  किया  इस  निर्घारण  के  समय  दो  प्रमुख  ग्रडों  के  लिए  निर्धारित

 और  विभिन्न  ग्रंडों  में  सामान्य  कीमत  अन्तर  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 तम्गक्  बोड़  के  अनुसार  इस  वे  नीलामी  में  प्राप्त  तम्बाकू  की  कीमतें  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 में  कम  लेन  वे  कीमतें  एम.एस.पी  स्तरों  से  काफी  ऊची  इसके  अलावा  जबकि  सोवियत

 संघ  ने  भारतीय  आपूर्ति  कर्ताओं  को  दिये  गये  अपने  आर्डर  पक्के  कर  तबसे  कीमतों  में  कुछ  वृद्धि

 हुई  है  ।  वाशिज्य  मंत्रालय  किसानों  को  बेहतर  कीमत  प्राप्त  कराने  हेतु  व्यापारियों  एवं
 कर्ताओं  के  साथ  एक  बैठक  कर  रहा  है  ।

 सरकार  दस  बात  के  लिये  प्रतियद्ध  है  कि  किसानों  को  उनके  उत्पादन  के  लिए  बेहतर  कीमत

 प्ले  किन्तु  यह  स्पष्ट  उल्लेख  किया  जा  रहा  है  कि  तम्बाक  विरोधी  अभियान  के  कारण  पूरे  विध्व  में

 तम्बाकू  विपणन  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  एक  दीधविधि  कार्यनीति  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  जिससे

 तम्बाक  का  उत्पादन  मांग  की  तुलना  में  बहुत  ज्यादा  नहीं  हो  तथा  किसानों  को  अपने  तम्बाकू  के  लिए
 लामकारी  कीमत  प्राप्त  हो  सके  ।

 डा०  बिप्लथ  दास  गुप्त  :  उपाध्यक्ष  कुछ  दिन  पहले  अब  मैंने  ध्यानाकर्षण  का  नोटि
 दिया  उस  समय  स्थिति  थोड़ी  भिरन  उस  समय  मगुके  किसानों  ने  बताया  कि  आन्प्र  प्रदे
 और  कर्नाटक  में  तम्वाकू  का  बाजार  मूल्य  बास्तव  में  सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से
 भी  कम  उस्होंते  बताया  कि  किसान  कज़्जार  में  अपना  उत्पादन  बेच  नहीं  रह  बाजार  में  कुल
 उत्पादन  का  केवल  एक  तिहाई  माग  ही  बिक  पाया  किसानों  ने  इतने  कम  मूल्य  पर  तम्बादू  के
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 हैं  1912  अविशभ्यनीय  लोक  महत्य  के  विषय  की  और  व्याताकर्षण
 कछस डसकरसाौएाॉञॉौॉस्ौोनन  न् ता + 55.35: 5 न  ्क्ननन  नननमक

 खिकते  का  विरोध  मैंने  यह  मी  सुना  कि  राज्य  व्यापार  नियम  ने  मी  ढिसातों  की  रहा  के
 इल्लए  इस  मामले  में  उपेक्षित  हस्तक्षेप  नहीं  किया  ।

 स्थिति  अब  मुझे  थोड़ो  भिन्न  लगती  अब  तक  किसानों  के  प्रतिरोध  को  पूरी  तरह  तोड़
 दिया  गया  किसानों  को  मजबूरन  अपना  उत्पादन  न्यूनतम  समर्थन  मृल्य  से  मी  कम  मूल्य  पर
 जेचना  पड़  रहा  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  बाजार  मूल्य  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  है  ।  लेकिन
 वहां  अलग-अलग  मूल्य  जिस  मूल्य  की  वे  बात  कर  रहे  हैं  वह  शायद  वो  मृल्य  है  जिस  पर  तम्बाक
 बोर्ड  नीलामी  के  जरिये  तम्बाकू  की  खरीद  कर  रहा  सेकिन  जिस  मूल्य  पर  किसान  अपना
 दन  गांव  में  एजेन्टों  को  बेच  रहे  वह  मूल्य  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  काफो  कम  है  ।  मैं  मी  समझता

 हूँ  कि  अब  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  का  लाभ  किसानों  की  बजाए  एजेन्ट  को  यहां  तक  कि
 सरकार  द्वारा  दी  जा  रही  निर्यात  सम्बन्धी  रियायत  का  लाभ  भी  तस्बाक्  उत्पादकों  अथवा  किसानों
 को  जिसके  लिये  यह  तय  किया  गया  एजेन्टोਂ  को  जा  रहा  यहू  एक  बड़ी  आएचयं  जनक
 स्थिति  बयोंकि  विधोषकर  आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  जैसे  राज्यों  में  मारी  छंश्यः  में  लोग  वास्तव  में

 तम्बाक  का  ही  उत्पादन  करते  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  धघृञ्रपान  निवेध  अभियान  के  कारण

 द्ट्रीय  बाजार  में  तम्बाक  को  मांग  गिरती  जा  रहो  है  ।  यह  ठीक  सोवियत  संध  हारा  क्षरीदे  जाने
 थाली  तम्बाकू  की  मात्रा  भो  कम  >  गई  यह  भी  ठीक  इसके  साथ-साथ  यह  कहना  एक  बात

 है  कि  किसानों  को  तम्बाकू  छोड़कर  दूसरो  फसल  उगानी  चाहिए  और  यह  दूसरी  आात  है  कि  उक्त
 तथ्य  के  लिए  सामाम्यतयाः  एक  नीति  को  आधार  बनाना  यह  इसलिए  है  क्योंकि  भारत  विदव
 में  तम्बाकू  उत्पादकों  में  तीसरा  सबसे  बड़ा  उत्पादक  देश  किसानों  किसी  न  किसी  निम्न  मूल्य
 स्तर  के  साथ  कुछ  ताल-मेल  बेठा  लिया  उदाहरण  के  लिए  यदि  आप  तम्बाकू  उत्पादन  अन्तर्गत

 आए  क्ष त्र  1982-83  2-83  के  तम्बाक  क्षेत्र  से  तुलना  तो  इस  समय  तस्थाक्  का  उत्पादन  उफ्स

 कुल  उत्पादन  क्षेत्र  में  स ेएक  तिहाई  कम  क्षंत्र  में  होता  तम्बाक  उत्पादन  को  छोड़कर  अस्प
 फसल  का  उत्पादन  अपनाने  की  भी  एक  सीमा  क्योंकि  जब  आप  तम्बाक  छोड़कर  कोई
 अन्य  फसल  उगाओगे  तो  वहू  फसल  पूरी  तरह  लामकारी  तो  तम्बाकू  उत्पादन  के  बराबर
 लाभकारी  तो  होनी  ही  उच्त  क्षंत्रों  में  कृषि-जलवायु  की  स्थिति  को  देखते  हुए  किसी  एसी
 फसल  की  खेती  करना  आसान  नहीं  जो  एक  अच्छा  विकल्प  सिद्ध  हो  सकती  हो  और

 तम्बाक्  का  स्थान  ले  सकती  हो  किसानों  को  इस  मामले  में  आलानी  से  राजी  नहीं  डिया  जा  सकता  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मुके  दी्षाविधि  समस्या  के  साब-साथ  विचार  से  सिर्फ  यह  कह  देना  कि
 मांय  कम  होती  जा  रही  और  किसानों  को  तम्बाक्  के  स्थान  पर  किसी  अम्य  फसल  का  उत्पादन
 अआरभ  कर  देना  हस  समस्या  के  समाधान  का  कोई  सरल  उपाय  नहीं  है  ।

 मैं  समा  को  यह  भी  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  पटसन  के  मामले  उदाहरण  के  मत
 कई  क्यों  से  हम  से  कहा  गया  है  कि  पटसन  का  कोई  मजि८य  नहीं  लेकिन  इस  वर्ष  पटसन  की
 इतनी  मांग  है  कि  सरकार  को  बंगलादेदा  से  कच्चे  पटसन  का  आयात  करने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़
 रहा  है  और  इसके  मूल्य  में  बुद्धि  हो  गई  विश्व  बाजार  में  मूल्य  घटता-बढ़ता  रहता  है  ।
 कल  स्थिति  बदल  सकती  और  मी  कई  बातों  से  स्थिति  बदल  सकती  मैं  केवल  इसी  को
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 अपनी  नीति  का  आधार  नहीं  मैं  यह  भी  कहना  भाहूंगा  कि  जब  कोई  व्यक्ति  तम्बाक्
 जैसी  फसल  उगाने  का  काम  करता  तो  उसकी  स्थिति  उस  व्यक्ति  से  भिन्न  होगी  जो  खाद्यान्न
 फसल  उगाता  खाद्यान्न  फसल  के  मामले  उत्पादक  को  ऊंचा  मृल्य  प्रदान  करने  का

 यह  तास्पय  होता  है  कि  निर्धन  उपभोक्ताओं  को  कुछ  हृद  तक  कष्ट  फ्रेलना  पड़ता  व्यक्ति
 को  खाच्चान्न  के  मूल्य  के  बारे  में  सतक॑  होना  हो  जब  हम  वाणिज्यिक  फसलों  के  मूल्यों  की
 बात  करते  तो  हमारे  यहां  पूरे  देश  में  जगह-जगह  छोटे  किसानों  का  बाहुल्य  है  और  वे  कुछेक  ऐसे
 अत्यधिक  सशक्त  निगमित  हितों  का  सामना  कर  रहे  हैं  जो  सौदेबाजी  की  मारी  क्षमता  रखते  हैं  ।
 छोटी  संख्या  में  ये  व्यापारी  व्यवसायी  और  कम्पनियां  जो  बाजार  पर  नियंत्रण  मी  रखते  एक  दूसरे
 के  साथ  मिलकर  कार्य  करते  हैं  और  मूल्यों  को  कारगर  रूप  से  प्रभावित  करते  छोटे  किसान  की
 जब  तक  सरकार  द्वारा  पूरी  तरह  सहायता  नहीं  की  तब  तक  बाजार  में  निगमित  हितों  के

 चगुल  में  जाने  के  सिवाय  उसके  पास  कोई  विकल्प  नहीं  जब  आप  वाणिज्यिक  फमल  की  बात
 बरसे  तो  यह  अन्तर  आपको  ध्यांन  में  रखना  क्योंकि  जहां  अल्प  विंक्र  ताधिकार  रखने  वाले

 कुछ  गिने  चुने  लोग  भिली-मगत  से  कार्य  करते  वहां  यह  नई  स्थिति  जढां  वे  मूल्यों
 पर  प्रभाव  डाल  सकते  हैं  और  वे  कामगारों  तथा  दोनो  को  एक  साथ  ठग  सकते  हैं  तथा
 पहले  से  विद्यमान  उच्चस्तर  के  कौशल  को  ध्यान  रखा  जाना  मैं  देखता  हूं  कि  पिछली
 कार  वतंमान  सरकार  के  कार्यकाल  के  दौरान  तथा  के  समय  में  भी  सरकारी  नीति  यह  रही  है  कि
 दकों  के  हितों  की  देखभाल  करने  के  बजाए  निगमित  हितोਂ  को  ध्यान  में  रखा  जाता  उदाहरण  के

 नई  कपड़ा  नीति  घोषित  की  पटसन  उद्योगों  के  आधुनिकीरण  के  लिए  अन्य  बहुत  से  कार्य
 किए  गए  तम्गाहू  के  मामले  में  तम्बाकू  निर्माताओं  की  समस्याओं  के  प्रति  और  अधिक  ध्यान
 दिया  जाता  है  ।  लेकिन  उत्पादकों  के  लिए  क्या  किया  गया  है  ?  जब  मैंने  यह  मुद्दा  उठाया
 तो  इसे  श्री  देवीलाल  जी  को  सम्बोधित  किया  मैंने  सोचा  था  कि  इस  प्रदन  का  उत्तर  देने  के  लिए
 उपयुक्त  मंत्री  श्री  देवी  लाल  जी  ही  हैं  ।  हम  ग्ह  जानना  चाहते  हैं  कि  उत्पादक  को  कितना  मूल्य  मिल
 रहा  मुझे  इस  बात  से  कोई  अप्रसन्तता  नहीं  है  कि  वाणिज्य  मंत्री  अब  ध्यानाकर्षण  सूचना  का
 उत्तर  दे  रहे  हैं  फिसतु  इप  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिए  उपयुक्त  मंत्री  श्री  देबीलाल  को  होना
 न  कि  श्री  अरूण  नेहरू  को  |  यहां  हम  बहुत  बड़ी  संख्या  में  उन  किसानो  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं
 जोकि  बहुत  ही  गरीब  जिनकी  सौदेवाजी  करने  की  क्षमता  बहुत  ही  कम  है  और  जो  नियमित  हितों
 की  बहुत  हो  लम्बी  श्रृंखला  का  सामना  करने  के  लिए  पूरी  तरह  लाघार  हैं  और  जिनके  लिए  सरकार
 का  हस्तक्ष  प  बहुत  ही  आवश्यक  है  |

 यह  सच्च  है  कि  आपने  इप्त  नोट  में  की  मूमिका  के  बारे  में  उल्लेख  किया  जो
 कि  मूल्यों  का  निर्धारण  करता  क्ष्या  वे  सही  तरीके  से  मूल्य  निर्धारित  करते  थहु  प्रइन  न
 केवल  तम्बाक्  के  सम्बन्ध  में  पूछा  जाना  बल्कि  अन्य  फसलों  के  सम्बंध  में  भी  पूछना  होगा  ।  मुफे
 पता  है  वे  किस  प्रकार  मल्य  निर्धारित  करते  मैं  कई  वर्ष  तक  आयोग  के  सम्पर्क  में  रहा  हूं  ।  स्वयं
 आयोग  के  रूदस्य  आपको  विश्यास  में  लेकर  बताएंगे  कि  यह  कार्य  बहुत  ही  मनमाने  ढंग  से  किया
 जाता  इसका  कोई  आधार  नहीं  देश  के  विभिन्न  मांगों  से  जो  लागत  अनुमान  प्राप्त  होते

 हैं

 उनके  साथ  इनका  कोई  तालमेल  नहीं  होतः  लागत  अनुमान  बहुत  ही  मनमाने  ढंग  से  तंयार  कि

 जाते  हुँ  और  जव॑शानिक  होते  कुछ  वर्ष  पहले  आयोग  एक  रिपोर्ट  दी  थी
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 जिसमें  उसने  बताया  कि  लागत  अनुमान  के  सम्बन्ध  में  उनके  अपने  ही  आंकड़े  बहुत  ही  संदिग्ध  और
 अविश्वसनीम  थे  ओर  यह  कि  लागत  अनुमानों  का  सही  तरीके  से  तैयार  किया  जामा  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  जानी  उनके  हारा  धोषित  किए  गए  मूल्य  बहुत  ही
 अविष्वसनीय  लागत  अनुमानों  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  गए  होते  हैं  जिसमें  लागत  अभुमानों  के
 वास्तविक  आधार  का  पता  नहीं  लगता  ।  मैं  बहुत  ही  विशिष्ट  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हू  ।

 सदाहरण  के  किसान  अब  क्ृषि-कार्य  में  भारी  पूजी  खगाता  है  अब  बह  पुराने  ढंग  का  किसान

 नहीं  जो  नि:शुल्क  गोबर  और  बह  वर्षा  पर  आश्चित  इस  प्रकार  के  किसान  अब  तम्बाकू  तथा
 अन्य  वाणिज्यिक  फसलों  की  खेती  कर  रहे  किसान  अनेक  आदानों  पर  मारी  पूजी  क्षत्र  कर  रहा
 है  |  उसे  जो  मूल्य  प्राप्त  होता  है  वह  इन  सभी  आदानों  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  किया  जाना

 चाहिए  ।  उत्तकी  खेती  का  कोई  महत्व  नहीं  रह  जाएगा  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  जैसा
 कि  स्वयं  प्रधानमंत्री  ने  कहा  कि  मूल्य  में  परिश्रम  की  लागत  भी  शामिल  की  जानी  जब
 मैं  कहता  हूं  कि  परिश्रम  की  इस  लागत  से  नया  तात्पयं  है  जिसे  ध्यान  में  रखा  आागा  तो
 इसका  तात्पर्य  उस  मजदूरी  से  है  जो  उसने  यदि  किसी  ओर  व्यक्ति  के  यहां  काम  किया  होता  तो  उसे
 मिलती  ।  इस  प्रकार  का  मूल्य  घोषित  करते  समय  न  केवल  सामान्य  मजदूरी  बल्कि  सरकार  द्वारा
 धोषित  न्यूनतम  मजदूरी  को  ही  घ्यान  में  रखा  जाना  जो  कि  श्रम  प्रधान  फसल
 के  मामले  में  यह  बहुत  ही  महत्यपूर्ण  है  कि  श्रम  तत्व  पर  वांछित  जोर  दिया  जाए  ताकि  किसान
 को  अन्त  में  जो  मूल्य  प्राप्त  हो  उसमें  परिश्रम  की  लागत  भी  शामिल  दिलाई  दे  ।

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  ।  चूंकि  कृषि  को  मी  लगमग  एक  उद्योग  की  भांति  चलाया
 जा  रहा  इसमें  लोग  बेंकों  ओर  बाजार  से  ऋण  लेकर  लगा  रहे  हैं  कृषि  से  मिलने  ब/ला  लाम
 किसी  भी  अन्य  आधिक  कायं  से  प्राप्त  लाभ  के  बराबर  होना  मुख्य  का  हिसाब  लगाते  समय

 कृषि  से  प्राप्त  आनुपातिक  लाभ  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  किसान  को  उतना  लाम  अवश्य  मिलना
 जितना  किसी  को  सामान्य  रूप  से  किसी  अन्य  काय॑  क्षंत्र  में  निवेश  करने  से  प्राप्त  होता

 यदि  उन्हें  यह  लाम  नहीं  मिलता  तो  किसान  को  बेंक  का  ऋण  सौटाने  में  बड़ी  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़ता  है  ।

 कुछ  वर्षों  में  एक  बार  गंभीर  सूखा  पहने  अथवा  किसी  प्राकृतिक  आपदा  उत्पम्न  हो  जाने  से
 अथवा  कपास  जैसी  सभी  फसलों  का  उत्पादन  कम  हो  जाता  अतः  कतिपय  वस्तुओं  को  जो

 मुल्य  आप  धोषित  करते  हैं  उसमें  इस  सम्मावना  को  मी  ध्यान  में  रलना  चाहिए  कि  3,4  या  >  बर्ष

 में  किसानों  को  किसी  भी  गम्भीर  समस्या  का  सामना  करना  पड़  सकता  अतः  किसान  को  अभाने

 के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  फसल  मुल्य  में  बीमा  सम्मि  लित  ताकि  बहू  आपदा  का  सामना  कर

 सके  ।  यदि  मुल्य  बहुत  कम  होंगे  तो  वह  ऐसा  आपदाओं  का  सामना  करने  के  लिए  पर्याप्त  बचत  नहीं
 कर

 जेसा  मैंने  कहा  है  कि  इपि-मूल्यों  का  औद्योगिक  मूल्य  के  साथ  समानता  होनी
 व्यापारिक  हातों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  यह  तम्बाकू  का  केवल  उतना  मूल्य  निद्चित  करना  जितना
 उसमे  आदानों  पर  व्यय  किया  का  ही  प्रषन  नह्टीं  बल्कि  यह  इस  बात  से  भी  संबंधित  है  कि
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 न  र्््ग्ाग्गग्ग्णग

 तम्बाक्  उत्पादक  किश्लानों  को  अपने  ग्रांव  के  बाजार  मेंविभिम्न  औद्योधिक  वस्तुओं  को  खरीदते  समय  बया

 मुल्य  चुकामा  पड़ता  जब  तक  थ्यापारिक  शर्तों  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  जब  तक  कृषि
 और  उदोग  के  बीच  समानता  नहीं  लाई  तब  तक  किसानों  का  इसमें  मारो  पूंजी  निवेश  करना

 बड़ा  मुदिकिल  ओर  जोलिमभश  दुग्साहस  होगा  ।  उन्हें  कृषि  स ेउचित  लाभ  नहीं  मिल  रहा  पिछले

 कुछ  बर्ों  में  मारी  नुकसान  होने  के  कारण  कुछ  उत्पादकों  ने  आत्महत्या  कर  ली  ।  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न

 नहीं  होनी  चाहिए  ।

 मैं  उन  निकायों  की  मी  बात  करना  जो  ये  फसलें  खरीदती  यह  ठीक  है  कि

 मूल्य  घोषित  करती  है  या  अन्य  कोई  संगठन  मूल्य  की  घोषणा  करता  इस  मूल्य  पर
 किसानों  किसी  को  फसल  खरोदनी  होती  हमारा  अनुमव  क्या  रहा  है  ?  ऐसा  नहीं  होता  ।
 बात  यह  है  कि  चाहे  वह  तम्ञ्कू  बोर  हो  या  अथवा  कपास  ये  कमी  भी  समय
 पर  बाजार  में  नहीं  जाते  ।  जब  ये  बाजार  पहुंचते  हैं  तो  किसानों  के  पास  बेचन  के  लिए  उत्पाद  नहीं
 होते  ।  यह  पहले  ही  एजेंटों  को  बिक  चुका  होता  है  ।  तम्बाक्  के  सम्बन्ध  एक  दलील  दी  जाती  है  ।
 दलील  यहू  है  कि  आपको  बानंਂ  आदि  की  जरूरत  अतः  वे  इसे  एजेंटों  को  बेच  देते  हैं
 क्योंकि  केवल  उन्हीं  के  पास  ग  बानਂ  होते  हैं  अन्थों  के  पास  ये  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यदि  ऐसी  स्थिति

 है  तो  सरकार  को  अन्यत्र  भी  इन्हें  उपलब्ध  करान  के  प्रयास  करने  चाहिये  ताकि  अन्य  लोग  भी

 हिक  आधार  पर  बान॑ਂ  का  प्रयोग  कर  जिससे  किसानों  पर  ऐसे  बिचौलियों  का
 नियंत्रण  न  जो  अधिकांश  लाम  हृथिया  लेते  हैं  ओर  इस  लाम  में  किसानों  को  कुछ  भी  नहीं
 मिलता  जबकि  कमी-कमी  बाजार  में  मूल्य  भी  ऊचे  चले  जाते  ये  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिन

 पर  मैं  अत्यधिक  बल  देना  चाहता  हूं  ।

 इसके  अतिरिक्त  उपयुत्रत  समय  का  ध्यान  रखा  जाना  जब  कम्पनियां  बाजार  में
 आती  हैं  तो  उनके  पास  पर्याप्त  घन  होना  खरीद  अभियान  के  दौरान  बीच  में  ही  उनका  धन
 समाप्त  नहीं  होना  चाहिए  '  इसके  अलावा  पर्याप्त  भण्डारण  सुविधाये  होनी  चाहिये  *  बुनियादी  ढांचा
 तैयार  किया  जाना  साकि  कम्पसियों  ओर  बिलचौलियों  की  तुलना  में  किसान  के  हितों  को
 आधात  न  पहुंचे  ।

 अन्त  मैं  ऋण  माफ  करने  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।  अपने  हाल  के  बजट  माषण  में

 मैंते  इसका  उल्लेख  किया  मुद्दा  यह  है  इन  ऋण  माफियों  को  कर्ज  को  राशिसे  जोड़ा  जाना

 यह  एक  अन्य  बात  आप  ऐसा  एक  बार  कर  सकते  आप  यह  हर  बार  नहीं  कर

 सकते  ।  यदि  आप  ऐसा  हर  बार  करेंगे  तो  बेकिंग  व्यवस्था  समाप्त  हो  सहकारी  थ्यत्रस्था  समाप्त

 हो  जाम्रेगी  ।  यदि  आप  कृषि  विकास  चाहते  यदि  आप  ग्रामीण  विकास  चाहते  तो  आप  केत्रल

 एक  बार  ऋण-माफ  कर  सकते  यदि  आप  ऋण  माफ  करते  तो  कोई  ग्रामीण  विकास  नहीं

 हो  सकेगा  ।  किसानों  को  उचित  लाभकारी  मूल्य  दिलाना  अधिक  प्रभावी  रहेगा  और  इससे

 क््ताओं  पर  असर  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि  ऐसी  स्थिति  में  उपभोकगताओं  के  सामने  ओऔद्योगिक  हित  होंगे  ।

 उन्हें  महसूस  महीं'होगः  ,  लेकिन  लाभकारी  मल््य  से  फसल  उत्पादकों  को  काफी  लाभ  मिलेगा  और

 इससे  उत्पादकों  का  उत्साह  बढ़ेगा  और  उन्हें  इस  महत्वपूर्ण  क्षंत्र  में  निवेश  करने  के  लिए  प्ररित
 अल  इस  कारण  से.मृल्य  अप्लिक  होना  इतना  लामकारी  हो  कि  देती  उन्हें  अच्छी
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 किसानों  को  अधिक  ऋण  देने  का  उपबंध  होना  चाहिए  ।  किसानों  को  बीमा  सुविधा  उप्सब्ध  कराते
 का  उपर्धध  कियः  जाना  अभी  तक  ये  चीजें  उन्हें  पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई

 जहां  तक  तम्बाकू  उत्पादकों  को  बात  है  उनके  बारे  में  स्थिति  बहुत  बंभीर  आप  जो  चाहें
 उससे  उत्पादकों  को  लाभ  नहीं  मिलने  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  मामले  पर

 गौर  करके  तम्बाझू  उत्पादक  किसानों  की  सहायता  करने  हेतु  एक  नीति  तंयार  करने  का  अनुरोध
 ककृगा  ।  उन्हें  असहाय  स्थिति  में  नहीं  छो  !  जाना  चाहिए  जंसे  कि  वे  आजकल  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अच्छी  बातें  सामने  रखी  लेकिन  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि
 ध्यानाकर्षण  प्रस्तावों  को  समा  में  उचित  समय  मैं  समूची  सभा  के  लाभ  हेतु  इस  अंश  को  पढ़ना
 चाहूंगा  :

 बकतथ्य  Te,  वक्तंथ्य  देते  समय  कोई  वबाद-विवाद  नहीं  लेकिन  प्रत्येक
 सदस्य  जिसका  नाम  कार्यसूची  में  हस  वाध्ते  दिएा  गया  अध्यक्ष  की  अनुमति
 से  स्पष्टीकरण  सम्बन्धी  प्रश्त  पूछ  सकता  है  और  मत्री  जी  अन्त  में  इस  सभी
 प्रएनों  का  उत्तर  देंगे

 लेकिन  यहां  हम  अधिक  वाब-विवाद  में  पड़ते  जा  रहे  हैं  ।  हमें  इसे  सीमित  रखना  चाहिए  ।

 विप्चव  दास  गुप्ता  :  मैंने  कोई  बात  दोहराई  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोक्ष्य  :  आपने  अच्छी  बाते  पेश  की  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।

 थो  के०  एस०  शाब  :  उगष्यक्ष  यह  बड़े  दुःज  की.बात  है  तम्बाक
 उत्पादर्कों  को  शुरू  से  ही  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  जो  मैंते  दासगुप्ता  जी  से  कहा  वह  आप  पर  ॒  भी  लागू
 होता  है  ।  कृपया  संक्षेप  में  ही  अपनी  बात  कहें  ।

 भरी  के०  एस०  राब  :  मेरा  भाषण  समाप्त  होते  पर  यह  लागू  होगा  अब  मैं
 विषय  पर  आता  हूं  ।  प्रारम्म  से  ही  ब्यापारियों  और  नियतिकों  द्वारा  छोषण  किया  जा  रहा
 है  |  शुरू  में  थह  इतना  भयावह  था  कि  व्यापारी  और  निर्यमातक  कमी  भी  समय  पर  पैसा  नहीं  देते  थे
 और  ऐसे  मी  मौके  जब  उन्होंने  करोड़ों  रुपये  का  मुगतान  कई  वर्ष  बाद  यद्यपि  तीलामी
 व्यवस्था  सुरू  करने  से  इसमें  कमी  आई  लेकिन  अब  मी  बहुत  कुछ  करता  बाकी  है  ।  हर
 व्यापारियों  की  मिली  मगत  से  इसने  एक  समस्या  का  कप  ले  लिया  |  दो  तरह  से  अनिवाय  हृप  से
 घोषण  किया  जाता  है  ।  पहला  तो  यह  है  $  वे  सांठ-पांठ  करके  कम  मूल्य  उड़,त  करते  हैं  क्योंकि

 स्मूनतम  समर्थन  मूल्य  के  अति  कोई  विनिमय  नहीं  जो  कि  कोई  मूल्य  नहीं  इसके  लिए
 कोई  तर्काथार  नहीं  है  ।  मूल्य  निर्धारित  करने  के  मामले  में  कोई  ओऔदित्य  नहीं  दूसरी  बात
 यह  है  कि  मैं  समझता  हूं  कि  व्यापारी  रूस  अथवा  अमरीका  या  आयात  करने  बाले  किसी  अस्य  देश
 से  मौसम  के  छठ  तक  आदेश  पाने  की  कोंझझ  करेगे  ताड़ि  बे  किसानों  से  सस्ती  दरों  पर  तम्बाकू
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 खरीद  सकें  |  तब  वे  अधिक  ऊ  ची  दरों  पर  क्रयादेक्ष  प्राप्त  एक  ओर  जहां  सरकार  हसे  मेचने
 के  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  को  निर्धारित  करने  के  लिए  उच्चत  है  वहीं  दूसरी  ओर  बहू  किसानों  के  लिए
 उचित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  में  रुचि  नहीं  दिखा  रही  हम  सबको  यहू  जामकर

 आदइचर्य  होगा  कि  जब  बाजार  में  इसके  मूल्य  अपना  या  23  रुपए  है  तो  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  केवल
 किसानों  रुपये  यदि  माननीय  मन्त्री  महोदय  इस  आधार  पर  बचना  चाहें  कि  बाजार  में  इसका  मूल्य
 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  यह  कोई  कारण  नहीं  तो  जहां  तक  इसका  सम्बन्ध  है  हमें
 इसमें  संतोष  नहीं  हमें  तभी  संतोष  होगा  जब  उचित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  दिया  मैं  पिछले
 वर्ष  तम्बाकू  बोर्ड  की  सदस्यता  के  अनुभव  बताना  चाहता  हूं  ।  जब  हमने  देखा  कि  ये  व्यापारी  किसानों
 का  अधिक  शोषण  कर  रहे  तो  हमने  एक  बेठक  बुलाई  जिसमें  घरेलू  उत्पादों  के  साथ-साथ
 शियों  ओर  निर्यातकों  से  बातचीत  की  ।  जब  हमने  उनसे  कहा  कि  वे  हमें  यह  बात  समझ्नाये  कि  वे
 किसानों  को  अधिक  मूल्य  क्यों  नहीं  दे  तो  उनके  पास  इसका  कोई  उत्तर  नहीं  था  ।  आखिर
 में  हमने  उनस  कहा  कि  उन्हें  मिलन  वाला  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  इतना  था  और  इसके  अलाबा  उन्हें
 न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  पर  अधिक  मूल्य  तो  वे  किसानों  को  कितना  उन्होंने  कहा  कि  वे
 किसानों  को  20.60  रुपये  देंगे  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  उन्होंने  इस  बात  को  तम्बाकु  बो्ड  के

 अध्यक्ष  और  वाणिज्य  मन्त्रालय  से  सम्बद्ध  कई  अधिकारियों  के  समक्ष  स्वीकार  किया  था  ।

 लेकिन  जब  वे  वापस  गए  तो  उन्होंने  ये आश्वासन  तोड़  दिया  ।  वे  एक  बार  फिर  से  उसी

 प्रकार  शोषण  करने  लगे  ।  जब  वे  उस  न्यूनतम  गारंटी  मूल्य  जो  न्यूनतम  निर्षात  मूल्य  से  कम
 मन्त्रालय  के  समक्ष  देने  को  तेयार  हो  गए  थे  तो  उनके  व्यय  आदि  को  देखते  हुए  इसे  उचित  पाया

 गया  ।  लेकिन  निर्यात  करने  के  बाद  उन्होंने  अपना  आश्वासन  पूरा  नहीं  किया  तथा  इन  अभागे
 किसानों  का  यह  जानते  हुए  भी  दोषण  किया  कि  उन्हें  रोकने  के  लिए  नियम  सरकार  हैं  ।  इससे
 पता  चलता  है  कि  वे  सरकार  को  कितना  आदर  देते  हैं  उससे  कितना  भय  खाते  हैं  ।  इन  सब  बातों

 के सरकार उ हें नकदी के रूप में प्रतिपूर्ति समर्थन दे रही है । हम इत्के विरुद्ध नहीं लेकिन आप नकद प्रतिधूर्ति समर्थन तभी देते हैं जब पूरा तम्बाकू बाजार में कम मूल्य पर बिक जाएं । यह नकद प्रतिपूर्ति समर्थन किसे दिया जाना चाहिए ? क्या इसे किसान को दिया जाना चाहिए या व्यापारियो जो कि किसान का पहले ही शोषण कर चुका है ? सरकार को इस बात को देशना चाहिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले नकद प्रतिपूर्ति समर्थन में कम से कम किसाने की भी भागीदारी यदि किस/(नों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है और वे तम्बाकू की छल्लेती बन्द कर दे तो इस व्यापार का क्या होगा ? मैं सरकार के विचार से अबगत उसका सोवना यह है कि नकद प्रतिपूर्ति समर्थन से और व्यापारी इस क्षेत्र में आएंगे और उसे अधिक विदेक्षी म॒द्रा प्राप्त होगी । यह सही है | लेकिन यह तभी समव है जब किसानों को इसका लामकारी मल्य शिया जाएगा । यह हम सबकों पता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात को संसद में नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इसका कोई ओचित्य नहीं है । इसमें कोई मौचित्य नहीं दिखता जब यह बाजार मूल्य से दुगुनी न्यूनतम समर्थन मूल्य का औचित्य कया जबकि यह कंवल रुपये इसे नहीं होना चाहिए । मन्त्री जी के वक्तव्य में यह कहा गया है कि इसका मूल्य न्यूनतय समर्थन म॒ल्य से अधिक है यह तमी हो सकता है जब उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए । मैं माननीय मन्त्री महोदय से असुरोध करता हूं कि वे फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात न करे |
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 इस  विषय  पर  तम्बाकू  बोर्ड  की  बेठक  में  बार-बार  बहस  हो  चुकी  है  और  तम्बाकू  बोर्ड  को
 रियों  निर्यातकों  और  उत्पादकों  की  समस्याओं  की  भल्ती  मांति  जानकारी  है  |  हमने  अनेक  बैठकों  में

 यह  निर्णय  लिया  है  कि  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  में  पर्याप्त  कूप  से  वृद्धि  की  जाए  ।  तंबाकू  ओर्ढड  की
 सिफारिश  मन््त्रालय  में  पहुंच  गई  है  ।  लेकिन  इस  बारे  में  अब  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।
 मन्त्री  महोदय  यह  कह  कर  बच  सकते  हैं  कि  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  भन्त्रालय  द्वारा  नहीं  अपितु  कृषि

 मूल्य  बायोग  द्वारा  तय  किया  जाना  लेकिन  जब  आप  वह  व्यक्षित  जिसे  निर्यात  करना

 तम्बाक्  के  किसानों  के  साथ-साथ  तम्बाकू  निर्यातकों  एवं  उत्पादकों  से  बात  तय  करनी  है  तो  आपको
 अपना  प्रमाव  डालना  होगा  ।  आपको  कृषि  मम्त्रालय  को  प्रमावित  करना  कृषि  मूल्य  आथोग
 की  एक  बेठक  बुलानी  होगी  ओर  उन्हें  तम्बाकू  उरपादन  की  औनित्यथ  तथा  इसकी
 चारिक  और  तकनीकी  समस्याओं  के  बारे  में  बताना  होगा  ।  लेकिन  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  वया

 मैं  मन््त्री  महोदय  से  अनुरोध  क&ूग़ा  कि  वे  इस  पहलू  पर  तम्थाक्  उत्पादकों  को  उपहार  देने  के
 रूप  में  विचार  न  करके  गम्भीरता  से  विचार  करे  ।  हस  देश  में  निरमित  वस्तुओं  का  क्या  हो  रहा  है  ?
 प्रत्येक  तीन  महीने  बाद  आप  मूल्यों  में  वृद्धि  कर  देते  हैं  ओर  देश  मैं  हल्ला-गुल्ला  मच्र  जाता  है  ।
 आप  कोई  मी  चीज  ले  स्थिति  वही  है  |  क्या  गरीब  किसानों  का  सरकार  और  क्षोषकों  द्वारा
 शोषण  होना  चाहिए  ।  जब  हम  ओधोगिक  उत्पादकों  के  हितों  को  सुरक्षित  करने  पर  विचार  कर
 सकते  हैं  तो  हम  गरोब  किसानों  की  सुथ  क्यों  नहीं  लेते  ?  ठीक  चलिए  किसानों  और  आपके
 अधिक  रियों  का  एक  विशेषश्  आयोग  बनाते  हैं  जो  तम्बाकू  उत्पादन  की  लागत  का  पता  लगाए  और
 इस  बारे  में  अपना  निर्णय  तब  आप  यह  कह  सकते  हैं  कि  हुस  आधार  पर  यह  निर्णय  नहीं  लिया
 जा  सकता  इसका  निर्णय  अन्तराष्ट्रीय  मूल्य  के  आधार  पर  किया  जाना  चाहिए  हमें  इसका
 निर्यात  करना  है  ।  ठीक  आप  इन  दोनों  बातों  को  महू  नगर  रले  --  तम्बाकू  अन्तर्राष्ट्रीय
 जिस  मल्य  पर  हम  निर्यात  कर  रहे  हैं  तथा  तम्बाकू  किसानों  की  उत्पादन  लागत  और  तब  आप  इस
 बारे  में  निणंय  इसमें  एक  ओऔचित्य  जब  हम  भ्यूनतम  निर्यात  मूह्प  तय  कर  सकते  हैंतो  हम
 न्यूनतम  समथ्थंद्र  मल््य  क्यों  न  तय  करे  ?  कृपया  इस  पर  ध्यान  दे  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से

 अमुरोध  करू  गा  कि  वे  किसी  ऐसे  रिकार्ड  अथवा  किसी  अधिकारी  द्वारा  दिए  गये  बक्तव्य  से
 वित  न  हों  जो  किसी  औचित्य  को  जाने  बिना  किया  गया  मेरे  माननीय  भित्रों  को  यह  बात

 नहीं  सोचनी  कि  किसानों  को  न्यूततम  समर्थन  मूल्य  से  ज्यादा  भ्िज्  रहा  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्य  का  कोई  मूल्य  नहीं  है  ।

 दूसरा  पहलू  तम्बाकू  बोर्ड  की  सिफारिशों  के  बारे  में  इसे  हमने  अपने  अमुभव  से
 जाना  इस  संदम  में  हम  कार्यालयों  में  और  खेतों  में  गए  हैं  तथा  हमने  कार्यकारी  लागत  की
 गणना  की  हमने  किसानों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  ।  हमने  दिगरेट  के  निर्माताओं  का

 एक  सम्मेलन  बुलाया  ।  हमने  निर्यातकों  और  स्थानीय  व्यापारियों  की  एक  बैठक  तब  हम
 इस  नतीजे  पर  पहुंचे  कि  यदि  हम  इसका  दीबं  कालीन  समाधान  न  करें  तो  यह  समस्था  स्थायी
 अपनी  बहस  के  दौरान  हम  जिस  समाधान  पर  पहुंचे  वह  यह  है  कि  तम्बाकू  जो  कि  तंबाकू  के
 किसानों  के  हितों  को  रक्षा  करने  तथा  उत्पादन  और  विपणन  का  संचालन  करने  का  कार्य  करता  है  ।
 जब  कभी  यह  प्राता  है  कि  ्यापारी  तंबाकू  किसानों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  तो  उसे  तरकाल  आाजआर  में
 भ्रा  जाना
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 न  राज्य ध्यापार  अब अगर आज हम  से

 राज्य  ध्यापार  निपम  अब  तक  बाजार  में  आ  रहा  अब  अगर  आज  हम  निगम  से  बाजार
 में  आने  के  लिये  कहते  हैं  तो  मन्त्री  महोदय  भी  कहेंगे  कि  निगम  पहले  भी  बाजार  में  आया  था  ओर
 उसे  प्रति  वर्ष  या  20  करोड़  रुपयों  का  घाटा  हुआ  था  |  कया  आप  इस  स्थिति  का  विश्लेषण
 करेंगे  कि  केवल  राज्य  व्यापार  निगम  को  ही  घाटा  क्यों  हुआ  व्यापारियों  को  घाटा  क्यों  नहीं
 मैं  आपको  इसका  कारण  बताता  हूं  |  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास्त  तंबाकू  को  श्रणीवद्ध  करने  को

 सुविधाएं  नहीं  निगम  बाजार  में  आता  है  और  सरकार  इसे  जिप्त  मूल्य  पर  खरीद  करने  को  कहती
 है  अथवा  स्यूनतम  गारंटी  मल्प  पर  यह  खरीद  करता  तब  यह  तबाकू  को  उन्हीं  व्यापारियों  को
 बैच  देता  है  जो  किसानों  का  शोषण  कर  रहे  वो  कया  करते  हैं  वे  निगम  से  पहली  श्रेणी  और

 दूसरी  श्रेणी  का  तंबाकू  खरीदते  हैं  और  संबंधित  अधिकारियों  की  मिलीमगत  से  नौबीं  श्रंणी  के

 तंबाकू  से  बदल  दिया  जाता  है  ।  फिर  इसे  चौथी  श्रंणी  के  तब'कु  से  निश्चित  रूप  से  हानि  होगी  ।
 अधिकारियों  की  त्रूटियों  के  बारे  में  क्या  आप  यह  कहना  चाहत  हैं  कि  उत्पादकों  का  बचाव  नहीं  किया
 जा  सकता  है  ?  आप  इस  प्रवृत्तियों  पर  रोक  आप  इन  प्रवृत्तियों  को  नियंत्रित  कीजिए  और

 यह  सुनिश्चित  कोजिये  कि  यह  कार्य  उचित  तौर  पर  सम्पन्न  किया  आये  आपको  उत्पादकों  के  हितों
 की  रक्षा  करनी

 यदि  राज्य  व्यापार  निगम  पर  निर्मर  न  भी  रहना  हो  और  आप  यह  महसूस  करते  हों  कि
 यदि  आप  राज्य  व्यापार  निगम  को  एक  बार  फिर  बाजार  में  प्रवेश  करने  दिया  गणा  तो  राजस्व  को
 पास  करोड़  रुपए  की  हानि  पहुंचेगी  तो  फिर  तंबाकू  बोर्ड  के  बारे  में  विचार  कीजिये  ।  तंबाक्  बोर्ड  के
 पास  पर्याप्त  संख्या  में  ऐसे  अधिकारी  हैं  जो  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  रखते  हैं  और  उन्हें  पूरा  अनुमव
 प्राप्त  उनकी  तबाकु  उत्पादकों  से  सबद्ध  और  उनके  बारे  में  पूरो  जानकारी  यदि  तबाक्  बोर्ड
 को  नहीं  करोड़  रुपये  का  फंडਂ  दिया  जाना  है--पह  मूल्यों  को  स्थाई  १रेगा  और
 हानि  नहीं  होने  देगा--यह  ऐसे  मौकों  पर  बाजार  में  आ  सकता  है  और  किसानों  का  बचाव  कर
 सकता  है  ।

 यह  न  मूलिये  कि  तंबाकू  उत्पादकों  द्वारा  पैदा  किये  जा  रहे  तंवाकु  से  सिगरेट  निर्माताओं
 द्वारा  दिये  जाने  वाले  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  2000  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त  होता  है  ।  इस
 देश  में  उत्पादित  तंबाकू  कਂ  50%  का  उपयोग  देछा  के  ही  निर्माताओं  द्वारा  किया  जाता  यदि
 भाप  यह  सांविधिक  आदेश  पारित  करवा  दे  गे  कि  इन  देशी  निर्माग़ओं  को  तंबाकू  केवल  तंब्राकु
 नीलामी  प्लेटफार्म  के  माध्यम  से  न्यूनतम  गारंटी  मूल्य  पर  ही  खरीदना  होगा--यदि  50%  भी  यह :
 सुनिश्चित  किया  तो  उत्पादकों  को  सही  मूल्य  प्राप्त  हो  शोष  50  प्रतिषात

 सुनिश्चित  करक  सुरक्षित  किया  जा  सकता  है  कि  निर्यात  आदेश  प्तमय  पर  प्राप्त  किये  जायें  ।

 हससे  स्थायी  हल  निकल  आयेगा  ।  हस  जसाकि  मेरे  मानसीय  मित्र  ने  कहा  उत्पादकों
 को  4  करोड़  75  लाख  किलोग्राम  पर  4  रुपये  50  पंसे  की  औसत  से  हानि  हुई  है  जोकि  कुल  20

 करीड़  रुपये  से  अधिक  की  हालि  क्या  किसास  एक  काम  मैं  25  करोड़  रुपये  की  हानि  वहत  कर
 सकता  उन्हें  बहुत  अप्विक  हाति  होगी  ।
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 आपने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  म्स्यों  में  थोड़ी  वद्धि  हुई  है  और  अब  स्थिति  संतोषजनक

 है  वह  केवल  आज  ही  संतोषजनक  हैं  क्योंकि  संसद  में  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताध  पर  चर्चा  ही
 कही  आप  देखेंगे  कि  |  मई  से  मल्यों  में  असामान्य  रूप  से  गिराबट  आने  वाली  है  फिर  औसत

 अल्यों  में  भारी  कमी  आयेगी  ओर  उन्हें  अत्यधिक  हानि  होगी  ।  हम  उस  समय  उनकी  कोई  सहायता
 जहीं  कर  पायेंगे  ।  आपकी  ओर  देखेंगे  ।  जब  हम  उच्चयोगपतियों  के  लिए  करोड़ों  रुपये  कम  करने  को
 हियार  हैं  और  सामान्य  बीमा  निगम  के  लिए  करोड्टों  रुपया  कम  कर  सकते  हैं  तो  क्या  हम  रनहें  20
 से  30  करोड़  रुपये  नहीं  दे  सकते  ?

 बया  आप  इतना  उनके  लिए  नहीं  रख  सकते  हैं  ?  यदि  आप  20  करोड़  रुपये  नहीं  दे  सकते
 यदि  राज्य  का  मार  निगम  को  नहीं  तो  कम  से  कम  तम्बाकू  बोर्ड  को  ही  20  करोड़  रुपये  अथवा  10
 करोड़  की  जमाराशि  दे  दीजिये  जो  कि  तुरंत  बाजार  में  आकर  तम्बाकू  बेच  सके  ।  ऐसे  कई
 मौके  आए  है  जब  तम्बाकू  उत्पादकों  को  अपनी  पत्नी  का  मंगल  सूत्र  तक  बेचना  पड़ा  हम  यहाँ
 बैठकर  उनकी  स्थिति  का  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  ।  हम  वहीं  रहकर  उनकी  परेशानी  समझ

 जैसाकि  मेरे  मित्र  ने  कहा  है  और  मैं  जानता  हूं  कि आप  फसल  बदलने  का  सुझाव  दे  रहे
 यह  फसल  सिंचाई  की  सुविधा  बाले  क्षंत्र  में  जहां  निश्चित  तोर  पर  पानी  होता  उगाई  नहीं  जाती
 है  ।  इसकी  फसल  धुष्क  मूमि  पर  लगाई  जाती  है  और  वहां  अन्य  किसी  फप्तल  को  उगाने  की  कोई

 सुविधा  नहीं  होती  सरकार  ने  ओर  वैज्ञानिकों  ने  भी  यह  पाया  है  कि  हस  विशिष्ट  क्षेत्र  में  केवल

 तम्बाक  की  ही  फसल  लगाई  जा  सकती  अन्यथा  देक्ष  में  कहीं  भी  तम्बाकू  की  फसल  लगाई  आा
 सकती  थी  ।  यह  देश  के  अन्य  मागों  में  क्यों  नहीं  उयाई  जाती  ?  मौसम  की  स्थितियों  और  मिट्टी  की
 किस्म  के  कारण  ही  तम्बाकू  की  फसल  कुछ  विशिष्ट  क्षंत्रों  में  ही  जैसे  गुटूर  और  आंध्रश्रदेश
 के  अन्य  क्षंत्रों  मे ंउपाई  जा  सकती  है  ।  मंत्री  जी  को  इन  बातों  को  भी  अपने  ध्यान  में  अवश्य  रखता
 चाहिए  ।  अमी  भी  देर  नहीं  हुई  आप  राज्य  व्यापार  निगए  को  उन्हें  पूरा  500  धास्
 किलो  तम्बाकू  खरीदने  थी  आवश्यकता  नहीं  यही  काफी  है  कि  व्यापारियों  को  यह  पता  बरस  जाये
 कि  सरकार  राज्य  व्यापार  निगम  को  न्यूनतम  गारन्टी  मूल्य  पर  कितनी  भी  मात्रा  में  ठम्बाक  क्षरीदते
 को  कह  रही  है  तो  वे  स्वयं  सही  मूल्य  राज्य  व्यापार  निगम  को  पूरी  मात्रा  में  तम्बाक्
 खरीदने  की  आवश्यकता  नहीं  पिछले  कई  वर्षों  का  हमारा  यह  अनुमव  रहा  है  कि  यह  कुल
 दन  पर  केबल  10  प्रतिशत  अथबा  5  प्रतिष  अथवा  उससे  भी  कम  होमा  ।  अतः  आपको  इस  का  रे  में
 डरना  नहीं  चाहिये  कि  आपके  राज्य  व्यापार  निगम  को  बाजार  में  आने  को  कहने  से  आपके  राजस्व
 पर  लुरंत  कोई  प्रमाव  पढ़ें  गा  और  उसमें  अत्यधिक  हामि  होगी  ।  कृपया  इस  पहलू  पर  ध्यान  दीजिये
 और  राज्य  व्यापार  सिगम  अथवा  तम्बाक्  बोर्ड  को  तुरत  खरीदारी  करने  को  कहिए  ।

 डपाष्यक्ष  भहोद०  :  आप  काफी  समय  ले  चूके  कृपथा  अब  समाप्त  कीजिये  ।

 थी  राज  :  मैं  केवल  एकू  बात  और  कहूंगा  |  ब्रुर्मास््य  ते  उत्पाश्कों  को  भारी  हानि
 हुई  तो  मैं  माननीय  मंभी  जी  से  आग्रह  ककूगा  कि  वे  उन  सभी  कृतभागी  उत्पादकों  को  थो  भ्रपमे  470
 लाल  किलो  कौ  फसल  को  पहले  हो  वेज  चुके  हैं  कम  से  कम  तीन  से  चार  रुपये  प्रत्षि  किो तक
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 दिलाने  के  बारे  में  सोचेਂ  चाहे  वह  उत्पाद  सुल्क  से  ओ  आपने  बसूल  किमा  है  जो  कि  2000  करोड़

 रुपये  था  उससे  अधिक  है  अथवा  अन्य  किसी  प्रकार  से  जो  आप  ठीक  समझे  दिलाया  जा  सके  ।

 एक  भाननीय  सदस्य  :  कया  आप  मुझे  बोलने  की  अनुमति  देगे  ?

 उपाध्यक्ष  भहोवव  :  नहीं  ।  अब  मंत्री  जी  बोले गे  ।

 थी  अर्थ  कुजार  नहर  :  १ई  महत्वपूर्ण  मुद्ों  पर  चर्चा  हुई  है  और  मैं  विस्तार  से
 उनका  उत्तर  देना  भाहता  हूं  ।

 भारत  आज  तम्बाक  का  चौथा  सबसे  बड़ा  उत्पादक  है  और  संयुक्त  राज्य
 प्रीस  और  इटली  के  पश्चात्  छठा  सबसे  बड़ा  निर्यातक  परन्तु  तथ्य

 यह  है  कि  1981-82  में  निर्यात  अपनी  चरम  सीमा  पर  था  और  200  करोड़  रुपये  से
 अधिक  का  निर्यात  किया  गया  हमने  लगभग  ।]  करोड़  40  लाख  किलो  का  निर्यात
 तब  से  इसमें  काफी  गिरावट  आई  है  और  चालू  दर्ष  में  136  करोड़  रुपये  का  निर्यात  किया  गया  है
 और  520  साख  किलो  तम्बाकू  का  निर्यात  हुआ  ।  तम्बाक्  उत्पादों  के  निर्यात  को  भी  यही  स्थिति
 प्रैरा  विचार  है  कि  हमें  सिथिति  के  यास्तविकता  को  स्वीकारना  होगा  ।  पहली  आात  यह  है  कि  जो  देदा
 पहले  बड़  आयातक  थे  अब  स्वय  ही  काफी  मात्रा  में  तम्बाकू  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  अंसे  चीन  को
 ही  लीजिये  |  यहु  !00  करोड़  किलो  का  उत्पादन  करता  था  और  अब  यह  250  करोड़  किलो  का
 उत्पादन  कर  रहा  है  ।  सोवियत  रुस  जंसा  देदा  जो  हमारे  से  43  हजार  टन  का  आयात  करता  था
 अब  कैवल  5  हजार  टन  ही  आयात  करता  अब  हम  इस  स्थिति  को  थाहे  जैसे  मी  व्यिति
 की  वास्तविकता  यह  है  कि  लोग  अब  कम  घूम्रपान  करते  वर्जीनिया  तम्बाकू  जो  पदिच्षमौ  यूरोप
 और  इ  ग्लैंड  के  आधुनिक  बाजारों  में  बिकता  है  वहां  धूम्रपान  के  विरुद्ध  मारी  अभिषान  चला  हुआ
 है  |  मेरा  विचार  है  कि  जितनी  अल्दी  हम  स्थिति  की  सक्ष्चाई  को  स्वीकार  कर  ले  उतना  ही  अच्छा
 होगा  ।  उदाहरण  के  लिए  यदि  आप  देखे  तो  पायेंगे  कि  पिछले  पांच  वर्षों  में  स्थिति  यह  रही  है  कि
 भरेल  खपत  450  से  500  लाख  किलो  रहो  इसमें  कोई  अधिक  अंतर  नहीं  मेरा  कहना  यह्
 है  कि  इसमें  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  हमें  पता  लगेगा  कि  इसमें  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  लगभग
 पचास  प्रतिशत  का  निर्यात  होता  है  ।

 1985  5  में  50  मिलियन  किलोग्राम  को  तुलना  में  यह  मात्रा  1989  में  35  मिलियन
 दाम  रह  गई  ।  हसके  उत्पादन  में  कमी  आई  है  ।  दोनों  मानीय  सदस्यों  ने  जो  कीमतों  का  हवाला
 दिया  है  उसके  हिलाब  से  अनिश्चितता  बी  स्थिति  बनी  हुई  1985-86  5-86  में  औरत  मूल्य  10.30
 रुपये  था  |  विभिन्न  ब्रंडों  के  लिये  मैं  औसत  ले  रहा  1986-87  में  यह  बढ़कर  12.50  रुपये  हो
 गया  ।  1987  88  में  यह  घटकर  8.20  रुपये  रह  1988-89  में  यह  पुनः  16.30  रुपये  तक
 पहुंच  फिर  16.60  रुपये  इस  वर्ष  फिर  यह  घटकर  15.08  रुपये  रह  गया  सदस्य  ने
 यह  ठीक  ही  कहा  है  कि  चू  कि  इसकी  घटिशा  किस्म  बाजार  में  आयी  है  तो  इसका  मूल्य  कुछ  और
 गिरेगा  ।  हमारे  अमुमान  के  अनुसार  इस  मौसम  में  मूल्य  14  रुपये

 से  14.50  रुपये  के  बीच
 इस  सम्बस्थ  में  मेरे  विश्वार  में  महत्वपूर्ण  बात  यही  है  कि  सरकार  अपनी  ओर  से  इश्व  बारे  में  बेहतर
 प्रयास  कर  सकती  है  ।  परम्तु  साथ  ही  पूर्ति  और  मांग  को  पूर्णतया  नियमित  नहीं  किया  जा

 उत्पादन  को  लियमिय  कैरना  होगा  ।  यदि  हम  किसानों  को  उचित  मूल्य  दिलाने  की  बात  करते  हैं  हो
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 हमें  यह  मी  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  हम  आवश्यकता  से  अधिक  उत्पादन  न  मैं  इस  बात  पर
 भापसे  सहमत  हूं  कि  मौजूदा  लेती  ढांचे  को  बदलना  आसान  नहीं  पर  इस  समय  कोई  विकल्प

 मौजूद  नहीं  हमें  बास्तविकता  की  ओर  देना  होभा  |  राज्य  व्यापार  मिगम  इसमें  हस्तक्षेप  कर
 सकता  है  ।  वह  हस्तक्षेप  करेमा  भी  ।  हमें  कुछ  क्रयादेक्ष  प्राप्त  हुए  हम  गये  प्राहकों  से  भी
 नये  क्रयादेद  प्राप्त  करते  का  प्रयास  कर  रहे  पर  यह  काफ़ी  नहीं  है  ।  चालू  बर्य  के  दौरान  यदि  इस
 समस्या  का  सामना  कर  लिया  जाए  तो  यह  दूर  नहीं  होबी  ।  अगले  बर्ष  फिर  यही  समस्या  सामने
 आएगी  |

 थी  के०  एस०  राण  :  आप  इसे  नियमित  करे  ।

 करी  अरुण  कुमार  नेहरू  :  यह  कहना  बड़ा  आसाम  परस््तु  व्यावहारिक  रूप  से  यह  बहुत
 मुण्किल  अधिक  उत्पादन  करन  वाले  किसानों  को  दंडित  नहीं  किया  जा  सकता  बस्तुतः  तम्बाकू
 बोर्ड  द्वारा  इसे  विनियमित  किया  जाना  अपेक्षित  है  पर  वह  ऐसा  नहीं  कर  सका  चूंकि  सभो
 सदस्य  खेती  ओर  किसान  की  स्थिति  से  अवगत  है  आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  को
 अधिक  उत्पादन  करने  पर  दंड  देना  बड़ा  मुध्किल  काम  साथ  ही  किसान  इस  वास्तविकता  भी
 स्वोकार  करें  कि  बाजार  में  मंदी

 अब  €म  कृषि  मंत्रालय  और  राज्य  सरकार  के  साथ  व्यापक  विधार-त्रिमर्श  करना  थाहते  हैं
 क्योकि  बड़ी  गंभीर  समस्या  हमारे  सामने  मौजूद  मैं  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहता  हूं  कि
 आगामी  वर्षों  के  दौरान  उत्पादन  को  नीचे  लाता  ही  होगा  ।  भूमि  को  अन्य  प्रयो  वनों  हैतु  उपयोग
 में  लाना  होगा  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  किसानों  को  नुकसान  न  हो  ।  उन्हें  उचित  विकल्प  सुझाने  होंगे  ।
 वाणिण्य  मंत्रालय  के  ओर  से  जो  सहायता  दी  जा  सकती  हम  बहू  अवश्य  देंगे  ।

 क्षी  के०  एस  राब  :  अब  राज्य  व्यापार  निगम  को  भेजने  के  बारे  में  क्या  निर्णय  हुआ

 थी  अरुण  कुमार  नेहरू  :  मैंने  कहा  है  न  कि  वे  तो  जायगे  ।

 यो  के०  एस०  शराब  :  शीघ्र  ही  ?

 ली  अरुण  कुमार  नहर  :  जी  हां  ।

 हरी  के०  एस»  शाब  :  आप  धोषभा

 करी  अरुण  कुमार  नेहरू  :  मैं  अभी  घोषणा  करता  वे  हस्तक्षेप  करेगे  ।

 मैं  नं लामी  प्रणाली  और  उसके  काम  के  बारे  में  व्यापक  चर्चा  महीं  करना  चाहता  क्योंकि  आप
 इससे  मली  मांति  परिचित  हैं  मैं  हर  चीज  दोहरा  सकता  हू  ।  पर  इसमें  और  समय  लगेगा  ।

 जहां  तक  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  का  सवाल  इस  पर  भी  काफो  चर्चा  की  जा  चुकी  प्रइन
 यह  है  कि  हर  बात  का  आधार  होना  दम  पूरे  मसले  पर  पुनः  विचार  कर  सकते  यह
 स्थायी  स्थिति  नहीं  मूल्यों  में  अंतर  आएगा  ही  मेरे  विचार  से  एक  ऐसा  तंत्र  होगा  चाहिए  जिससे

 हम  समय  विक्षेत्र  पर  लागत  का  विश्लेषण  कर  सके  क्योंकि  1985  में  जो  कुछ  संगत  था  बहु  1990
 में  संगत  हो  ऐसी  नहीं  हो  सकता  ।  अतः  मानमीय  सदस्यों  ने  बड़े  ही  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिये  हम
 इस  पर  बिचार  करेगे  ।
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 निर्यात  क्षेत्र  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  कई  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  हम  बड़ी  विकट  परिस्थित  में

 मैंने  कई  ब्यापार  प्रतिनिधियों  से  बातचीत  की  है  ।  सोवियत  संभ  ने  बड़ी  उदारता  प्रदर्शित  की  ।  उन्हेंति

 स्थिति  को  महसूस  किया  ।  उन्होंने  हमारी  स्थिति  को  समझा  जेसाकि  आप  जानते  हैं  अनिर्मित

 तम्बाकू  से  निर्यात  शुल्क  1986  में  हटा  लिया  गया  इसी  तरह  कई  भौर  उपाय  किये

 गये  ।  हम  उत्तर  में  इंडोनेशिया  आदि  देक्षों  में  नयी  मंडियों  का

 पता  लगाने  के  प्रदन  पर  चार  कर  रहे  मै ंआपको  सभी  बाजारों  का  विश्लेषण  प्रस्तुत  कर  सकता

 हूं  भौर  यह  कह  सकता  हूं  कि  जिस  वाजार  का  मो  निरीक्षण  करें  हम  नहीं  समझते  तम्बाकू  कौ  बिक्री

 अविध्य  में  बढ़ेगी  |  पद्चचम  में  धम्रपान  विरोधी  अभियान  जोर  पकड़  रहा  मैं  जानता  हूं  माननीय

 सदस्य  अच्छे  सिगार  के  शौकीन  परन्तु  घृञ्रपान  करने  वालों  की  सुलना  में  घृञ्रपान  न  करने  वालों

 को  संक्ष्या  अधिक  हमें  इस  पहल  पर  मी  ध्य।न  देना  है  क्योंकि  हमारे  उत्पादन  का  पचास  प्रतिक्षत

 निर्यात  किया  जाता  मौजूदा  परिस्थिति  में  हम  निश्चित  रूप  से  आवश्यक  उपाय  करेंगे  |  राज्य

 ब्यापार  भिगम  इसमें  हस्तक्षेप  करेगा  और  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  इस  समस्या  का  समाधान  कर

 लेंगे  ।

 शी  राब  :  क्या  आप  स्पष्ट  रूप  से  यह  अनुदेश  आरी  करेंगे  कि  एम०ओ०पौ०  पर  ही
 क्रीद  की  जाए  एम०  एस०  पी०  पर  नहीं  क्योंकि  एम०एस०पी०  कोई  मूल्य  नहीं  है  ?

 श्रो०  एन०लो०  रंगा  :  राज्य  भ्यापार  निगम  का  बाजार  में  दखल  नहीं  है  ।

 जौ  अरुण  कुमार  नेहरू  :  आप  थोड़ा  देर  से  आए  मैं  पन्द्रह  मिनट  से  बोल  रहा  हूं  ।  आपने
 मेरी  पूरी  बाते  नहीं  सुनी  जंसा  कि  मैंन  कहा  है  राज्य  व्यापार  निगम  हस्तक्षेप  हम  जो

 कुछ  कर  सकते  हैं  असा  कि  मैंने  कहा  व्यावहारिक  रूप  से  समस्या  पूर्ति  और  मांग
 की  हम  मरपूर  कोशिश  मुझे  यकीन  है  कि  हम  इस  वर्ष  इस  समस्या  का  समाधान  कर
 ले  गे  ।  यदि  हम  अब  प्रभावी  ओर  सुधारात्मक  कार्यवाही  नहीं  करते  हैं  तो  यह  समस्या  पुनः  फिर  पैदा

 भतः  हैम  ऐसा  करेंगे  ।
 हु

 प्रो०  एन०  ली०  रंगा  :  यह  सच  है  कि  सोवियत  संघ  से  तम्बाक  की  भारी  मात्रा  में  क्रयादेश
 प्राप्त  हुंआ  है  और  फिर  भी  राज्य  व्यापार  निगम  और  तम्बाक  भोई  में  से  किसी  ने  मी  इस  क्रयादेश
 को  समुचित  से  स्वीकार  नहीं  किया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भी  आप  बहुत  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  ओर  जातते  हैं  |क  इसकी  अनुमति
 |  श््  ज्क

 जौ  अरुण  कुमार  नेहरू  :  मुझे  उत्तर  देने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है

 श्षपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  उन्हें  बाद  में  उत्तर  दे  सकते  |

 थी
 के०  राव  :  जी  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  मामला  तम्बाकू  उत्पादक  उनके

 उत्तर  की  प्रतीक्षा कर  रहे  बह  सोगियत संध  के  क्रयादेश के  बारे  में  पूछ  सटे बै  ।  यदि वे  अभी
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 अपना  रुत्तर  देते  हैं  तो  मूल्य  स्थिर  हो  बरि  वे  इसकी  घोषणा  नहीं  करते  हैं  तो  इसका
 उत्पादकों  पर  पुनः  असर  पड़ेवा  यदि  वे  इस  जात  का  उतर  देते  हैं  कि  टन्हें  कस  अयबा  भम्य  किसी
 देश  से  क्रपादेश  प्र'प्त  हो  रहे  हैं  अथवा  नहीं  तो  इससे  भी  तम्थाक  के  मूल्य  बर  प्रभाव  पड़भा  ।

 झी  अकलण  कुमार  नेहरू  :  मैं  पहले  हो  बक्तम्य  दे  चुका  हूं  कि  सोवियत  संघ  हमसे
 तम्बाकू  खरीदता  रहा  मानतीब  सचस्थ  और  मेरी  कस  में  थोड़ा  ही  फक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोरथ  :  हम  नियभ  377  के  अधीन  मामलों  पर  विचार  आरंभ  करेंगे  ।

 1.59  ग.प

 नियम  377  अधीन  के  मामले

 )  विज्ञालापसनभ  में  उपपत्तत  स्थापित  किए  आने  की  मांध

 लीमती  उमा  गजपति  राल्  :  उपाध्यक्ष  विशाखापत्तनम  को  निर्यात
 का  हशहर  माता  जाता  है  और  आंध्र  प्रदेश  के  इस  विकासशील  महातगर  का  भाग्प  औद्योगिक  उन्मत्ति
 और  इस्पात  संयंत्र  पर  निर्म॑र  विशाखापत्ततम  पत्तन  में  अब  शास्त्रिपों  द्वारा  प्रस्तुत  क्षमता
 मान  है  ।  जब  यह  अपनी  पूर्ण  क्षमता  से  कार्य  करना  प्रारम्भ  करेगा  तब  भी  यह  इस्पात  संयत्र
 कलापों  से  संत्रद्ध  जितने  टन  उत्गदन  द्ोगा  ढसो  का  निपटान  कर  पायेगा  ।  आठवीं  योजना  के  दौरात
 वहा  एक  पेट्रोकेमिकल  काम्पर्लक्स  और  दो  ताप  विद्य,त  परियोजनाएं  हुरंत  स्थापित  किए  जाने  की
 आवश्यकता  है  ।  इन  दोनों  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  कोयले  का  परिवहन  उड़ीसा  से  समुद्र
 द्वारा  किया  विशाखापत्तनम  पर  पलन  क्षमता  में  वृद्धि  ओर  इस्पात  सयत्र  से  होते  वाले  प्रवूषण
 को  कम  से  कम  करने  के  सिए  गंगावरन  में  एक  उप-पत्तन  बनाये  जान  का  प्रस्ताव  भविध्य
 में  बिशाखापत्तनम  को  प्रगति  आठवीं  योजना  में  इस  पत्तन  की  स्थापना  पर  निमंर

 मैं  मारत  सरकार  से  अनुरोध  करती  हु  कि  व्धीं  यभाक्षीक्र  एक  दूसरा  प्तन  स्थापित  करने
 का  आदेश  दिया

 200  ५.

 केरल  में  बुराने  संरणन  बन्द  रगाहों  को  किर  से  थालू  किए
 जाने  तथा  फकालोकट  लिले  में  च्ोम्बाला  में  एक  गया  भत्स्पम

 अन्दरपाह  स्जापित  किए  जाने  को  भांध

 की  भुरलापश्लो  रामचसान  :  उपाध्यक्ष  कोल  राज्य  अपनी  लम्बी  सबुड़ी
 सीमा  सटबर्ती  सीमा  से  देश  की  समुद्री  सम्पदा  में  महत्वपूर्ण  योगदान  प्रदान  करता  राय  की
 आबादी  का  काफी  प्रतिक्षत  भाग  जीवनयापन  के  लिए  अथवा  अप्रस्यक्षतः  मत्स्यभ  पर  मिरभ॑र
 है  ।  पुराने  बन्दरगाहों  को  प्रारम्म  करने  और  नए  मत्स्यनण  बन्दरभाहों  की  स्थापना  से  इन  क्षेत्रों
 में  मत्ख्थण  को  विशेषकर  गहरे  समुद्र  बढ़ावा  देने  क ेलिए  काफी  उपयोगी  सिद्ध
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 अतः  अनुरोध  है  कि  माननीय  जल-मूतल  परिवहन  मन्त्री  कस्नानौर  में  आशीक्कल  पत्तन  और
 मणीला  और  कालीकट  में  बेचपोर  पत्तन  पुथियप्पा  और  बन्दरगाह  जैसे  पुराने  पसनों  और

 गाहों  को  पुनः  प्रारम्म  करने  और  कालीकट  जिले  में  चोम्वाला  में  एक  मया  मत्स्यम  जो  कि
 केरल  तट  के  सबसे  अच्छे  मस्स्यन  तटों  में  से  एक  बनाने  के  शीघ्र  कदम  उठायें  ।

 फिलाइअर्स  एण्ड  केलिकल्स  भावतकोर  फोचोन  के
 प्रब्थकों  ओर  कर्मकारों  के  थीच  हुए  समझोते  का  अनुमोदन

 किए  जाने  की  भांग

 प्रो०  के०  बी०  थाप्रस  (  एरजाकुलभ  )  :  उपाध्यक्ष  फटिलाइजसे  एण्ड  कैमिकल्स
 कौर  कोर्च  न  के  प्रवन्धकों  ओर  संगठन  के  बीच  1989  को  एक  लम्बो
 बातचीत  में  दीर्धावधि  समझोते  और  वेतन  नीति  के  बारे  में  एक  समझौते  के  मदौदे  पर  हस्ताक्षर  हुए
 ये  ।  सरकारो  क्षेत्र  की  उन  थोड़ी  सी  उबंरक  निर्माठा  कम्पनियों  में  स ेएक  है  जो  लाभ  अजित
 कर  रही  कर्मचारियों  ने  में  रिकार्ड  उत्पादन  और  उत्पादकता  के  लिए  अपना  खून  और
 पसीना  बहाया  परन्तु  मारत  सरकार  ने  अभी  तक  इस  समझोते  के  मसोदे  हस्ताक्षर  के  पांच
 पहीन  बीत  जाने  के  पश्चात  अपनो  मंजूरी  प्रदान  नहीं  की  है  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हू कि  बहू  इस  समझौते  के  मसोदे  को  मजूरी  देन  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाये  ।

 हु

 आंयतबाड़ो  कार्यकताओं  को  अधिक  पारिभ्नमिक  दिए
 जाने  तथा  उनको  उचित  प्रशिक्षण  दिए  जाने  की  मांग

 क्री  सरज्  प्रसाद  सरोज  :  उपाध्यक्ष  पूरे  देश  में  चल  रही
 बिकास  परियोजनाओं  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  में  आंगनवाड्ड  कार्यकर्शाओं  का  महत्वपूर्ण  योगदान
 रहा  है  ।

 आंगनवाड़ी  कार्यकर्ताओं  को  बहुत  अधिक  कार्य  करने  पड़ते  हैं--जंसे--बअच्चों  को  बिस्कुट ब्रंड  आदि  खाने  का  सामान  बच्चों  के  स्वास्थ्य  का  ध्यान  रखना  और  सम  प-समय  पर  टीके समय-समय  पर  आंगनवाड़ो  क्षेत्र  में  जनसंस्या  का  सर्वे  बच्चों  को  पढ़ाना  और  अपने
 आंगनवाड़ी  क्षेत्र  में  महिलाओं  को  परियार  नियोजन  की  आनकारी  देना

 आंगनबाड़ी  कार्यकर्ताओं  को  इतने  कड़े  परिश्रम  के  बाद  कल  275  रुपये ५  रे  महीने  का
 अमिक  दिया  जाता  है  ।  जबकि  इतनो  अधिक  महंगाई  बढ़  चुकी  है  तब  275  रुपए  महीने  में  आंयन बाड़ी  कार्यकरर/ओं  का  अपना  मासिक  खर्ज  भी  नहीं  चल  पाता  ।  आंगनवाड़ी  कार्यकर्ताओं  का
 पारिश्रमिक  बहुत  कम  है  ।

 मेरी  कैन्द्रोय  सरकार  से  पुरजोर  मांय  है  कि  आंगनवाड़ी  कार्यकर्शाओं  को  कम  से  कम 600  झुपए  महीना  का  पारिश्रमिक  दिया  जाना  चाहिए  और  इनको  उचित  ट्रेनिंग  देकर  उन्नति  के
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 उचित  अवसर  प्रदान  करने  चाहिए  ताकि  आंगनबाड़ी  कार्यकर्शा  अधिक  लगन  और  मेहनत  के  साथ
 बास  विकास  परियोजनाओं  में  अधिक  से  अधिक  ग्रोमदाम  दे  सके  ।

 यह  सुलिहियत  किए  आने  की  भांग  कि  स्टेनलेस  स्टील  बर्तन
 मिर्माताओं  हारा  भारतीय  भागक  व्यूरो  हारा  निर्धारित

 मानदण्डों  का  पालन  किया  जाए

 खौसती  जयबस्तो  नवीन  चम्र  मेहता  उत्तर  पूर्थ  )  :  उपाध्यक्ष  मारत  में
 स्टेनलेस  स्टील  के  बतेनों  का  उपयोग  गरीब  अमीर  सभी  लोग  कर  रहे  हैं  ।  ज्यादा  टिकने
 सरत्नता  से  स्वच्छ  होने  वाले  तथा  विषाक्त  न  होने  वाले  बतेंनों  का  ही  आज  उपभोक्ता  उपयोग  कर

 रहे

 सरकारी  उतक्रम  दस्पात  संयंत्र  स्टेनलेव  स्टील  का  उत्पादन  करता  रहा  ए०
 आई०  एस०  आई०  304  प्रंंड  का  इस्पात  आरम्म  से  ही  बतेनों  की  बनाने  के  लिए  प्रयोग  में  लाया
 जा  रहा  था  |  तथापित  हाल के  वर्षों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  के  मूल्यों  में  बद्धि  होने  के
 कारण  ए०  आई०  एस०  भाई०  ई०  304  बहुत  मह॒गा  हो  गया  इसके  परिणामस्वकृप  आज  निकल
 प्रतिशतता  घटाकर  202  की  क्वालिटी  का  स्टेनलेय  स्टील  बन  रहा  है  जिसमें  से  बने  बर्तेन
 बध्ि  में  टूट  जाते  जंग  लग  जाता  है  तथा  मोजन  विषाक्त  भी  हो  जाता  यह  स्टेनलेस  स्टील

 पूरी  तरह  से  सुरक्षित  नहीं  करीब  दो-ढाई  वर्षों  से  उपभोक्ता  की  बहुत  ही  शिकायतें  आ  रही
 अतः

 1,  स्टेनलेस  स्टील  निर्माताओं  द्वारा  इत  प्रड  के  स्टील  के  लिए  मारतीय  मानक  ब्यूरो  से  इस
 आधह्यय  का  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  किया  जाना

 2.  उपमोषताओं  को  अप्र  हिन्दी  तथा  अन्य  भाषाओं  के  समाचार  पत्रों  द्वारा  तथा

 दृष्प  माध्यमों  से  विज्ञापन  देकर  नए  उत्पाद  की  जानकारी  दी  जानी

 3.  उपमोक्ताओं  से  घोखा  न  हो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  प्रभावीतस्त्र  होगा
 आवध्यक  है  ।

 मैं  मन््त्री  महोदय  से  ऊपर  निर्देशित  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करती  हूं  ।

 देहा  में  खादी  माभनों  के  कर्मचारिणशों  की  शिकाशतों  पर
 ध्यान  दिए  जाने  की  भांग

 की  सित्रतेत  यादव  )  :  उपाध्यक्ष  विगत  वर्षों  से लादी  आश्रम  एवं  समस्त
 खादी  संस्थाओं  के  पूर्णकालिक  बेतनमोगी  कर्मचारी  आश्दोलित  हैँ  ।  समयन्समय  पर  वहु  अपने  साथ

 होते  बाले  श्रम  शोषण  के  विदद्ध  प्रदर्षत  करते  चले  आ  रहे  हैं  जिन  पर  अभी  तक  कोई  समुचित
 बाही  न  होने  के  परिणामस्वरूप  लाखों  कर्मियों  में  गहरा  असंतोष  व्याप्त  उनकी  मांगें  हैँ  कि  क्षादी
 जायोग  की  भांति  भांधो  आश्रम  और  खादी  संस्थाओं  में  पूर्णकालिक  कर्मचारियों  कौ  मी  वेतनमान  एवं
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 सदस्य  त्वाक्ता  पत्र  प्रहण  26  1990
 निमरम  ३93  के  अधीन  चर्चा  न्जः

 अन्य  स्रुविधायें  उपलब्ध  कराई  जनहित  में  खाद  संस्थाओं  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 करों  और  सूतकरों  की  मजदूरो  में  बढ़ोत्तरी  की  जाये  ।  कमंचारियों  की  नियुक्ति  और  प्रदोन्नति  के

 लिए  आयोग  गठित  किया  जाये  ।  श्लादी  प्तंस्थाओं  में  धनों  के  दुरुपयोग  को  रोका  जाये  तथा

 चारियों  का  वेतन  मुगतान  बैंक  द्वारा  कराया  जाये  तथा  उन  पर  भी  श्रम  कानून  लागू  किया  जाये  ।

 सोन  नहर  में  दरारों  को  मरम्मत  किये  जाने  के  लिए
 कदम  उठाए  जाते  की  मांग

 की  रामेपदर  प्रसाद  :  अध्यक्ष  विहार  के  जहाताਂ

 गया  और  औरंगाबाद  के  जिलों  के  लगभग  23  लाख  एकड़  जमीन  को  सिचित  करते  थाली

 1$  दर्ष  पुरानी  सोन  नहर  काफ़ी  दूट-फूट  चुकी  है  ।  इसका  पानी  नहर  के  बांध  को
 तोड़कर

 फसल  को

 न  पहुंचा  रहा  इस  कारण  पानी  को  सड्त  बर्तादी  हो  रही  है  और  क्षं  ञ्र  की  ठीक  से  पिचाई

 संभव  नहीं  हो  पा  रही  है  |  यदि  यही  स्थिति  बनी  रही  तो  बिहार  को  चावल  सप्लाई  करने  बाला  यह

 कत्र सूल  जाएगा  ।

 अतः  इसे  अविलम्ब  मरम्मत  करने  और  इमके  अविलम्ब  आधुनिकीकरण  करने  की  आवश्यकता

 है  ।  केन्द्र  सरकार  इस  पर  फौरन  कदम  उठाए  ।

 205  प्र०  १०

 सदस्य  द्वारा  दपथ  ग्रहण

 ]

 2.06  भ०  प०

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  खगजातियों  पर  अत्याचार

 डपाष्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अन्तर्गत  मामलों  पर  चर्चा  करेंगे

 श्री  सुल्तानपुरी  जी  आप  प्रारम्भ  कीजिए  |

 ली  के
 .  डो०  सुस्तानपुरी  उपाध्यक्ष  म

 आपने  मुझे  थओोलते  का  समय  दिया  ।  ,

 की  बभुणा  प्रसाद  सारभौ  :  मुझे  अपना  377  पढ़ने की  इजाजत  आप  दे  मैं  किसी
 का  रणब  स्रमस  पर  हाहस  में  उपस्थित  नहीं  हो  पाया  ।

 ॥

 मैं  आपका  बहुत  आमभारी  हूं  कि
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 न  हनन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  !93  की  शिसकसक्षत  में  हिस्सा  सेना  चाहते  हैं  तो  उसके  लिए  मैं
 जॉपको  इजाजत  दे  सकता  377  तो  खत्म  हो  गया  वंसे  मी  हम  2-3  आइटम  भागे  चले
 नए

 थी  के०  डो०  शुश्तानपुरी  :  उपाध्यक्ष  हरिजनों  पर  अत्याचार  आज  से  नहीं  हो  रहे
 उसका  तो  अत्याचार  से  ही  जन्म  हुआ  है  ।  महात्मा  गांधी  जवाहर  लाल  नेहरू  और  अन्य  जो  देश
 के  बड़े-बड़े  नेता  हुए  उन्होंने  हरिजनों  को  उठाने  के  लिए  काफी  काम  लेकिन  उसमें  लगातार
 बाघा  उत्पन्न  करने  की  कोशिश  होती  रही  यही  वजह  है  कि  उनको  पिछली  पंकित  में  हमेशा
 घकैला  जाता  रहा  ।

 डा०  अम्बेडकर  जी  ने  हिन्दुस्तान  का  संविधान  बनाया  और  उन्होंने  पा  लियामेंट
 और  मंट्रोपालिटन  कौंसिल  में  उनकी  मुमाई दगी  लिए  प्रावधान  किया  ।  इतना  ही  गहीं  जम्होंने
 नौकरियों  में  उनके  लिए  स्थान  आराक्षत  किये  |  हमारा  देश  15  1947  को  आजाद  हुथा
 और  26  जनवरी  1950  को  नया  संविधान  लागू  हुआ  '  42  साप्त  की  आजादी  के  बाद  भी  अभुसूचित
 जाति  और  जनजाति  के  लोग  बहुत  कब्टदायक  जीवन  ठपतीत  कर  रहे  दृूर-दराज  के  इसलां  में
 इनकी  हालत  बहुत  ही  खराब  है  और  जो  भी  योजनायें  इनके  उत्थान  के  लिए  बनायी  गई  उनका  असर

 बिल्कुल  भो  नहीं  हुआ  ।

 जहां  तक  कांग्र  स  पार्टी  की  सरकार  का  ताल्लुक  उसने  इस  दिक्षा  में  उचित  कदम  उठाये  ।
 पहले  नाई  की  दुकान  बाजार  में  उनके  लिए  अलाहदा  होती  कुओं  से  पानी  लेकर  वह  पी  नहीं  सकते

 गांवों  में  उनका  आन  जाने  का  रास्ता  अलग  होता  था  खुशी  के  मौकों  में  बह  उपस्थित  नहीं  हो
 सकते  लेकिन  हमारी  कांग्र स  पार्टी  की  सरकार  ने  इन  पर  लमी  हुई  सभी  रोक  को  हटा
 आज  इस  सरकार  के  शासन  काल  में  हरिजन  औरतों  को  नंगा  करके  उनसे  डांस  करवाया  जाता
 ओर  उनकी  बेहज्ञजती  की  जाती  सारे  समाज  में  उनका  इस  तरह  से  अना<र  किया  जाता  में
 यह  कहना  चाहता  हूं  के  ऐसे  भी  मोरे  आये  हैं  औीर  आज  भी  सरकार  में  यह  देखने  की  बात
 दिवपुरी  की  बात  हमारे  मल्होत्रा  साहब  ने  बहुत  अच्छा  प्रस्ताव  रखा  और  उम्होंने  कहा  कि
 उनके  साथ  जो  अन्याय  हुआ  और  अन्याय  के  साथ  जो  बालें  आज  हमारे  समाज  में  होती  बह  किसी
 से  छिपी  हुई  नहीं  जो  झोंपड़ो  जलती  जो  मकान  जलता  है  तो  सब  हरिजनों  के  जलते  हैं  गौर
 ज्यादा  तादाद  में  हरिजमों  के  ऊपर  अस्याचार  होते  हैं  । जब  से  यह्  मौजूदा  सरकार  आई  है  इसने
 हरिजनों  के  लिए  कोई  खास  कदम  नहीं  उठाया  ।  जो  उठाये  मैं  समझता  हूं  कि  एक  कमीक्षन
 बनाया  गया  है  और  उस  कमीशन  का  अध्यक्ष  मी  रामघन  जी  को  बनाया  थया  है  जो  हमारे  यहां
 जन  रल  सेकेट्री  कांग्रस  होते  फिर  कांग्र स  में  फिर  जन  मोर्चा  के  नेता  बने  और  अब  जनता
 दल्ष  के  नेता  बन  गये  उनको  उसका  अध्यक्ष  अनाया  गया  |  थह  अध्यक्ष  सी  बनर  पावर  का  अध्यक्ष

 उसके  पास  कोई  पाधर  नहीं  उसको  सरकार  मे  कोई  अक्तियार  नहीं  दिया  कि  अगर  कोई
 हिप्टी  कलेक्टर  वा  जज  ज्यादती  करता  है  तो  उसके  खिलाफ  वह  एक्शन  मे  पायेगा  ।  मैं  समभता  हूं
 कि  आपने  जो  शंस्व  के  शैश्यूल्ड  कास्ट्स  भर  शैड्यूह४  काट्राइब्स  की  कमेटी  बनाई  है  उत्तरी  रिपोर्ट्स
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 भी  यहां  रखती  जाती  हैं  लेकिन  उस  पर  भी  आज  तक  यहां  कोई  हस्पलीमेष्टेशन  नहीं  हुआ  और  नहीं
 अर्चा  इसलिए  हमको  सोचना  होगा  कि  इस  लोगों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  और  हनके  ऊपर  जो

 अत्याचार  होते  उसको  खत्म  करने  के  लिए  हम  कोई  पग  उठाना  चाहते  हैं  या  सहीं  और  हम  कोई
 पग  तभी  उठा  सकते  हैं  जब  हस  हाऊस  के  पूरे  माननीय  सदस्य  यह  समझें  कि  हमें  गरीब  आदमी  को

 ऊपर  उठाना  है  ।  अगर  आप  यह  कहें  कि  हरिजनों  को  उठाया  जा  रहा  है  तो  यह  गलत  है  ।  आज

 अगर  हम  कनमाट  प्सेस  में  जाते  हैं  तो  उनकी  कनताट  प्लेस  में  कोई  मिल्कियत  नहीं  गांव  यें  जाते  हैं
 तो  गांव  में  भी  उनकी  कोई  मिल्कियत  नहीं  हैं  और  जो  मिल्कियत  सरकार  की  तरफ  से  दो  भी  गई

 इन्दिरा  जी  को  तरफ  कांग्रस  पार्टी  की  तरफ  से  दी  गई  उतके  कब्जे  मी  उनको  आज  तक
 ठीक  ढंग  से  प्राप्त  नहीं  हुए  जो  वह  काएत  भी  करते  हैं  वह  भी  दूसरे  के  नाम  से  काइत  होती
 बिजनेस  में  भी  उनका  कोई  आदमी  नहीं  है  जो  उनको  लोन  मिलता  है  तो  उसमें  मी  मौजूदा  सरकार
 ने  10  हुआर  रुपये  तक  के  लोन  को  माफी  के  लिए  कहा  है  कि  हम  किसानों  के  10  हजार  रुपये  तक
 के  कर्ज  माफ  करेंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हरिजनों  को  गरीवी  की  रेखा  से  ऊपर
 मिफालने  के  लिए  सरकार  का  उत्तर  आये  तो  मेरी  बात  का  जवाब  दे  कि  सारे  हिन्दुस्तान  के  अन्दर
 इन  लोगों  के  कितने  कर्ज  माफ  किये  जा  रहे  अगर  हरिननों  के  कर्जे  माफ़  करने  के  लिए  यह
 कार  कोई  पग  नहीं  उठाती  और  उनको  कहती  है  कि  500  और  1000  के  कर्ज  माफ  हो  जायेंगे
 तो  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  साथ  यह  अन्याय  होगा  |  सरकार  को  चाट्टिये  कि  हरिजनों  के  साथ  भी
 उसी  तरह  का  पग  उठाये  ।  आप  किसानों  के  लिए  10  हजार  रुपये  तक  के  कर्जे  माफ  करते  हैं  तो  मैं
 यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमको  उनके  लिए  20  हजार  रुपये  के  कर्ज  माफ  करने  चाहिए  ताकि  आपकी
 कथनी  और  करनी  में  फक  नजर  नहीं  आये  कप्रोंकि  आप  समाज  के  पिछड़े  हुए  और  गरीब  लोगों  को
 ऊपर  उठाना  भाहते  हैं  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ग्राज  हमारे  देश  में  6000  पब्लिक  अण्डरटेकिग्स  हैं
 और  इन  सत  में  बैकलॉग  है  |  उनमें  हरिजनों  के  साय  अन्याय  होता  उनको  वहां  नौकरी  नहीं  मिलती

 जो  काबिल  हैं  उनकी  मी  सहूलियत  प्राप्त  नहीं  है  तो  मैं  भारत  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि
 राज्य  सरकारों  को  मी  आप  हिंदाण्तें  आदेश  करे  कि  हरिजनों  के  लिए  जो  कानून  उनका  वह
 पालन  करें  और  जो  बंकलोंग  है  उसको  देखने  के  लिए  वह  मशीनरी  का  इन्तजाम  करें  ।  दृण्टर  थ्यू  में
 भी  पब्लिक  सविप्त  कमीषान  में  हरिजनों  को  इग्नोर  किया  जाता  है  और  सेष्टर  में  मी  यू०पी  ०एस  ०सी  ०
 में  हश्जिनों  को  इग्नोर  कर  दिया  जाता  है  ,  मैं  यह  कहना  चाहू गा  कि  इसमें  जब  तक  आप  अपनी
 कथनी  और  करनी  में  फके  करते  हैं  तो  मैं  समझता  हूਂ  कि  इसको  नहीं  सुलझा  सकते  हैं  ।  आज
 जनों  को  जलाया  जाता  कल  यहां  बात  आई  कि  एक  हरिजन  को  प्रधानमन्त्री  के  क्षेत्र  में  जिन्दा  ही
 जला  दिया  गया  है  ।  मैं  समझता  हू  कि  बहुत  सी  जगह  हैं  जहां  हरिजनों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए
 सरकार  को  प्रयत्न  करना  होगा  ।

 मैं  पहाड़ी  क्षत्र  से  आता  हूं  ।  वहां  ट्राइबल  एरिया  वहां  शिक्षा  की  माकूल  व्यवस्था  नहीं  है
 बहां  लोग  चाहते  हुए  भी  पढ़  महों  पाते  हैं  और  लोग  मेट्रिक  पास  भी  नहीं  कर  पाते  हैं  इसलिए  कि
 उनको  दूर-दराज  के  में  एडमीक्षम  बड़ी  मुण्किल  से  होता  है  और  वहां  उनके  लिए  स्कूल  का
 कोई  प्रवरप्त  नहीं  उसके  लिए  अच्छी  दिक्षा  का  कोई  प्रबस्थ  नहीं  है  बिल्कुल  पीछे  रह
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 जाते  हैं  ।  इस  सरकार  से  तो  कोई  उम्मीद  हमें  नहीं  है  कि  यह्  सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकेगी  ।  हन
 »  देखते  जिनको  सबसे  बडा  रक्षक  कहा  जाता  हमारे  गृह  श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  भ्रुक्ती

 तो  दे  सकते  लेकित  कोई  काम  नहीं  कर  सकते  उतका  यही  काम  यदि  वे  हरिज्ों  के
 आदिवासियों  के  माइनोरिटी  के  लिए  कुछ  करे  तो  मैं  समझता  हु  कि  अच्छा  हो  |  लेकिन

 यह  तो  लाठी-गोली  की  सरकार  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हु  कि  हरिजनों  पर  जो  अत्याचार  हो
 रहे  इसको  ठोक  ढंग  से  रोकते  के  लिए  सरकार  को  उचित  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  दो  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  करूगा  |  हिमाचल  प्रदेश  की
 घानी  छ्षिमला  वहां  आग  लगने  से  50  दुकानें  जल  गई  और  35  सकान  जल  सरकार  मे
 और  जगहों  के  लिए  तो  करोड़ों  रुपया  दिया  जिनका  मुकसान  हुआ  मैं  मांग  करूगा  कि  बहां
 पर  20  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ  तो  कम  से  कम  वहां  के  लिए  15  करोड़  रुपये  प्रधानमस्त्री
 जी  वहां  ऊे  लिए  ताकि  वहां  के  गरीब  लोगों  को  सुविधा  प्रदान  की  जा  सके  ।  यह  मैं  पहले  ही
 कह  चुका  हू  कि  मैं  इस  सरकार  द्वारा  हरिजनों  के  लिए  कुछ  करने  की  उम्मोद  नहीं  रखता  हु  ।  यदि
 सरकार  उनके  लिए  कुछ  करती  तो  मैं  उसका  बड़ा  आभारी  होऊगा  ।  मु्के  आशा  नहीं  है  कि  यह
 सरकार  उनके  लिए  कोई  काम  क्योंकि  यह  दो  नावों  पर  चलने  वालौ  सरकार  थोड़ी  सी
 आश्या  इसलिए  है  कि  ये  लोग  हधर  से  मागकर  उधर  गए  इसलिए  उनके  मन  में  थोड़ा  दर्द  हो
 सकता  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सरकार  को  कहना  बाहता  हूं  कि  अगर  ॒बाक्ष्यी  यह  सरकार

 हरिजनों  के  लिए  कुछ  करना  धाहता  हैं  और  उनके  दिल  में  कुछ  दर्द  तो  कुछ  करके  दिखायें  ;  आपने
 अभी  बाबा  साहिब  अम्बेडकर  का  चित्र  मेन्ट्रल  होल  में  लगाया  उनका  आदर  और  मान  करने  के

 लिए  आप  हूरिजनों  को  ऊपर  उठाने  की  बात  करते  तो  बहुत  अच्छी  बात  है  |  मैं  आपसे  कहना
 चाहता  हु  कि  आप  गरीबी  की  रेखा  से  नोच  रहने  वाले  हरिजनों  को  राष्ट्र  की  मुर्प  धारा  में  लाने
 के  लिए  प्रयत्न

 इन्हीं  काब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रोमती  बिमल  पहली  दफा  ओप  लेने  के  बाद  इस  विदय  पर  बोलता

 चाहती  मैं  उनको  सम्बोधित  करता  हू  ।

 |

 *शीसतो  बिमल  कोर  खालसा  :  हरिजन  घोर  कठिनाइयों  का  सामनसा  कर
 रहे  हैं  ओर  इसलिए  हम  सरकार  से  आश्या  करते  हैं  कि  उन्हें  खादात्त  कपड़ा  और  अश्न  प्रदान  करेगी  ।
 आरक्षण  केवल  कागजों  पर  रह  गया  वास्तव  में  उन्हें  आरक्षण  का  कोई  लाम  नहीं  भिन्न  पाता  है  ।

 उन्हें  उनके  सही  अधिकार  दिए  जाते  चाहिए  ।  सरशार  को  बढ़त  हुए  मूल्यों  पर  रोक  लगाती
 चाहिए  जिससे  हरिजन  पिस  रहे  केवल  तभी  उनकी  आर्थिक  स्थित  सुधर  पाएगी  ।

 हैं  मातनीय  अध्यक्ष  जो  को  सूचित  करमा  चाहती  हू  कि  पंजाब  में  हिंसा  का  बातावरण  !  ।

 पुलिस  मुठभेड़  में  रोज  कई  युवक  मारे  जा  रहे  जिन  लोगों  ने  अपने  धर  छोड़  दिए  है  पुलिस  उनके
 —  een ातन»+ पन्ना  नानक  न

 पंजाबी  में  दिए  भए  माषण  के  अंग्र  जी  अमुबाद  का  हिम्दी  रृपास्तर  ।
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 रिश्तेदारों  को  परेशान  रूर  रही  है  ।  बड़ी  संख्या  में  युवकों  को  गेर-कानूनी  तोर  पर  बन्द  किया  गया

 पुलिस  उनके  बारे  में  हमें  कुछ  भी  नहीं  बताती  वे  माननीय  अध्यक्ष  जी  से  करती  हू
 कि  हमें  बताया  जाए  कि  क्या  वे  +स््तव  में  पुलिस  हिरासत  में  हैं  अथवा  नकली  पुलिस  मुठभेड़  में  मार

 दिए  गए

 अथवा  उनका  अता-पता  बया  या  तो  उन्हें  छोड़ा  जाए  अथवा  न्यायालय  में  प्रस्तुत  किया

 जाए  ।  इन  समी  नकली  पुलिस  मुठभेड़ों  को  तुरन्त  रोका  जाना  चाहिए  ।  अकाली  दल  के  अध्यक्ष
 सरदार  सिमरन  ओत  धित  मान  और  श्री  ध्यान  सिह  मण्ड  पहले  दो  बार  संसद  मवन  हापथ  ग्रहण
 करने  आए  थे  ।  हम  कहते  हैं  कि  हमें  संविधान  का  पालन  करना  चाहिए  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  25
 के  अन्तगंत  प्रत्येक  प्रस्येक  सिख  को  तलवार  रखन  का  अधिकार  है  ।  आप  अनुच्छेद  25  को

 पढ़  सकते  उसमें  लिखा  है  कि  हरेक  सिख  कृपाण  रख  सकता  है  और  उसमें  उसके  आकार  का
 कोई  उल्लेख  नही  है  जब  हम  पहले  शपव  लेने  आए  थे  तो  हमने  अध्यक्ष  महोदय  को  लिखा  था  कि
 यह  हमारा  स्वधानिक  अधिकार  है  ओर  यह  अधिकार  हमें  मिलना  चाहिए  +  परन्तु  मुझे  यह  कहते
 हुए  ख्रेद  है  कि  हमें  अभी  तक  उस  पत्र  का  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  उसके  बाद  दो  महीने  बीत

 थुके  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  यहां  पर  माननीय  अध्यक्ष  के  बारे  में  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 श्रीमती  विमल  कोर  लालसा  :  श्री  मान  ने  मो  दो  बार  लिखा  था  ।  श्री  मान  ने  दो  महीने
 पहले  यह  पत्र  लिखे  थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  हम  माननोय  अध्यक्ष  द्वारा  की  गई  कार्यवाई  का  संदर्म  यहां  सदन  में  नहीं

 भ्लीमतो
 बिमल  कोर  खालसा  :  यह  हमारा  संवंधानिक  अधिकार  है  और  इसलिए  हमे  भाषा

 है  कि  आप  निदिचत  रूप  स  उन्हें  अनुमात  प्रदान  करेंगे  ।

 क्री  रतिलाल  कालोदास  बर्मा  :  उपाध्यक्ष  हरिजनों  के  बारे  में  मारतौय
 जनता  पाटी  जो  कुछ  करत  है  वह  मै  याद  चाहता  हूं  ।  दीनदयाल  उपाध्याय  जन्म  दिन  पर
 दरिद्रनारायण  कोझ्ष  में  दो-दो  रुपया  इकट्ठा  किया  जाता  है  और  हरिजनों  के  हित  के  लिए  उसका
 उपयोग  किया  जाता  है  ओर  उससे  वनवासी  केन्द्र  चलाया  जाता  जितन  मी  आदिवासो  ॥

 पढ़ाई  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  ।

 अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  पर  अत्याचार  होने  के  मेरी  दृष्टि  से  तीन  कारण
 अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  मूमिद्दीन  व्यक्तियों  को  मूमि  के  आबटन  अथवा  फालतू
 मू|म  के  बितरण  से  सम्बन्धित  अनिश्चित  मूमि  विवाद  |  (2)  राज्य  सरकारों  द्वारा  न्यूनतम  मजदूरी
 का  गुंगतान

 न
 किए

 जाने  कम  भुगतान  किए  जाने  उनके  कारण  उत्पम्न  हुआ  तनाव  और
 विरोध  ।  (3)  धंजिबान  तथा  व  निम्न  विश्वायों  ओर  कार्यकारों  उप(थों  में  यभावत्  अपने  अधिकारों
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 प्पप्पययाा ञ़्ीत७4७ींीी:३ नस  विशेेषाध्विकारों

 तथा  विशेेषाध्विकारों  के  बारे  सें  अनुसूचित  जाति  और  जनजातियों  में  जागृति  की  अभिव्यक्तित  के  विदद्ध
 रोष  ।  इल  तीनों  कारणों  से  हरिजनों  पर  अत्पाचार  होते  जा  रहे  हैं  ।

 अपने  देह  में  कुल  आबादी  में  से  एक-चौथाई  लोग  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  हैं  ।
 फिर  भी  उनका  जीवन  स्तर  अब  भी  दयनीय  और  बिंतनोय  है  ।  गांब्रों  के  अन्दर  उन  पर  अत्याथार
 हो  रहे  हमारे  कांप्रंस  के  एक  राज्य  मन्त्री  रह  चुके  उनके  गांव  मैसाना  जिले  में
 उनके  कुटुम्ब  के  लोगों  के  कारण  300  हरिजन  परिवारों  को  गांव  छोड़रूर  जाना  पड़ा  ।  वे  अमी  तक
 अपने  गांव  वापस  नहीं  जा  सके  हैं  ।

 एक  कांध्रंस  के  मिनिस्टर  थे  |  उनके  गांव  कविटा  जिला  अहमदाबाद  में  !8  वर्ण  के  एक
 युवक  को  जान  से  मार  दिया  गया  ।  नंग्रा  करके  जान  से  मार  दिया  गया  और  अब  उसे  हुट्या
 का  केस  बनापा  जा  रहा  एक  नवयुवक  को  जिंदा  जलाया  गया  ।  इस  तरह  के  गांवों  में  हरिजनों
 पर  अत्याचार  होत  हैं  ।

 जो  लोग  नोकरी  करते  उनका  में  रिजवेंशन  पूरा  नहीं  होता  ।  अनुसूबित  जाति
 और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  पर  सामाजिक  और  मानसिक  दोनों  प्रकार  के  अस्याभार  होते  हैं  ।
 उनका  रिजर्वेशन  नौकरियों  में  पूरा  होना  चाहिए  ।  जब  उनकी  प्रमोशन  का  समय  आता  है  तो  उसकी
 सी  आर  खराब  कर  दी  जाती  है  ओर  उनकी  प्रमोशन  रुक  जाती  इस  प्रकार  से  उस  पर  मानसिक
 रूप  से  मी  गहरा  तनाव  है  ।  लेकिन  आज  तक  संविधान  निर्माताओं  की  उदात्त  आक्ाओं  के  अमुरूप
 उनकी  सहायता  नहीं  हुई  है  ।  जो  लाम  उन्हें  मिलने  चाहिए  थे  वे  आज  40  साभ्ष  के  बाद  मी  उन्हें
 नहीं  मिल  पा  रहे  हूँ  ।

 अनुसूचित  जाति  ओर  जनजाति  के  लोग  जो  छोटे-मोटे  काम  करते  हैं  उनसे  भी  उन्हें  बचित
 किया  जा  रहा  तकनीकी  ज्ञान  प्राप्त  लोगों  के  द्वारा  एसा  किया  जा  रहा  जो  छोटे-छोटे
 कर  अपना  काम  करते  थे  उनके  काम  के  लिए  भी  बड़ी  बड़ा  टेक्सटाईल  मिलें  बन  गई  उनके  धरों
 को  जला  दिया  जाता  है  |  लिमड़ी  ताल्लुका  एक  भोएका  गांव  में  एक  राक्षम  की  दुकान  पर  एक
 जन  गया  और  जब  उसका  नम्बर  गगन  लेन  के  लिए  आवा  तो  उसे  राह्षन  नहीं  सेन  दिया  गया  और
 उसको  जमीन  पर  लिटा  कर  छुरी  से  कमर  चीर  दी  गयी  ।  इस  तरह  से  दिन-प्रति-दिन  उन  पर
 गत्याबार  बढ़ते  जा  रहे  हैं  !

 हत्था  के  बाद  जो  मुआवजा  दिया  जाता  है  उसके  बारे  में  मेरा  कहना  है  कि  किसी  व्यकित  की
 जान  को  कीमत  किसी  रुपये  से  नहीं  लगाई  जा  सकती  ।  किसी  लड़  की  के  साथ  जब  बलारकार  होता

 है  तो  उसके  मां  बाप  को  5  हुजर  रुपये  दिया  जाता  है  ।  क्या  किसी  के  अपमान  और  मां-बाप  की
 इज्जत  5  हुआर  रुपये  से  बच  सकती  है  ?  इस  अपमान  को  हमें  रोकना  किसी  की  सम्पत्ति
 के  लिए  दो  हजार  रु०  दिया  जाता  यह  बहुत  कम  मेरी  आपके  प्रार्थना  है  कि  इन  लोगों  पर
 अत्याचार  बिल्कुल  न  ऐसा  माहोल  पूरे  देश  में  होना  चाहिए  ।

 मंत  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  दिन-प्रति-दिन  जंगलों  की  हालत  खराब  होती  जा  रही  है  ।  जंगलों
 की  सम्पत्ति  के  अधिकार  जनमातियों  के  रहे  जवलों  पर  पू'बीएति  श्रोय  छाते  जा  रहे
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 हैं  ।  कुछ  राज्य  सरकार  विकास  के  नाम  पर  वनवासियों  के  अधिकार  कम  करती  जा  रही  है  और
 उन  लोगों  को  विस्थापित  किया  जा  रहा  है  और  विस्थापित  करने  के  बाद  उन्हें  जो  सुविधाएं  मिलनी

 बधाहिए  वे  उनको  नहीं  मिलती

 अंत  में  मैं  कहू  गा  कि  1981  से  1986  के  आंकड़े  मेरे  पास  हैं  जिनसे  मालूम  होता  है  कि

 हरिजनों  पर  हमले  और  उनकी  हत्याएं  कम  नहीं  हुई  हैं  बल्कि  बढ़ती  ही  गई  हें  ।  अत्यायार  सबसे
 ज्यादा  मध्य  उतर  गुजरात  और  महाराष्ट्र  में  बढ़े  हें  ।  ये  बड़े  बड़े

 राज्य  हैं  ।  जब  यहां  यह  हालत  है  तो  छोटे-मोटे  राज्यों  में  क्या  हालत  होगी  ?  यह  आप  समझ
 सकते  हैं  ।

 आपने  मुझे  इस  विपय  पर  बोलने  का  मौका  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मैं  आपकी  बताना  चाहूंगा  कि  इस  विषय  पर  हमने  मी
 कल  बहुस  की  आज  मी  कर  रहे  हैं  ।  सारी  पार्टियों  ने  जो  कहना  था  वह  कह  दिया  है  ।  उसके
 बाद  मां  मेरे  पास  बहुत  सारे  नाम  हैँ  ।  हम  आप  सब  लोगों  को  बुलाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।
 कृपया  बहुत  ही  थोड़  समय  में  आप  अपने  विचार  प्रकट  करें  ताकि  सब  लोगों  को  मौका  मिल  सक  !
 मैं  समझता  हू  कि  थोड़ी  देर  के  अदर  इस  पर  बहस  पूरी  हो  जानी  उप्तक॑  बाद  हमप्त  इर्रीगेशन
 डिपार्टमेंट  की  डिमांड्स  को  बहुत  थोड़े  में  आप  अपने  विचार  रखें  जिस  प्रकार  वर्मा  जी  न

 भाषण  किया  तो  होगी  ।

 ओर  खेमअरदभाई  सोमामाई  चाबड़ा  :  उपाध्यक्ष  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  पर  जो  अत्याचार  हो  रहे  हैं  इनके  बारे  में  इस  ह।ऊस  में  रूल  193  के

 मुताबिक  माननीय  मल्होञ्ञा  जी  ने  चर्चा  आरम्म  की  ।  इसलिए  मैं  श्री  मल्होत्रा  जी  को  घन्यवाद
 देता  ह  ।

 आप  सब  जानते  हें  कि  यह  सवाल  राष्ट्रीय  सवाल  मगर  जब  मैंते  श्री  राकेश  जी  को
 सुना  तो  उन्होंने  इन  अत्याचारों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया  और  प्रधान  मन्त्री  जी  के  खिलाफ  उन्होंने
 जो  कुछ  कहा  वह  सही  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  जानता  हूਂ  कि  इनर  40  सालों  में  जो  नहीं  हुआ  वह  चार  महीने  में  कंसे
 हो  सकता  लेकिन  फिर  भो  इन  चार  महीनों  में  राष्ट्रीय  मोर्चे  की  सरकार  ने  जनरल  सीट
 उड़ीसा  में  नवीं  लोक  सभा  में  दो  हरिजन  को  खड़ा  किया  और  वह  दो  राजे--महाराजों  को  हरा  कर
 आये  |  यह  जो  प्रधानमन्त्री  जी  के  बारे  में  राकेश  जी  ने  बताया  वहू  स्विफ  कहा  प्रधानमन्त्री  जी
 को  बदनाम  करने  के  लिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसको  क्यों  दोहरा  रहे  हैं  ?

 ]
 भी  खेमचन्दभाई  सोमामभाई  चाबड़ा  :  महोदय  मुझके  खेद  मैं  ऐपा  नहीं  करू गा  ।
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 क्या  उन्हें  पता  नहीं  है  कि  जब  प्रधान  मल्त्री  जी  ने  प्रस  कॉफॉो्स  की  तो  उसमें  कहा कि  जब
 तक  हरिजन  और  अंदिवासी  सामाजिक  और  आर्थिक  तोर  पर  साथानता  पर  नहीं  आयेंगे  तब  तक
 उनके  लिए  आरक्षण  रहेगा  ।  हमने  इसको  पास  भी  कर  दिया  ।

 दा

 प्रधान  मन््त्री  जी  ने
 ओो  किया  कि  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  के  बारे  में  बह  मी  उनको  ए्ता

 होगा  ।

 2.30  प

 मिर्मल  काम्ति  चट्थों  पीठासोब

 डा०  अम्बेडकर  जी  की  प्रतिमा  सेंट्रल  हाल  में  रखी  ।  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  की  नीयत  साफ
 है  और  हम  आगे  देखेंगे  कि  काम  भी  ठीक  होगा  |  मगर  अत्याबारों  की  असल  वजहू  क्या  मे
 मानता  हूਂ  कि  मूल  कारण  अस्पृश्यता  है  और  यह  हिन्दू  धर्म  के  लिये  कलंक  की  बात  है  |  अगर  भारत
 से  अस्पृश्यता  को  खत्म  करना  है  तो  हिन्दू  धमं  के  वरिष्ठ  अगुवा  4  दाकराचाय  है  उनमें  से  एक
 जन  को  भी  हांकराचाय  बनाया  जाये  ।  अगर  कास्टीजम  दूर  करने  मे  कोई  दिक्कत  या  कठिनाई  हो
 टमारे  दंकराबाय  जी  दिल्ली  में  आने  वाले  मैं  हादिक  अपील  करता  हूंਂ  कि  आप  लोग  बहां
 पधार  कर  इन  समस्थाओं  को  उनके  सामने  रखे  ताकि  छुआछुृत  का  भेदमाव  इस  देश  से  शिटाया  जा
 सके  ।

 इसको  दूर  करने  के  लिए  4  हांकराचार्यों  में  से  एक  हरिजन  ऐसा  आप  बहु  डिकलेयर
 करें  |  जब  मैं  में  कांस्टीज्यूशन  ला  पढ़  रहा  था  कि  सरदार  वहलम  भाई  पटेल  ने  मूलमत

 प्रधिकारों  के  बारे  में  अनटजेबिलटी  अबो  लिए  के  सम्बन्ध  में  जो  अभी  आर्टोकल  70)  है  वह  उस्होंते
 रखा  फण्डामेंटल  राइटस  जो  मलमत  अधिका रों  की  कमेटी  उसका  सारी  दुमिया  में  भाम
 आया  ।  यदि  भारत  में  भी  हिन्दू  धमं  के  लोग  ऐसा  करेंगे  तो  उनका  भी  सारी  दुनिया  में  नाम
 कांग्रेस  वालों  ने  शब्द  अपनाया  था  |  डा०  अम्व्रेडकर  जी  के  समर्थक  बोलते  हैं  दलित

 हमारा  कांस््टीज्यूशन  कहता  है  अनुसूचित  जाति  लोग--इसमे  बहन  मायावती  जी  को  ब्रुरा  नहीं  मागना

 छुआछत  को  हमें  इस  देश  से  निकालना  जब  जमता  पार्टी  की  सरकार  थी  तब  भी
 मोरारजी  देसाई  प्रधान  जगजीवन  राम  जो  मन्त्री  भौर  देवौल्लाल  जो  चीफ  मिनिस्टर  डस
 समय  भारत  में  सारे  चोफ  मिनिस्टर्स  को  बुला  करके  कह  दिया  गया  था  कि  अपर  देश  से  पधुआछ्ृत
 को  निकालना  है  तो  क्या  क्या  किया  जाये  ?  तब  आहिर  में  श्री  मोरारजी  माई  ने  यह  तय  किया  कि
 हम  10  साल  के  अम्दर  इस  देदा  से  छुआछूत  को  निकाल  देंगे  ।  बाद  में  जनता  गव्ममेंट  गिर  गई  ।
 इसके  बाद  इन  लोगों  ने  कप्रा  किया  ।  कल  राकेश  ही  कह  रहे  मैं  सुश  रहा  था  ।  बज  रात  में  पोची

 अस्पृष्य  नहीं  1976  में  उत्को  हरिजन  में  हाल  दिया  गया  ।  »  मिमट  में  कामूब  बनते  के  लिए
 सब  रल्स  वेग  करके  हाउस  में  बिल  माया  बौर  गुमरात  में  मोत्ती  जो  मनटचषेबल  गहीं  उस  दो
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 हरिजन  बना  दिया  गया  ।  वे  देश  में  अस्पृष्यता  कायम  रखना  चाहते  ये  ।  मैं  आपको  उदाहरण  दे  रहा
 ।  यह  बयों  किया  गया  ।  गुजरात  में  उमरगांव  तालुक  जो  महाराष्ट्र  के

 नजदीक  उस

 में  थोड़े  से  मोची  रहते  बजाए  इसको  कि  उनके  यहां  अस्पृष्यता  समाप्त  सारे  गुजरात  के
 मोचियों  को  अस्पष्य  बना  दिया  गया  ।  गुजरात  के  हरिजन  इसेसे  बहुत  खफा  एह  अन्याय  किया

 गया  है  ।  इस  बारे  में  मैंने  प्राइवेट  मेंबर  बिल  दिया  पता  नहीं  कब  आएगा  ।  जब  आएगा  तब

 पूछेंगे  कि  सरकार  इस  बारे  में  क्या  करने  वाली  मगर  उस  वक्त  नीयत  साफ  नहीं  अस्पृष्यता
 को  अगर  निकालना  था  तो  केवल  उमरगांव  तालुक  से  लेकिन  बेसा  नहीं  किया  बल्कि

 एंटी  हरिजन  काम  किया  गया  ।

 समापति  अभी  ज्यादा  समय  नहीं  शाशल  वेलफेयर  विभाग  की  मांगों  पर  बोलने
 का  अवसर  मिलेगा  तो  ओर  बातें  कह  कथनी  और  करनी  में  मंतर  न-ों  होना  बजट  पर

 बे  हुए  भी  मैंत  कहा  कहते  क्या  हैं  और  करते  का  रुभापांत  मैं  आपके  माध्यम  से
 कार  से  निवेदन  करना  चाहता  हुं

 कि  एक  समय  तथ  कर  दिया  जाये  $  साल  10  साल  का  जब

 4  ap  ao"

 रत्रेशन  का  समय  पूरा  होता  है  असेंबलीज  लोकसभा  26  ननवरी  2000  तक  आप
 निव्चित  कर  दें  कि  भारत  में  छु  आाछत  नहीं  ऐसा  टाईम  वाउड़  प्रोग्राम  बनਂ  दें  और  उसके

 ताबिक  काम  करें  तब  आधका  नाम  दुनिया  में  रोशन  होगा  ।  आज  हम  सारी  दुनिया  खासकर
 अफ्रौका  की  बात  करते  हैं  मगर  अपने  घर  में  जो  चल  रहा  उसको  भी  जरा  देखना  च

 गर  अपने  घर  में  नहीं  देखेंगे  तो  आप  जानते  हैं  हम  130  एमपीज  अनुसूचित  जाति
 ।  मैन  कहा  था  जब  कम्पनल  दंगों  पर  बहस  हो  रही  नियम  ,9  के  अंतगंत

 सब  लोग  चले  गए  और  कांग्रेस  वालों  को  तो  लगता  है  कि  इसमें  कोई  दिलचस्पी  है  ही  नहीं
 उनको  तो  राजनीतिक  फल  बया  इसमें  दिलचस्पी  है  ।  )

 सभापति  यह  राष्ट्रीय  सवाल  इसलिए  राष्ट्रीय  दष्टि  से  इस  सवाल  को  देखना
 चाहिए  ।  मैं  राष्ट्रीय  मोर्चे  को सरकार  से  विनती  करता  हूँ  कि  आप  कारय#म  तय  कर  दें  ।  हम  न  चाहते

 कि  रिजर्वेशन  कायम  रिजर्वेशन  हम  नहीं  चाहते  हम  मारत  के  नागरिक  सेकण्ड  क्लास
 नागरिक  वन  परसन-वम  वोट  वाले  लेकिन  करना  क्या  चाहिए  एक  ही  मुख्य  सवाल  आता
 है  अस्पृष्यता  को  निकालन  के  लिए  समण्बद्ध  कार्यक्रम  लागू  कर  दें  ।  दूसरी  बात  यह  कि  पोज।टिवली
 आध्थिक  मामले  में  क्या  करना  चाहिए  हमारे  यहां  रिजर्वेशन  तो  है  मगर  जब  जनता  गवनंमेंट  गिर
 उस*  बाद  ऐसा  हुआ  कि  ज्यादा  मास  वाले  लोगों  को  नौकरियों  में  लिया  गया  +  ऐसा  गजरात  में

 हुआ  जहां  कांग्रेस  का  रूल  मैंने  उस  समर  राष्ट्रपति  ज॑  ल  सिंह  जी  को  लिखा  था  पक
 दान  ती  जहन्नुम  में  गई  जो  जायज  हिस्सा  है  शेडयूल्ड  कास्ट््न  वालों  का  उसमें  300  आदम्ियों  को
 नहीं  जनरल  लोगों  को  ले  लिया  मुझे  जवाब  आया  कि  आपकी  बात  सही  है  गजरात  में  ऐसा
 हुआ  था  |  तब  कांग्रंस  का  रूल  था  ।  यह  जो  रिजर्वेशन  इन  सबि'सज  एण्ड  पोस्टस  है  स्टेट  और  सैंटर

 इसे
 पूरा  मर  दिया  इसके  लिए  टाईम  फिक्स  कर  दिया  जाए  ।  हसमें  ज्यादा  समय  नहीं

 नगना  क्योंकि  हम  बदनाम  होते  ऐसा  कहां  जाता  है  कि  आप  लोग  इसे  रखना  चाहते  हैं
 क्योंकि  आपको  सहूलियत  मिलती  है  ।

 अमी  भी  सारे  मारत  बर्ष  में  गांवों  में  वे  गांवों  के किनारों  पर  रह  रहे
 हिस्दू-मुसलमान  साथ  रह  सकते  क्रिरिबियम  साथ  रृट  सफेते  लेकिन  हमारा  हरिअत  भाई  साथ  में

 248



 के  आआआ
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 महीं  रह  सकता  ।  शहरों  में  भी  ऐसा  ही  है  और  स्लमस  में  रहते  वहां  भो  ऐसा  हो  है  ।  हिस्दू  होते हैं
 हुए  मी  बराबर  दोडयूल्ड  कास्ट्स  के  लोगों  की  क्षेविंग  नहीं  करते  हैं  ।  हरिजन  मन्दिर  में  नहीं  आा  सकता

 $  कुएं  पर  परसी  नहीं  भर  सकता  है  |  यह  पोजीशन  अब  नहीं  चलेगी  |  अब  बहुत  मुश्किल  हो
 $  आप  कहूँगे  कि  कब  तक  रिजवेशन  रखेंगे  जब  तक  उनका  उद्घार  नहीं  आदथिक  और  सामाजिक

 g  रूप  से  समानता  नहों  आएगी  तब  तक  रिजर्वेशन  रखनी  होगी  ।  रिजवेशन  निकाल  देने  से  क्या
 यदि  कामून  फेल  होता  है  तो  आतंकवाद  आता  है  ।  मैं  ऐसा  नहीं  कहता  कि  मे  लोग  भ्रातकवाद  पर

 हू
 चले  जाएगे  .  लेकिन  लोजिकल  कंकलूजन  तो  पही  कहता

 ४
 [  अनुवाद  ]

 रे  समापति  महोदय  :  आपकी  पार्टी  के  कुछ  ओर  वक्ता  भी  आप  अपना  भाषण  समाप्त  करें हैं  ताकि  अन्य  सदस्यों  को  भी  बोलने  का  अवसर  मिले  ।

 ]

 क्री  खेमचन्वमाई  सोमामाई  चाबड़ा  :  आप  घण्टी  बजाते  हैं  तो  मैं  बंठ  जाता  हूं  ।  मैं  डिसिप्लीम
 की  मानता  हूं  ।  जब  स्पीकर  साहब  टाईम  नहीं  देते  हैं  तो  मैं  बोलता  नहीं  हूं  ।  नहीं  बोलता
 है  क्योकि  जिनके  पास  लग्स  पावर  है  उनको  ही  टईम  मिलता  है  ।  आपके  आदेश  के  मुताबिक  मैं  बेठ
 जाता  ह  । कै

 ही  तेज  मारायण  सिह  :  सभापति  43  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  श्री
 जनों  पर  जुल्म  जारी  है  ।  सरकार  के  आंकड़ों  के  मुताबिक  परसेंट  हरिजन  हमारे  देश  में  हैं  और
 3  परसेंट  आदिवारी  दोनों  को  मिलाकर  22  परसेंट  इनकी  संल्या  बनती  है|  दूसरी  किसी  जाति
 की  जनसंख्या  22  परसेंट  इस  देश  में  नहीं  है  ।  लेकिन  फिर  भी  आज  लोग  बेहाल  आजादी  के

 *  बाद  संविधान  में  कई  तरद्  के  प्रावशान  किए  गए  |  लेकिन  वे  प्रावधान  केवल  किताबों  तक  ही  सीमित
 रहे  ।  उनसे  कोई  लाभ  मूल  रूप  से  हरिजनों  को  नहीं  ।  अ।रक्षण  की  नीति  बनाई  गई  लेकित
 आरक्षण  पूर्ण  रूप  से  लागू  नहीं  हुआ  ।  सरकार  के  जो  आंकड़े  हैं  उसके  मुताबिक  जितनी  जगह  उतके
 लिए  थीं  उन  जगहों  पर  उनकी  बहाली  नहीं  हुई  ।  उनके  बदले  कई  जगह  दूसरे  लोगों  को  बहानत  कर
 दिया  गया  ।  यदि  बहाली  नहीं  भी  हुई  है  तो  वे  जगह  आज  तक  खाली  हैं  ।  84  से  लेकर  88  तक
 का  डाटा  सरकार  के  द्वारा  प्रकाशित  है  ।  उसके  मुताबिक  यही  मालूम  होता  है  कि  किसी  भी  साल  में
 जितनी  जगह  रिक्त  थी  आरक्षण  किसी  मी  जगह  उन्हें  मरा  नहों  गया  है  ।  किसो  भी  जगह  को
 भरा  नहीं  गया  अगर  उन  जगहों  को  मर  दिया  जाता  तो  हरिजनों  को  आर्थिक  कप  से  बहुत  लाभ
 होता  ।  लेकिन  वह  काम  नहीं  किया  गया  ।  वहुत  राम्परों  में  जहां  हरिगनों  की  जहां
 वासियों  की  बहाली  होनी  चाहिए  उन  जगड़ों  पर  उन  लोगों  की  बहाली  कर  दी  गई  जो  कि  हमारे
 यहां  ऊंची  जाति  के  नाम  से  पुकारे  जाते  हू  ।  इस  तरह  का  काम  केवल  प्रकारी  मौकरियों  में  ही  नहीं
 किया  बल्कि  आजादी  के  बाद  सरकार  में  मी  उतको  उचित  हिस्पा  नहीं  दिया  गया  |  जब  कांध्रस

 की  हुकूमत  थी  तो  हरिजनों  के  माप  पर  एक  भाबू  जगजीवन  राम  को  मन््त्री  पर  दे  दिया  जाता  था
 मौर  उनकी  हुकूमत  जाने  के  बाद  बही  परम्परा  आज  मी  खागू  इस  हेंदा  में  22  प्रतिशत  होने  के

 के
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 भाद  भी  किसी  एक  हरिजम  को  भन््त्री  बना  दिया  जाता  है  और  उसके  बाद  यह  कहा  जाये  कि  हमने

 बहुत  से  हरिजनों  को  मस्त्री  बनाया  है  तो  सरकार  के  सामने  मस्त्रियों
 की

 सिस्ट  जिस  तरह  से

 एक  मन्त्री  बनने  की  प्रथा  कांग्रेस  की  हुकूमत  में  थी  वही  वर्तमान  सरकार  में  भी  मैंने  लिस्ट  को

 देखा  है  हरिजन  के  नाम  पर  केवल  राम  विलास  पासवान  को  मन्त्री  पद  मिला  राज्य  मल्त्री  या

 उपभनन््त्री  और  लेकिन  केबिन्ट  रेक  का  मन्त्री  एक  ही  हरिजन  को  बनाया  है  ।  जनसंख्या  के

 आधार  पर  देखें  तो  यहां  किसी  मी  दूसरी  जाति  की  जनसंख्या  22  प्रतिशत  नहीं  है  ।  अगर  उसके

 अनुपात  में  उनको  मन््त्री  बनाथा  जाये  तो  उनकी  कम  से  कम  4-5  तो  होनी  ही  जयदा

 भी  हो  सकती  है  |  लेकिन  उन  पर  अत्पाचार  आज  भी  जारी  क्योंकि  कांग्रंस  के  लोगों  ने  आरक्षण

 का  ढिढोरा  लेकिन  कहावत  है  कि  मुह  में  राम  बगल  में  छुरी  ।  माना  कि  हरिजनों  को  आरक्षण

 दिया  लेकिन  जब  मन्त्री  बनाते  का  मौका  आये  तो  एक  हरिजन  को  मन्त्री  बना  देते  वही
 परम्परा  आज  तक  लाग  इतना  ही  नहीं  संविधान  में  लिखा  गया  है  कि  अछत  अगर  किसी  कोई

 कहता  है  तो  उसको  6  महीने  की  सजा  दी  जहाँ  तक  मुझे  जान  पड़ता  है  यही  संविधान  में
 लिखा  गया  है  लेकिन  जगजीवन  राम  जैसे  आदमी  जो  हरिजनों  के  नेता  थे और  हम  मी  उनको  नेता

 मानते  थे  ।  लेकिन  जब  वह  बनारस  भे  गये  और  एक  मूर्ति  को  उन्होंने  छू  दिया  तो  देश  के  सबसे  बड़े
 पंडित  कहे  जाने  वालों  ने  दूसरे  दिन  ही  गंगा  जल  से  उसे  घोया  ।  उन्होंने  कहा  कि  हरिजन  ने  छ  दिया
 है  इसलिए  यह  मूर्ति  अपवित्र  हो  क्या  सरकार  ने  उनके  खिलाफ  मुकदमा  चलाया  ?  उस

 हरिजनों
 क्मय

 कांग  स  को  हुकूमत  थी  ।  आज  वही  लोग  ढिढोरा  पीट  रहे  हैँ  कि  हमारी  सरकार  होती  तो  हरिजनों
 को  सुरक्षित  इतना  अत्याचार  नहीं  होता  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हू  कांग्रेस  क॑  भाइयों  से
 कि  आपकी  हुकूमत  थी  तो  जिन  आदमियों  ने  जगजीवन  राम  द्वारा  छुई  हुई  मति  को  गंगा  जल  से
 स्नान  कराया  आपने  उनके  छिलाफ  मुकदमा  कराया  ?  नहीं  जिन्दा  कल  एक  कांप्रंस  के  माई  बोल  रहे  थे
 और  वह  कांप्रस  का  ढिद्रोरा  पीट  रहे  थे  कि  इन्दिरा  गांधी  जिन्दा  होतीं  तो  उनके  पक्ष  में  कानून
 बनाती  ।  लेकिन  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हਂ  जिस  समय  वह  जिन्दा  माना  उन्होंने  कानून  बनाये
 लेकिन  जगजीवन  राम  के  होते  हुए  मी  उस  बड़  पण्डित  के  खिलाफ  कोई  भी  मुकदमा  के
 तहत  कोर्ट  में  करो  नहीं  दायर  किया  गया  ।  कितन  द्विनों  तक  यह  बातें  यह  मैं  कह  नहीं  सकता
 हैं  ।  लेकिन  हमारे  जेसे  आदमी  यह  आह्वान  करत  हैं  कि  अगर  हरिजनों  को  अधिकार  प्राप्त  करना  है
 ओर  अगर  कोई  अधिकार  उन्हें  नहीं  देता  है  तो  हरिजनों  को  लड़कर  अपने  अधिकार  लेने  चाहिए  ।  इसके
 अलावा  दूसरा  कोई  रास्ता  नहीं  इस  तरह  से  एक  बात  नहीं  जितनी  भी  बातें  अत्याचार  के  विषय
 में  कही  जाएं  वह  कम  होंगी  ।  पुलिस  के  द्वारा  भी  जुह्म  का  कोई  ठिकाना  नहीं  है  ।  देश  के  पैमए्ने  पर
 देखिये  अगर  कटीं  चोरी  और  डकती  हो  जाती  है  तो  395  में  जो  सबसे  पहले  मुकदमा  बनवाया  जाता
 है  वह  हरिजनों  के  खिलाफ  बनाया  जाता  कहता  है  कि  तुम  को  आदमी  नहीं  मिलते  हैं
 जाओ  हन्हीं  को  पकड़  कर  बन्द  कर  दो  |  क्योंकि  वहू  बड़ें  गांव  के  जमींदार  को  जेल  में  बन्द
 नहीं  कर

 सकता  राजा-मट्ाराजा  को  बन्द  नहीं  कर  सकता  जो  दिन  में  और  रात  में  नाजायज
 तरीके  से  लाठी  लेकर  घूमत  हैं  उनको  जेल  नहीं  भेजा  जा  सकता  इसलिए  नहीं  भेजा  जा  सकता
 है  कि  उनका  आदमी  कोई  न  कोई  राज्य  का  मन्त्री  बना  रहता  हैं  ।  इसलिए  गांव  में  सबसे  पहले  जो
 सबसे  अधिक  कमजोर  जो  डोम  या  मुसहर  जाति  का  है  वह  कसा  मी  जो  ममिहीन  हो  उसको 50  ४७४

 पकड़ कर 395, 402 और 399 के मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है । कोर्ट का जूडिशियस 250
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 भैजिस्ट्रेट  पुलिस  से  मीमो  आफ  एबिडेंस  मांथता  है  और  कहता  है  कि  इसके  खिलाफ  अभी  तक
 हंस  क्यों  नहीं  जाया  है  ?  15  दिन  जेल  में  रखने  के  बाद  वह  मोमो  भाफ  एविडेंस  देशा  है  और  15
 दिन  के  बाद  फिर  डेट  देता  पुलिस  भाहृती  है  कि  हरिजन  रतके  यहां  आये  और  उन्तको  रुपये
 हब  ये  उसका  एविडेंस  भेजेंगे  एक  महीने  तक  वह  एविडेंस  गहों  भेजता  है  ।  जगर  कोई  समझदार

 जूडिशियल  मेजिस्ट्रंट  होता  है  तो  एक  दो  डेट  देने  के  बाद  उसको  बेल  दे  सकता  है  मगर  रिएक्सनरी
 मभादमी  जूडिशियल  मैजिस्ट्रट  तो  3-3,  4-4  महीसे  तक  केस  भार्जेज  फाइनल  होने  तक  हरिजनों
 को  जेल  में  रखता  उसको  कहीं  कोई  सुनवाई  नहीं  इतना  ही  नहीं  सस्पेक््ट  के नाम  पर  395
 के  अन्तगंत  मुकदमा  हरिजनों  पर  किया  जाता  मैं  आपको  अताना  चाहता  हू  कि  पिछले  साल
 बक्सर  के  सब  हिवीजन  गढ़ापुर  थाने  में  टेहरी  गांव  में  हुरिजनों  की  औरतों  के  साथ  बलात्कार
 सबेरे  औरतें  मुकदमा  करना  चाहती  थीं  तो  पुलिय  मुकदमा  दअज  नहों  कर  रही  थी  लेकिन  अब  बरीवों
 ने  झंडा  लेकर  भीड़  इकटठी  की  तो  एस०  पी०  भाया  और  मुकदमा  हुआ  जो  पिछले  सास  से

 पुलिस  के  खिलाफ  चल  रहा  है|  अगर  वहां  हरिजन  लड़  नहीं  होते  तो  उस  औरत  के  बलात्कार  का

 मकदमा  दर्ज  नहीं  हुआ  होता  ।  एक  ही  बलात्कार  की  बात  नहीं  पुलिस  तो  इतने  अस्याचार  और
 बलात्कार  गरीब  ओर  हरिजनों  के  साथ  करती  है  कि  जिसका  जितना  बर्णंन  किया  बहू  कम
 मैं  आपको  एक  बात  और  बताना  चाहता  हू  |  यदि  एक  धनी  आदमी के  घर  चोरो  हो  जाती  है  या
 घमी  आदमी  के  साथ  कोई  घटना  हो  जाती  है  तो  पुलिस  एड़ी-चोटी  का  पसीना  एक  कर  दैती  है  ।
 अगर  किसी  घनी  आदमी  के  बेटे  का  अपहरण  हो  जाये  तो  एस०पी०  से  लेकर  डो०प्राई०जी०  भर
 आई०जी०  तक  उसे  ढ़  ढने  लगते  हैं  ।  सरकार  का  पेट्रोल  जलान  खगते  मैं  आपको  नागपुर  की
 घटना  बताऊं  ।  एक  लड़की  प्रमिला  जिसका  एक  साल  पहले  अपहरण  किया  उस  छक्ड़की  के

 माता-पिता  पुलिस  के  आगे  बतायें  कि  फलां  आदमी  ने  उनकी  लड़की  का  अपहरण  करा  खिया  है
 लेकिन  आज  तक  उभके  खिलाफ  कोई  कारंवाई  नहीं  हुई  ।  इस  सम्बन्ध  में  देक्ष  के  अलबारों  में
 कि  प्रमिला  का  पता  नहीं  चल  रहा  है  लेकिन  पुलिस  अपने  कानों  में  तेश  डालकर  सोई  हुई  थदि
 किसी  बडे  धराने  की  लड़का  होती  तो  मारत  सरकार  ही  राज्य  सर।र  ही  एड़ी-चोटी  का
 पसीना  एक  कर  देती  लेकिन  एक  साल  हो  गया  आज  तक  उत्त  व्यक्षित  के  खिलाफ  कोई  मुकहमा  नहीं
 किया  इसलिए  में  इस  सदन  के  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  खींबनः  चाहता  हु  कि  खरकार  की
 तरफ  से  यह  आदेश  होना  चाहिए  जो  भी  पुलिस  अधिकारी  हस  केस  में  इस्कथायरी  करता  बदि
 उसका  क्लू  नहीं  लगाता  है  तो  उसे  नौकरी  से  बर्खास्त  कर  देना  चाहिए  तब  लगेगा  कि  हरिजनों  के
 पक्ष  में  काम  हो  रहा  ऐसी  कितनी  घटनायें  हैं  ले  किन  समयामाव  के  कारण  मैं  कह  नहीं  था

 रहा  हूं  ।

 सरकार  ने  हरिजनों  को  फायदा  दिलाने  के  लिए  हृदबन्दी  कानून  बनाया  है  जो  कि  सही
 चाहे  उत्तर  प्रदेश  मध्य  प्रदेश  हरियाणा  हो  या  बिहार  तमाम  जगहों  पर  हृदबन्दी  कानूस
 बनाया  गया  है  लेकिन  वह  लाग  कहां  होता  है  ”  हृदबन्दी  से  फाजिल  जमीन  निकाल  दी  जाती  है  और

 उसको  निकाल  देने  के  बाद  हरिजनों  का  उत्तमें  दखल  नहीं  होता  मैं  एक  बात  हस  सम्जन्ध  में
 बतलाना  चाहता  हू  ।  जिला  भोजपुर  अंतगंत  डमराव  में  कथ्वेतिया  गांव  है  जिस  जगह  महम्त  की
 200  एकड़  जमीन  निकाल  दी  उसने  मुकदमा  किया  तो  हाईकोर्ट  में  हार  गया  ।  बहू  जमीन
 99  गरीब  लोगों  में  बांट  दी  दलल-दहाती  भी  हुई  लेकिन  भाज  महम्त  लाठी  और  मोली  के  बल
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 जि  न पर उन गरीबों को उक्त जमीन पर जाने नहीं देता है । गत बिहार का प्रशासन जो जगम्नाथ  टन

 नियम  के  अधीन  चर्चा

 पर  उन  गरीबों  को  उक्त  जमीन  पर  जाने  नहीं  देता  है  ।  गत  बिहार  का  प्रशासन  जो  जगम्नाथ  मिश्र

 के  अधीन  वह  कानों  में  तेल  डालकर  सोया  रहा  और  आज  उस्री  सिलसिले  में  उन्हीं  99  आदमियों

 पर  का  मुकदमा  चल  रहा  यदि  कानून  को  कोई  नहीं  मानता  है  तो  उसके  खिलाफ  कार्रवाई

 होनी  चाहिਂ  ले।कन  यहां  99  आदमियों  को  ही  ह्रास  किया  जा  रहा  उस  जमीन  पर  उसका

 अधिकार  है  तो  यह  क्यों  नहीं  दिया  जा  रहः  है  ?  लेकिन  पुलिपत  किसी  महन्त  या  प्रभावशाली  व्यक्ति

 के  क्िलाफ  अत्याचार  का  मुकदमा  नहीं  चलाती  पुलिस  किसके  खिलाफ  इस  का  मुकदमा  चलाती

 सिर्फ  हरिजननो  जो  कानून  को  मानत॑  पालन  करते  इस  दश  में  हरिजन  आदिवासियों  पर

 कई  तरह  के  अत्याचार  आज  मी  हो  रहे  हैं  ।  एक  हजारों  घटन।एं  इस  तरह  की  होती

 पुर  जिले  के  समर  धान  के  अन्तर्गत  बच्चा  लाल  गौण  नाम  के  एक  ब्यवित  को  परिसन्स
 फार  हुम  एकटਂ  के  मुताबिक  जमीन  का  पर्चा  दिया  भोजपुर  के  जिला  कलेक्टर  और

 भोजपुर  जिले  के  ने  जाकर  उसे  दखल  दट्ानी  दिलवाया  परन्तु  जब  वह  गरीब  उस  जमीन
 पर  गया  तो  गांव  के  जमीदार  जो  उम्त  जमीन  पर  दखल  किये  हुये  उत्त  जमीन  से  उसे  खदड़
 दिया  ओर  कहा  कि  मैं  किसी  कलेक्टर  या  एस«पी०  को  नहीं  जानता  हूਂ  ।  मैं  आपसे  कहना  चाहता

 कि  आज  तक  उस  गरीब  अच्चा  लात  गोण  को  जमीन  पर  कब्जा  नहीं  जबकि  उसके  पास
 परसन्स  फार  हूम  टेनेंध्रों  एन्टਂ  के  अन्तगंत  मिली  जमीन  का  पर्चा  मौजूद  इसलिए  में

 कहना  चाहता  हू  कि  अगर  वास्तव  में  आपने  हरिजनों  का  उद्धार  करना  है  तो  वह  उसी  हालत  में  हो
 सकता  है  जब  हृदबन्दी  से  फाजिल  जमीन  सरकार के  द्वारा  बंटवाई  सरकार  उपस्तका  स्वयं
 वारा  करे  ओर  उध्ष  जमीन  पर  फिजिकल  पजैशस्न  कराये  ।  यदि  एसा  नहीं  होगा  तो  आप  चाहे  जितने
 कानून  बनाते  १।ई  काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।  इतना  ही  सरकार  की  तरफ  से  हरिजनों
 को  कोई  संरक्षण  नों  जिससे  लाचार  होकर  उसे  फिर  उसी  बोट  की  राजनीति  करने  वोले
 के  पास  जाना  पड़ता  वे  लोग  उपस्त  पर  कातिलाना  हमला  करते  हैं  ।  फिर  आप  कहते  हैं  कि  देश
 में  नक्सालाइटस  का  प्रभाव  वढ़ता  जा  रहा  उसका  मुकाबला  करना  चाहिए  ।  मैं  आपको  स्पष्ट
 बता  देना  चाहता  हू  कि  नक्सालाइटस  की  बजह  से  नहीं  वहां  कोई  नबसालाइटस  नहीं
 बल्कि  वे  लोग  अपत  हक  प्राप्त  करना  चाहते  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  देश  के  जहां  मो  हरिजनों
 पर  अस्थाचार  किये  जाते  सरकार  की  तरफ  से  उनका  मुकाबला  किया  आना  चाहिए  ।  सरकार
 की  भोर  से  एसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  हरिजनों  और  गरीबों  पर  होने  वाले  अत्याचारों  को  रोका
 जा  सके  ।  यदि  इन  अस्थाचारएं  को  नहों  रोफ़ा  गया  तो  स्थिति  बद  से  वदतर  होती  जाएगी  ।  इन  शब्दों
 के  आपने  मुकके  बोलने  का  अवसर  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हू  ।

 '

 ]
 अस्याबार  भरी  का्म्दुर  एम०  आर०  जनादंग  :  माननीय  समापति  मैं  पहली

 बार  अपनी  मातृभाषा  तमिल  में  बोलना  चाहू  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसचित  जनजातियों  पर
 अस्याधार  के  म।मलों  पर  इस  समा  में  बार-बार  भर्चा  किये  जाने  से  तो  यही  संकेत  मिलता  है
 कि  साम्प्रदाविक  सोहाद  मापन  करने  में  जितनी  परिपत्र  ता  होनी  चाहिए  थी  उतनी  परिपकवयता  हम

 लोगों में विद्यमान नहीं है । प्रो० मल्दोत्रा द्वारा शुरू की गई में भाग लेने वाले समी सदस्यों ने अनुवाद का हिन्दी मूलतः तमिल में दिये गये माषण के अ'भ्रेजी 252



 6  1912  वियम  193  के  अधीन  चर्चा
 लनीयिक--ासमफकसससक५अ

 भी  उस  स्थिति  का  दुखड़ा  रोना  जिसमें  हम  आजादी  के  42  वर्षों  बाद  रह  रहे  कल  माननीय aS
 सदस्पा  कुमारी  मायावती  ने  अपने  बतब्य  में  तमिलनाडु  के  ई०  बी०  रामास्थामी  तथ्यकर  का  साभार

 जिक्र  किया  था  ।

 वह  मुख्य  मन्त्री  नहीं  थे  ।  वह  राष्ट्रपति  नहीं  थे  ।  उन्होंने  तमिलों  को  इतना  परिपकथ  बताया
 कि  आज  हम  तमिलनाडु  में  फ़लपूयंक  रह  रहे

 ०मैं  यह  इसलिए  कट  रहा  हू  कि  तमिलनाडु  में  साम्प्रदायिक  दगों  को  संक््या  कम  थी  ।  मैं
 तिहनेलवली  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  सदस्य  हु  1967  में  चौथी  लोकसभा  के  लिये  यहां  से  एक
 हरिजन  ईसाई  निर्वाचित  हुए  थे  ।  वह  कोई  महान  राजनेतिक  नेता  नहीं  थे  ।  बह  एक  साधारण
 कर्ता  थे  ।  यह  गय॑  की  बात  महान  पेरियार  जन  श्री  ई०  बी०  रामस्त्रामी

 ओर  पुरात्यी  कलहवर  क्रांतिकारी  $  डा०  एम०  रामचम्रमस  को  जनता  इसलिए
 सम्मान  नहीं  देती  कि  वे  प्रतिद्ध  राजनेता  थे  बल्कि  इत  लिए  उन्होंने  लोगों  को  क्षांतिपू्ण  सह  अस्तित्व
 का  पाठ  पढ़ाया  |  यह  हमारे  लिये  गवं  की  बात  है  ।  यहू  हमारी  प्रतिध्का  की  बात  है  |

 *माननीय  गृहमन्त्री  यहां  बंठे  मैं  जनता  द्वारा  निर्वाचित  संसद  सदक्ष्य  हू  ।

 3.00  भ्र॒

 एक  बात  कहना  चाहता  इसे  नोट  कर  मेरे  निबचिम  क्रेत्र  में  ओोह्टापिडारम  विधान
 समा  क्षेत्र  में  उच्च  जातियों  का  एक  वर्ग  आज  तक  भी  हरिजनों  को  मताधिकार  का  प्रयोग  करने
 से  रोकता  रहा  है  ।  इस  समय  मैंने  साधारण  पुलिस  कर्मचारियों  से  बास  नहीं  की  बल्कि  भारतीय

 पुलिस  सेया  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  से  बात  की  और  उनसे  कहा  कि  इस  समय  हस  क्षेत्र  से  मैं  झ्षहा

 हुआ  और  अपनी  जान-जोखिम  में  डाल  कर  उस  क्षेत्र  में  आ  रहा  हू  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  आंकड़े

 प्रस्तुत  कर  सकता  हूਂ  |  पन्नीरपुरम  ओर  कादम्शुर  के  निकट  ओट्टापिडारम  के  95%
 से  अधिक  हरिजन  इस  चुनाव  में  बोट  ढालो  नहीं  शाये  ।  च्कि  समय  बहुत  कम  है

 +मैं  सदन  को  एक  सुझाव  देता  हू  ।

 यदि  हरिजनों  की  दक्ा  सुधरती  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहते  वाले  बेरोजगार  हरिजनों  की  गणना
 को  जानी  चाहिए  और  उन्हें  निर्धारित  समयावधि  में  रोजगार  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।  हरिश्स
 लड़के  अथया  लड़की  से  अ  तर्जातीय  विवाह  करने  वाले  व्यक्तियों  को  रोजगार  में  बरीयता  दी  जानी
 चाहिए  ।  इससे  महात्मा  गांधी  के  सपनों  को  साकार  करते  में  सहायता  मिलेगी  '  यहू  महात्पा  गांधी
 और  उनके  अनुयायी  पेरियार  को  सेवाओं  का  फल  है  कि  हम  जैसे  व्यक्ति  सदस्य  के  कृप  में  यहां  इस

 सदन  में  बिराजमान  सांप्रदायिक  दगे  तमिलनाडु  में  जितकी  संख्या  बहुत  कम  हुआ  करती  थी  अब
 बढ़ने  लगे  हैं  ।

 *अ  ग्रजी  में  दिया  भया  भाषण
 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अग्र॑जी  अगुबाद  का  हिन्दी  रुपाश्तर

 ————$——
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 मश्त्री  हस  पर  ध्यान  दें  ।

 *्तमिलनाड  बोदिनायकनूर  निर्वाचन  क्षेत्र  इसमें  मेरे  नेता  पुरात्यी  थालइबी
 जयललिता  विजयी  हुए

 *आपसे  स्पद्ट  रूप  से  कह  दूਂ  ।  वह  ब्राह्मण  महिला  दलीय  सिद्धांतों  के  आधार  पर  ही
 एक  अल्पंस्यक  समुदाय  का  सदस्य  इस  निर्वाचन  क्षेत्र  से  जीत  सका  और  कोई  बात  नहीं  ।  केवल

 एम०जी  रामचन्द्रन  के  कारण  ।

 चू  कि  बह  बोदिनायकमूर  से  जीती  तमिलनाडु  की  बतंमान  सरकार  ने  अधिकारियों
 से  सांठगांठ  करक  बादी  में  एक  गमीर  सांप्रदायिक  दंगे  का  घडढथत्र  रचा  गया  की
 जाग  भमो  बुझी  नहीं  है  ।  इस  पर  नियत्रण  ही  पाया  जा  सका  राज्य  सरकार  भारतीय  पुलिस
 सेबा  के  अधिकारियों  का  वुरुपयोग  कर  रही  है  |  ये  पुलिस  अधिकारी  आपकी  सरकार  के  अधीन
 मैं  ऐसा  इसीलिए  कह  रहा  हू  ।

 निकटवर्ती  समृह  क्षंत्र  में  10  दिन  पहले  एक  गभीर  सांप्रदायिक  दंगा  हुआ  था  ।

 कुडी  मरियम्मन  काली  मन्दिर  नामक  एक  मन्दिर  यह  सत्तामाता  मन्दिर  ऊंसा  है  ।  इस  मन्दिर  के
 पुजारी  एक  हरिजन  हैं  !  मन्दिर  के  आसपास  की  दुकानों  पर  हरिजनों  का  स्वामित्व  उच्च  जाति
 के  कुछ  लोगों  ने  हरिजन  की  एक  बुकान  से  ।0  टोपियां  लीं  और  उन्हें  एक  मी  पैसा  नहीं  दिया  ।  इससे
 धंचर्व  की  स्थिति  पंदा  10-12  लोगों  को  हत्या  हो

 14  अप्र  तमिल  महीने  बितिशाई  के  पहले  दिन  तमिल  नव  वर्ष  दिवस  तमिलनाड
 के  मुश्यमन्त्रो  ने एक  कवि  सम्मेलन  की  अध्यक्षता  को  निम्नलिखित  पक्षित  गाई  गई  :

 संधर्ष  पर  काबू  पाया  टोपी  सेਂ  कया  कोई  मुख्यमन्त्री  लोगों  को  हिसा  लिए  उक्सा
 सकता  है  ?  क्या  ये  पश्तियां  उन  हरिजनों  को  मड़काने  वालो  नहीं  जिनकी  दुकान  से  टोपियां  उठाई
 गई  ?  क्या  इससे  सांप्रदाधिक  उद्ग  ग  पैदा  नहीं  होगा  ?  क्या  इससे  सांप्रदायिक  सलाखों  को  नहीं
 पहुंचेगी  ?

 *राजनेताओं  में  ऐसी  इच्छा  धाक्ति  विद्यमान  होनी  चाहिए  ताकि  हरिजनों  में  इस  तरह  की
 भावना  न  पनपे  ।

 मानमीय  सदस्य  बड़े  ही  रुष्ट  होकर  बोल  रहे  थे  ।  मैं  य  कहता  हूਂ  कि

 *देश  में  हो  रहे  अनुयूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जमजातियों  पर  निरन्तर  अत्याचार  पर

 यहां  चर्चा  होती  रहेगी  ।  कानून  में  संशोधन  करने  से  कोई  लाम  नही  है  ।  *जब  हम  परिपक्व  हो  जाहूंगे
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 तो  देक्ष  में  सांप्रदायिक  सौहाद  कायम  कर  तमिलनाडु  यें  पहले  सांप्रदायिक  संघर्ष  नहीं  होता
 था  ।  १२  आजकल  तमिलनाडु  में  हरिजनों  और  हरिजरमों  और  मारबाओं  में  सांएदायिक  संघर्ष
 की  घटनायें बढ़  रही  हैं  ।

 माननीय  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  ने  एक  सुन्दर  नारे  का  जिक्र  किया  हिंसा  के  नारे  से  नारे
 को  रयाग  देना  याहिए  ।

 परन्तु  मैं  माननीय  मन्त्री  को  एक  नाशा  देना  चाहता  हू  ।  उन्हें  इस  पर  ध्यान  देगा

 *मारवा  की  हत्या  करो  और  मारवा  लड़की  से  विवाह  करो  ।  नारा  यह  यहू  एक  हिंसक
 नारा  हरिजनों  ने  यह  नारा  कया  छेड़ा  ?  क्योंकि  उस  क्षत्र  में  दमन  चल  रहा  था  ।

 इससे  सरप्रदायिक  संघर्ष  बढ़ता  यह  नारा  सांप्रदायिक  दगा  मड़काने  के  लिये  काफी  है
 ब  हम  पंजाब  और  कश्मोर  की  चर्चा  करते  तो  हम  हिंसा  त्यागने  का  नारा  देते

 परन्तु  तमिलनाडु  में  सांप्रदाभिक  संघर्ष  को  घटनाएं  बढ़  २ही  हैं  और  अआपको  शुरुआत  में  ही
 इन  पर  काबू  पा  लेना  चाहिए  |  कल  जब  माननीय  सईद  बद्तथ्य  दे  रहे  उन्होंने  अनुसूचित  जातियों

 के  २ाज्यपालों  और  पुलिस  अधीक्षकों  आदि  के  बारे  में  चर्चा  को  थी  मैं  इस  सदन  में  बढड़ं  पर्व
 से  यह  कहता  हूं  कि  हरिजन  को  मुख्य  सचिव  के  हूप  में  नियुक्त  करने  का  सम्मान  केवल  हमारे
 रामचन्द्रन  को  जाता  है  |

 *»वह्  3  वर्ष  तक  रहे  ।  यह  है  हमारा  तमिलनाडु  ।

 *०परन्त  आज  तमिलनाड़  मांप्रदायिक  संघर्ष  का  क्षत्र  बत  गया  इसे  शोकता  चाहिए  |
 आप  अपने  और  अपने  साथी  श्री  करुणानिश्चि  के  अधं।नस्थ  मारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  को
 चेतावनी  जारी  करें  ।

 अवांघी  जी  उत्तर  भारत  में  पैदा  हुए  थे  ।  पर  वे  तमिलनाडु  में  निवास  करते  हैं  -

 **  मैं  इन  शब्दों  क ेसाथ  अपना  बक्तठय  समाप्त  करता  हूँ  ।

 ] ।  आल

 बरी  पुथ  राज  कल  से  आविवासी  अत्याचार  पर  चर्चा  हो  रही  है  और  आज  यह
 समाष्न  होने  वाली  है  ।  हम  आग्रह  करना  चाहते  हैं  कि  कम्युनल  डिस्टरबैस  पर  तीन  दिस  कई  चब्टे
 तक  चर्चा  हुई  |  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  इसका  समथ  बढ़ाइये  ।  आप  हाउस  से  राय  सेकर  समय

 बढ़ाइये  और  आज  यदि  नहीं  होगा  तो  मंडे  को  जरूर  दो-तीन  घंटे  इस  पर  और  बहन  करबाइए  ।  इसमें
 सभी  लोगों  की  दिलचस्पी  है  ।

 «अंग्रेजी  में  दिया  गया  माथण

 ++मूक्स  तमिल  में  दिए  नए  भाक्ल  के  अज्  जौ  अनुषार  का  हिन्दी  कृपान्तर

 ला
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 समापति  महोद८  :  इस  बारे  में  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  बंठक  में  निर्णय  लिया  जा  सकता  है  ।

 गजपू्ति  न  होते  के  एक  बार  यह  निर्णय  किया  गया  कि  च् कि  गृह  मन्त्रालय  के  अनुदानों  पर

 खर्चा  की  जा  रही  थी  और  सांप्रदायिक  स्थिति  पर  भी  चर्चा  की  गई  थी  मन्त्री

 द्वारा  एक  साप्तान्य  उत्तर  दिया  जाएगा  और  उन्होंने  उत्तर
 दे

 दिया  उक्त  बात  को  ध्यान  में  रखते

 इस  विषय  को  समाप्त  हुआ  मान  आइये  हम  चर्चा  आरम्म  करें  ।  इससे  श्री

 उपेन्द्र  माथ  वर्मा  समस्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  बढ़ाई

 गई  राज  सहायता के  बारे  में  एक  वक्तव्य

 3.09  भ०प०

 मत्री  द्वारा  वक्तव्य

 समम्बित  परामोण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अनसूचित  जातियों  के
 व्यक्तियों  के  लिए  राम  सहायता  में  वद्धि

 |

 कृषि  संत्रालय  में  प्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  उपेसत  माथ  :
 निःसंदेह

 सदन  को  प्तमन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  जानकारी  है  जिसका  प्रमुख  री  बी  दूर  करना
 कार्यक्रम  का  उहृंश्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीच  रह  रहे  परिवारों  को  सहायता

 देना  है  ताकि  वे  सवबसिडी  और  ऋण  की  मार्फत  आय  बढ़ाने  बाली  परिसम्पत्तियां  जुटा  सके  ।  इस
 छोटे  किसानों  को  25  सीमांत  क़षि  ग्रामीण  कार्रीगरों  और  अन्य

 लोगों  के  लिये  १3-1/3  सबछ्िडी  दी  जाती  अनुधूचित  जनजाति  के  परि  वारों  को  50
 प्रतिशत  सबसिड्डी  दी  जाती  है  |  सामान्य  क्षेत्रों  में सवससिडी  की  अधिक्रतम  सीमा  3000  सूखा
 ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम/मरूमूमि  विकास  क्षेत्रों  में  4000  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 5000  रुपए  अनुसूचित  जाति  के  परिवार  3000  रुपए  अथवा  4000  रुपए  और  25  प्रतिष्ठा
 अथवा  33-1/3  प्रतिशत  सबसिडी  प्राप्त  करने  के  पात्र

 मुझे  यह  घोषणा  करते  हुए  खुशी  है  कि  सरकार  ने  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के
 अंतर्गत  अमुसूचित  जाति  परिवारों  को  उपलब्ध  सबसिडी  के  स्वीकृत  परियोजना  के  50  प्रतिशत  तक
 बढ़ाने  का  लिर्णेय  लिया  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अवगत  चूते  गए  अनुसूचित  जाति
 पश्थिरों  के  लिए  सबमिर्ड  की  अधिकतम  सीमा  को  भी  बढ़ाकर  5000  रुपए  कर  दिया  गया
 इससे  समन्धित  ग्रामीण  विक्रास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  अनुसू  चित  जाति  के  परिवारों  को  उतने  ह्दी  लाम
 मिल  सकेंगे  जितते  कि  अमनुधूचित  जनजाति  के  परिवारों  को  भिल  रहे  हैं  ।

 इस  निर्णय  से  चालू  वर्ष  में  ही  लगभग  8.5  लाख  अनुभूचित  जाति  परिवारों  को  समन्वित
 पग्रामोण  कार्यक्रम  के  अतगंत  सबसिडी  की  बढ़ी  हुई  माजा  मिस  सकेगो  ।  हमें  आक्षा  है  कि  ऐसा
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 करने  से  समम्वित  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रम  क ेलाम  अनुसूचित  जाति  परिवारों  को  मिल  सकेंगे  ताकि

 थे  अपने  आय  स्तरों  को  बढ़ा  सक॑  और  अंततः  गरीबी  की  रेखा  को  पार  कर

 3.10  भ०  go

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुपूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों
 पर  अत्याचार--आारी

 जिगुबाव ]

 क्री  अमर  राय  प्रधान  :  मैं  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  व्यक्तियों  पर  अत्याचर  के  बारे  में  की  जा  रही  चर्चा  में  माग  लेना  चाहूंगा  |  मैं  श्री  बिजय

 कुमार  मल्होत्रा  को  घन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  यह  चर्चा  आरम्भ  की  और  उन्होंने  इस  मुह  को  देश  में

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  पर  निरन्तर  अल्याचार  के  हूप  में  उठाया  वास्तव
 यह  केवल  आज  का  ही  प्रदन  नहीं  विगत  समय  में  यहां  तक  कि  ब्रिटितव  शासन  काल  में

 भी  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  पर  अत्याचार  किए  जाते  थे  ।  गत
 42  वर्षों  अनुसूचित  जातियों  और  अमुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  पर  निरश्तर  अत्याचार
 किए  जा  रहे  यह  कोई  नई  बात  नहीं  अमुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनवातियों
 जैसे  ये  निधंन  दलित  लोग  उनके  प्रति  किए  जाने  वाले  दमन  का  प्रतिरोध  करने  का  प्रयास
 करते  रहे  उस  जमीदारों  तथा  मू-स्वामियों  और  पुलिस  तथा  प्रशासन  में
 कार्यरत  लोगों  की  मिलीमगत  थी  ओर  अनुसूचित  जातियो  तथा  अनुसूबित  जनजातियों  के  व्यक्तियों
 पर  किए  जाने  वाले  अत्याचारों  में  इन  सभी  लोगों  का  हाथ  होता  था  ।

 हम  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  स्थिति  के  करे  में

 जोर-जोर  से  बोलते  हम  यहां  बोलते  और  समा  के  आहर  मी  बोलते  हैं  हम  अमेक
 बातें  कहते  हम  इस  सम्बन्ध  में  महात्मा  गांधी  ने  जो  कहा  था  वह  मी  बताते  इस  सम्बन्ध  में

 स्वामी  विवेकानन्द  ने  जो  कहा  था  हम  वह  भी  बताते  रवामी  विवेकानन्द  ने  कहा  था  :

 मारतीय  होगों  को  यह  नहीं  मुलमा  चाहिए  कि  ये  मोची  ओर  क्षाडू  वाले  आपके  माई  हैं  और  बहने
 हैं  उनमें  मी  आपका  खून  आपके  भाई  कमी  कमी  हम  गुरूदेव  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  का  हवाला
 देते  आप  इसे  मलीभांति  जानते  हैं  कि  यह  उनकी  कविता  में  इसमें  बहुत  ही  स्पष्ट

 रूप  से  बताया  गया  था  :

 आप  पीछे  रखना  चाहते  हैं  वह  आपको  उतना  ही  अधिक  पीछे  खींच  रहा  हैਂ  वास्तव
 में  अत्याचार  दिन  प्रति  दिन  बढ़ते  जा  रहे  केवल  चर्चा  से  अधिक  लाम  नहीं  गत  42
 क्यों  से  हैम  इस  महान्  सभा  में  अनेक  बार  इस  विषय  पर  चर्चा  कर  चके  उसका  व्या  परिणाम
 सिकला  ?  आज  विफल  में  बेटे  मेरे  मित्र  मेरे  कांग्रेसी  मित्र--बहुत  बोलते  वालेਂ  बन  गए  हैं  ।  लेकिन
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 सरकारी  कषेवाओं  में  उस्त  लोचों  के  सित्त  भारक्षित  हतने  अधिक  पद  बिना  भहै  क्यों  पड़े  थे  ।  मैं  बह
 प्रघन  उनसे  करना  चाहुंगा  ।

 झी  कुमारमंगलम  :  यह  कोई  दूसरी  स्थिति  नहीं  बेहतर  होगा  कि

 आप  अपने  मित्रों  को  पहले  डांटे-फटकारे  पहले  आप  उन्हें  डांटे-फटकारें  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  मैं  ऐसा  करू गा  मैं  अपने  विषय  पर  आ  रहा  लोक  समा  चुनावों
 कुछ  ही  समय  पहले  पिछली  सरकार  ने  घोषणा  को  थी  पिछले  कई  वर्षों  से  नहीं  मरे  गए  36,000
 पद  भरे  जाएंगे  ।  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  यहां  बंठे  उन्हें  यह  याद  होगा  ।  अमी  भी  उक्त  पद

 नहीं  मरे  गए  ये  पद  तत्काल  मरे  ही  जाने  चाहिए  ।  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  जानकारी  प्राप्त

 हुई  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  उनके  विभाग  में  भी  अर्थात्  भाश्तीय

 रिजवव  अन्य  राष्ट्रीयकृत  जीवन  बीमा  निगम  आदि  में  श्रेणी  एक  तथा  श्रंणी  दो  के  पदों
 पर  अनुसूक्षित  जाति  के  चार  प्रतिशत  लोग  मी  नहीं  जहां  तक  अनुसूचित  जनजातियों  का  सम्बन्ध

 उन्त  पदों  पर  इन  जनजातियों  के  2  प्रतिशत  लोग  भी  नहीं  है  जबकि  इनके  लिए  क्रमशः  15%
 तथा  7$  ९८  स्थान  आरक्षित  किए  गए  सरकार  के  रुख  में  परिवर्तन  करना  होगा  ।  नौकरशाही
 क्रभी  मी  पूरी  तरह  हावी  है  ।

 मैं  विज्ञापनों  के  संबंध  में  थोड़ा  समय  लेना  चाहता  हू  ।  कल  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  एक
 विज्ञापन  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  ने  वरिष्ठ  स्तर  के  पदों  के  लिए  विज्ञापन  दिया  उसमें
 कई  पद  थे  ।  किन्तु  ये  पद  किन-किस  श्रणियों  में  विभाजित  किए  गए  हैं  ?  इनमें  से  कितने  पद

 सूचित  जातियों  ओर  अनुसूबित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  किए  गए  इसमें  स्पष्ट  रूप  से
 बताभा  कमा  है  कि  पदों  का  आरक्षण  राष्ट्रपति  के  निदेक्ों  क ेअनुसार  किया  जाएगा  और  बनन््य
 ताझूं  शमान  होने  पर  लमृसूचित  जातिथों  तथा  अमृसूचित  अमजातियों  के  उम्मीदवारों  को  अधिमान
 दिया  हस  विज्ञापन  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  ने  और  साथ  ही  सरकार  ने
 निक  उपबंधों  के उन  मूल  मानदण्डों  का  उल्लंघन  किया  है  जिनका  प्रावधान  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  किया  गया  अनुसूचित  जातियों  और  अमुसूचित
 जातियों  के  को  आरक्षित  पदों  की  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  कि  कौन  से  पद

 अभुख्चित्र  जातियों  क ेलिए  आरक्षित  हैं  शोर  कौन  से  पद  अमुसूचत्रित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित
 ओर  अभ्ुसूचित  जातियों  तथा  अभुश्ूचित  जनजातियों  के  लिए  किसने  प्रतिशत  पद  आरक्षित  किए

 मए  हैं  ?  लेकिन  विज्ञापन  में  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  लिखा  गया  यदि  यही  तरीका  है  तो  सरकार

 के  अंबाही  यदि  बतंमान  राष्ट्रीय  मोर्जा  खरकार  भी  कांग्रंस  सरकार  के  पद  चिहक्लों  पर  तो
 पहले  से  रिक्त  जले  आा  रहे  पदों  को  मरने  की  समस्था  का  समाधातल  बहीं  होगा  ।

 मैं  यहां  एक  अति  महत्वपूर्ण  मुद्दों  अर्थात  भूमि  सुधार  के  बारे  में  बताना  यदि  हम
 अतुम्मूत्रित  जाति  ओर  अनुमूचित  अनजाति  आयुक्त  के  गत  तीन  बर्षों  के  प्रतिवेदनों  को  देखें  तो  हम
 पायेंगे  कि  अत्याक्षरों  की  जड़  में  मूसि  सुबार  मी  एक  कारण  अर्थात  मूमि  के  तथा  भूमि  के
 विक  मालिक  के  ह्वारे  में  कस डा  होता  ।  जब  कमी  भी  अवुशूजित  जाति  अथवा  अभुसू चित  जनजाति  के
 कहो  हरकत  रो  प्रट्मा  दिल्रा  बंध्ाकि  पेरे  जि  ने  अम्नी  बताया  हो  भमीढार  और  जावीरु
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 दारों  मे  पुलिस  की  मदद  से  इसका  विरोध  बिहार  मध्य  प्रदेश  और  देश  के  कुछ  अभ्य  भागों  में
 यह  आम  बात  लेकिन  वास्तव  में  हमने  गत  42  वर्षों  में  मूसमि  खुबार  की  सभस्था  को  हस  करने
 के  लिए  बया  किया  ?  यञ्ञपरि  यह  सच  है  कि  कागजों  पर  और  ग्रोजना  में  हमसे  बहुत  से  प्रस्ताव  और
 संकल्प  पारित  किये  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  क्या  किया  ?  इस  योजना  की  ब्क्तावन  में
 हमने  लिखा  है  कि  1985  के  भीतर-भीतर  भूमि  सुधारों  का  कार्य  पूरा  हो  जायेगा  ओर  फालतू  भूभि
 को  गरीब  लोगों  में  बांट  दिया  जिनमें  अधिकतर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन
 जातियों  के  लोग  उन्हें  पट  भी  दिये  जाएंगे  तथा  मूमि  रिकार्ड  को  1986  के  दौरा  पूरा  किया
 जायेगा  ।  1986  से  1989  तक  देश  में  कांग्रेस  सरकार  का  शासन  अब  राष्ट्रीय  भोर्चा  सरकार
 चल  रही

 3.16  मण०्प०

 तम्बि  दुर॑  बीठासीन  हुए ]

 यदि  भाप  भूमि-सुधार  की  हस  समस्या  को  हल  नहीं  करते  वदि  मरूमि  ठीक  से  तहीं  दी
 जाती  यदि  फालतू  जमीन  का  ठीक  से  वितरण  नहों  किया  जाता  यदि  गरीब  ओर  दलित  लोशों  को

 पट्ट  नहीं  दिये  जाते  वो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  क्षमड़े  बढ़ब्ने  आएंगे  ओर  अनुसूबित  जातियों  और  अनुभ्धभगा चित
 ज  नजातियों  को  समस्या  जारी  रहेगी  तथा  अमुसूनित  जातियों  ओर  भगुसू चित  जनजातियों  पर  भर
 अधिक  अत्याचार  होंगे  ।  सिर्फ  कागजों  पर  करन  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  हालांकि  यह  सर  है  कि  पूब
 सरकार  मे  सातवीं  योजना  में  बहुत  सारी  बातें  कही  उन्होंने  कहा  था  कि  सातवीं  थोजता  क॑

 राष्ट्रीय  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  तथा  एकौक्ृत  प्रामीण
 विकरस  कार्यक्रम  जेसे  कार्यक्रमों  की  सहायता  से  अनुसूणित्त  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  कौ

 हम  कर  ली  ज।येगमी  ।

 यह  बात  नोट  करने  वाली  थी  कि  आज  श्री  वर्मा  ने  अनुसूषित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  लोगों  को  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दी  गई  कुछ  रियायतों  ओर  राज

 सहायता  के  बारे  मे  बताया  में  यह  बताना  चाहूंथा  इस  कार्यक्रमों  चाहे  बह  एकीकृत  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजमार  कार्यक्रम  अथवा  प्रामोण  मूमिहीन  रोजबार  यारन्टी
 कार्यक्रम  आप  इस  समस्या  को  हल  नहीं  कर  क्योंकि  यह  एक  सामाजिक  आवधिक  धमस्या

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अमुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  समस्या  को  हुल  करने  हेतु
 आप  को  उपयुक्त  कार्यक्रम  तैयार  करने  पड़ेंगे  ।

 छूमाछूत  पर  हम  इतना  कुछ  बोल  रहे  लेकिन  बिहार  में  क्या  हुआ
 ?  जब  एक  ब्राह्मण

 श्री  खिलानन्द  झा  ने  जोकि  एक  लिपिक  अथवा  सहायक  पद  पर  एक  हरिजन  लड़की  से

 विधाह  कर  तो  उसके  साथ  कया  हुआ  ?  बिहार  सरकार  ने  उसका  रोशगार  छीन  लिया  ।  कंसी
 त्रांशदी  एक  तरफ  तो  आप  ऐसी  घटानाओं  का  स्वागत  करते  हैं  और  दूसरी  ओर  सरकार  इन
 लोथों  के  ब्रति  बड़ी  निष्ठुर  है और  ऐसा  लगता  है  कि  बह  नहीं  चाहती  कौ  विभिर्त  समुदायों  के  लोग

 एक  बूलरे  से  लिखें  या  उनमें  घभुलमिल  जाये  ।
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 -  इस  स्थिति  मैं  राष्ट्रीय  मोर्बा  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  प्र  सरकार
 के  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  प्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  और  अन्य
 क्रम  बनाने  तथा  कागज  पर  ही  कुछ  विनियम  बनाने  जैसे  रास्ते  पर  न  बल्कि  इसे  कार्य
 करना  होगा  ओर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  पक्ष  में  गंभीरता  से  कार्य  करना
 होगा  ।

 शी  लेइता  अम्बरी  :  सभापति  मुझे  चर्चा  में  माग  लेने  का  अवसर
 प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  मैं  इस  सभा  में  पहली  बार  चर्ना  में  भाग  ले

 रहा  हूं  । और  आशा  करता  हूं  कि  आप  मेरा  भाषग  समाप्त  होने  से  पहले  घंटी  नही  बजाएंगे  ।

 मैंने  संसद  सदस्य  के  तौर  पर  एक  शांत  दर्शक  के  तौर  पर  गत  माह  में  यह  अनुभव  किया

 कि  जब  कमी  भी  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  बारे  में  चर्चा  होती
 तो  अधिकतर  वग्ता  गर-आदिवाप्ती  होते  आप  जरा  इस  अन्तर  पर  विचार  आदिवासियों
 अथवा  हरिजनों  से  जुड़े  हुए  एक  *यर्ति  तथा  हरिजन  अथवा  आदिवासी  के  रूप  में  जन्मे  हुए  व्यक्ति
 के  बीच  भारी  अन्तर  होता  हालांकि  इन  पिछड़े  अपक्तियों  को  क्षमता  अधिक  नहीं  है  और  यह
 अन्य  समुदायों  के  लोगों  के  बराबर  नहीं  लेकिन  आगे  जब  हम  ऐसी  महत्वपूर्ण  चर्चाओं  में  भाग  लेगे
 तो  मैं  आक्षा  करता  हूं  कि  आप  गेर-आदिवासियों  को  अधिक  समय  देकर  कोई  अन्याय  नहीं

 यह  मैं  इसलिए  कहू  रहा  क्योंकि  पिछली  बार  जब  हम  अनुसूचित  जातियों  तथा

 सूबित  जनजातियों  का  आरक्षण  दस  वर्षों  के  लिए  बढ़ाने  हेतु  संबिधान  में  संशोधन  कर  रहे
 तो  मैं  चर्चा  में  माप  लेना  चाहता  लेकिन  मुझे  समय  नहीं  दिया  गया  |  गृह  मंत्रालय  की  अनुदानों
 की  मांगों  पर  मैं  अपने  राज्य  को  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहता  था  तथा  गृह  मत्री
 का  ध्यान  उनकी  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  लेकिन  मुझे  समय  की  कमी  के  कारण  बोलने  की

 अनुमति  नहीं  दी  गई  ।

 समापति  महोबय  :  अब  आप  उन  बातों  का  उल्लेख  कर  सकते  लेकिन  समय  अब  भी
 सीमित  क्योंकि  हमें  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  पर  चर्चा  करनी  है  ।

 थी  लेइता  अभ्थरी  :  अब  जब  कभी  आप  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 लौगों  तथा  दलितों  को  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  हेतु  किसी  समिति  अथवा  आयोग  का  गठन  करें  तो
 मैं  आशा  करता  हूं  कि

 आप  समिति  के  सभी  सदस्यों  की  नियुक्त  हने  सुविधा-वंचित  समृदायों  से  करके
 पूरा  स््याय  करेंगे  ।

 हु

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  अन्य  पिछड़े  समुदायों  के  लोगों  की  सुरक्षा
 हेतु  जो  कुछ  किया  जाता  वह  केवल  डा०  अम्बेडकर  की  वजह  से  जो  संविधान  की  प्रारूप
 समिति  के  अध्यक्ष

 थे  इनके  कल्याण  के  लिए  बहुत  कुछ  किया  जाना  अमी  बाकी  है  और  बहुत  कुछ
 इस  पर  विचार  किया  गया  है  परन्तु  इस  बारे  में  उपलब्धि  बहुत  कम  रही  यहां  अधिकतर  सदस्य
 कांग्रेस  पर  आरौप  लगा  रहे  मेरे  विचार  से  यह  ठीक  वहीं  फोई  एक  व्यक्ति  अथवा  कोई
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 एक  दल  कतिपय  समुदायों  पर  होने  वाले  अत्याचारों  के लिए  जिम्मेदार  नहीं  लिए  हम
 जिम्मेदार  मेरा  मामला  ही  लीजिए  । ब्न्क

 मैं  कांग्रंस  में  मेरा  सम्बन्ध  कांग्रेस  से  लेकिन  मैं  शत  प्रतिशत  अनुसूचित  जनजाति  का

 हूं  ।  मैं  उन  लोगों  जो  सदस्म  कांग्रंस  पर  आरोप  लगा  रहे  अपने  निर्बाचन  क्षेत्र  का  दौरा
 करने  के  लिए  आमंत्रित  करता  हूं  ।

 वे  वहां  आकर  मेर  परिवार  की  हालत  देखें  तथा  मेरी  पृष्ठभूमि  को  देखें  ।  यदि  कांग्रेस  नहीं
 होती  तो  मैं  संसद  सदस्य  नहीं  बन  सकता  था  ।  हम  सभी  अत्याथारों  के  लिए  जिम्मेदार  अब

 हमें  यह  करना  है--अपनी  जाति  और  दलीय  सम्बन्धों  को  ध्यान  में  ब  रखते  हुए--हम  सभी
 को  एक  स्थर  में  उपेक्षितों  के  वास्ते  यह  संदेश  देना  चाहिए  कि  अनुसूचित  अनुसूचित

 हरिजनों  और  आदिवासियों  पर  आगे  कोई  अत्याचार  नहीं  होंगे  ।  हमें  यह  करना  पड़ेगा  |
 ओर  लोग  हमसे  यही  आछा  कर  रहे  मैं  कुछ  बातें  सुझाव  के  तौर  पर  पेदा  कश्मा  वे

 जिनमें  असंतोष  जो  यह  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  उन  पर  प्रतिदिन  अत्याभार  हो  रहे
 वे  अपने  पृथक  राज्य  की  मांग  १२  रहे  उदाहरण  के  तोर  वे  लेंडਂ  और
 लोंग  लंडਂ  की  मांग  कर  रहे  इसी  प्रकार  बहुत  से  ऐसे  ओर  स्थान  हैं  जहां  अनूसूचित  जनजाति
 के  लोग  इस  प्रकार  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  समझा  हूं  कि  यह  उचित  अश्णा चल  प्रदेश  और  नागालंण्ड  का  उदाहरण  जहां
 अनूसूचित  जनजाति  के  लोग  रह  रहे  वहां  विकास  हुआ  और  आप  इससे  इनकार  नहीं  कर
 दलित  वर्ग  के  लोगों  की  उन्नति  के  बारे  में  कुछ  कहने  से  पृर्व  हमें  कुछ  बातों  पर  गोर  करना  होगा  ।

 अनुसूचित  जांतियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  पर  और  अत्याचारों  को  रोकने  के  लिए  यह
 आवश्यक  है  कि  इन  लोगों  की  मांगों  को  प्ूरो  तरह  पूरा  किया  अनुसूचित  जनजातियों  कै  ये
 लोग  किसी  मी  घामिक  समुदाय  से  सम्बद्ध  नहीं  उनमें  से  अधिकांश  भाषायी  वे

 माषाएं  शो  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  से  संबंधित  नहीं  उन  पर  कोई  बात  लादभा  अबया
 उनका  शोषण  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  मैंने  सुना  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  हिन्दी  को  श्रनिवावं  राज
 भाषा  के  ह-प  में  लागू  किया  जा  रहा  जिसका  अनुसरण  मध्य  प्रदेश  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  उत्तर
 प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  ऐसी  अनेक  अनुसूचित  जातियों  के  लोग  जिनकी  मातृमाषा  हिन्दी  नहीं  है  ।

 मुझे  उनके  कल्याण  के  बारे  में  अच्छी  तरह  पता  यही  कारण  है  कि  मेरा  सुझाव  है  कि  जहां  कहीं
 मी  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग  रहते  उन  क्षेत्रों  के  विश्वाश्षों  में

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोड़ं  के  पाठ्यक्रम  होने  चाहिए  ।  यह  मेरे  राज्य  में
 मी

 विश्वमान

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  पाठ्यक्रम  में  हिन्दी  और  अंप्र  दोनों  को  समान  महत्व  दिया

 जाता  मैं  अंग्रेजी  की  उपयोगिता  का  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं  आप  इसे  अच्छी

 तरह  जानते  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  की  मूल  संस्कृति  तथा  परम्परा  समाप्ति  के

 कगार  पर  इसे  बचान  होगा  ।  यहां  मी  मैं  अपने  अरुणावल  प्रदेश  का  उदाहुरण  देता

 भाहू  जहां  यह  पूरी  तरह  सुरक्षित  है  ।  चाहे  राज्य  सरकार  हो  अथवा  केम्द्रीय  सरकार  मैं

 झता  हूं  कि  इसकी  पूरी  तरह  रक्षा  करनी  होगी  ।  भी  राजीव  गांधी  और  श्री  बी०  पी०



 वैस्सरकॉरी  सदस्यों  श्रें  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  26  1990

 बाहै  जो  मी  प्रधानभंत्री  उन्हें  अनावश्यक  ही  दोषी  ठहराया  जाता  उन्हें  दोष  नहीं  देना

 जाहिए  ।  हम  सभी  इसके  लिए  उत्तरदायी  वे  व्यक्षित  इसके  लिए  उत्तरदायी  हैं  जिन

 पर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  बिषयों  पर  कार्यवाही  करने  की
 जिम्मेदारी  ये  अनुसूचित  जातियों  और  अनुम्ूचित  जनजातियों  के  लोगों  का  दोषण  कर  रहे  वे
 उनकी  निरक्ष रता  और  उनकी  निम्न  आर्थिक  स्थितियों  का  फायदा  उठा  रहे
 हथ  एक  आम  सहमति  बन।!यें  ।  हम  इन  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  अन्य

 विक्ड़े  सभूदायों  के  लोगों  को  यह  संदेक्ष  दें  कि  अब  से  उन  पर  कोई  अत्याचार  महीं  हीगा  ।

 मैं  समक्षतां  हु  कि  मैं  अपने  को  बहुत  अच्छे  ढंग  से  व्यक्त  नहीं  कर  पाया  हु  ।  फिर  मैं
 आशा  करता  हूंਂ  कि  माननौय  भनन््त्री  जो  युवा  एवं  योजपूर्ण  मेरे  सभी  प्रएनों  का  उत्तर
 देंगे  ।

 अन्त  मैं  मूश्  यह  कहना  है  कि  मैं  एक  मंधा  सदस्य  मुझ  नहीं  मालूम  कि  अनुसूचित
 जनजातियों  के  कितने  बद॑स्यों  को  मंत्रिमंडल  में  झामिल  किया  गया  मैं  इसके  बारे  मैं  मी  जालनता
 चाहता  ह  ।

 प्रशाद  ।

 भी  ईएयर  चोघरी  ,
 :  समापति  भुके  बीलने  का  समय  नहीं  दिया  गया  ।

 ]

 सनभाषति  महोवव  :  यह  भैर-संरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का समय  अब  यह  किसी  अन्य
 विवश  पर  विचार  सहीं  कर  सकते  ।  जब  हम  अगली  बार  नियम  193  के  अधीन  चर्वा  आरंभ
 तब  भाप  बोल  सकते  भ्रब  श्री  राभेश्थर  प्रलाद  ।

 3.32

 गेर-सरकारी  सदस्थों  के  विधायकों  तथा  संकश्पों  संबंधी  समिति

 तीसरा  प्रतिवेदन

 करी  रामेहवर प्रसाद  :
 में  प्रस्ताव  कस्ता हूं

 यह  सभा  बैर-सरकारी  तंदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  25

 अग्रैश  1990  को  समा  मैं  प्रस्तुत  किए  घए  तीसरे  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”
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 ]

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  समा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  सभिति  के  25
 झा  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  वए  तीसरे  अतिवेदल  से  शहमश्ष  है  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 वीननननत-3सणम«»«मम

 3.33

 रोजगार  माश्टी  विधयक

 ]

 श्री  भोगेख  झा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूਂ  कि  देशा  के  सभी  वयस्क  भागरिकों  को
 यार  देने  के  लिए  या  स्वरीजगार  हेतु  संसाक्षन  और  संक्ाघनों  के  लिए  उपबन्ध  करने  बाले  विधेयक  को

 पुन:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 ]
 समापति  महोदय  :

 प्रशन  यह  है

 के  सभी  वयस्क  नागरिकों  को  रोजगार  देने  के  लिए  या  स्वरोजगार  हेतु  संसाधन
 ओर  संसाधनों  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  का  अनुनति  दी
 जाये  वाले विधेयक को

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 )

 भी  मोगेसा  झा  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हू  ।

 3.34  मे

 *संविधान  विधेयक  में

 श्री  युग  प्रसाद  शास्त्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  मारत  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर/स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  बाये  ।

 क्न्न्तकक्क्तज्जलजाओजिललिहिनरक्रात्  ता  ऊतचच्तप्घशा फर्श
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 समापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  थुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 भी  यमुना  प्रसाद  झास्त्री  :  मैं  विधयक  पुप:स्थापित  करता  हू  ।

 3.35  भ

 आदेश  संशोधन  विधेयक

 3  का  लोप

 ]
 के०  बी०  घामस  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  अनुसूचित  आदेश

 1950  में  और  संशोधन  करन  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करन  को  अनुभति  दा  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह  है

 आदेश  1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुर  स्थापित  करने  की  अ  नुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 प्रो०  के०  थी०  थामप्त  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.354%.

 विधेयक  731  में

 थलरी  बाई०  एस०  राजदोल  र  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में

 और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
 a  तीन  नमन  नानननन-ननननननन-न  ननक-नननन-+--+-लन«+न

 26 के मारत के मेंप्रकाशित । 264



 6  1942  )  संविधान  [  संशोधन  )  विशेवक  [  मर  अनु  15  कक
 भादि  का

 बन  संशोधन  विधेयक
 2  भादि  में

 सम्मापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 चारत  के  हंविधात  में  जोर  मंशोधत  करने  शाले  विश्नेयक  को  पुर:स्थापित  करने
 की  अनुभात दी

 जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ  ।

 भरी  राजशेक्षर  रेड्डी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.36

 संविधान  विधेयक  अनुच्छेद  15  #
 आदि  का  अन्तःस्थापन  )

 शो  हरी  राबत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मारत  के  संविधान  में  और  संविधान
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्था(पत  करन  की  अनुमति  दा  जाये  ।

 समापति  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 भारत  के  सविधान  में  ओर  संशोधन  करने  बाल  को  थधुर,क्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्ररताब  स्वीकृत  हुआ

 श्री  हरीश  राबत  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.37  ५.

 वन  संशोधन  विधेयक  2  आदि
 में

 शजापति  परहोक्षय  :  श्री  ह॒रिभाऊ  क्वंकर  महाले  द्वारा  12  अर्प्ल  1990  को  पेश  ढिए
 वन  संशोधन  )99७  पर  आगे  विद्यार  करने  से  पहले  मैं  यहां  मह  उल्ले्ल  फररना

 बहूंगा  कि  इस  विश्वेयक  पर  चर्चा  के  लिए  समा  हारा  आवर्टित  2  घण्टे  30  मिनट  के  समय  में  से
 इसकी  चर्चा  पर  2  धण्टे  26  मिनट  का  क्षमय  पहले  ही  समाप्त  हो  चुका  है  ।  अथ  समा  को  इस
 यक्  पर  और  अधिक  विचार  करने  के  लिए  आवटित  समय  को  बढ़ाना

 न  न  हल —~  न
 .”  »  शदिदांक  1990  के  सारत-के  में

 प्रकाशित  ।  बह  मगर  #.  -  -  कि जन  छा



 बन  हंरक्षण  सांझोवन  विधेयक  2  26  1990
 में  आदि  मैं  संशोधन

 पे  5  जज  का

 प्या  समा  इससे  सहमत  है  कि  इस  विधेयक  पर  आगे  विचार  हेतु  इसके  लिए  आवंटित  समय
 में  एक  बब्टे  का  समय  बढ़ा  दिया  जाये  ?

 हरी  राम  नाईक  :  इस  प्रस्ताव  पर  सभा  का  सतदान  होने  से  पहले
 में  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हुं  ।  हम  प्रत्येक  विधेयक  के  लिए  एक  निर्धारित  समय  आवंटित
 करते  इस  विधेयक  के  लिए  2  घण्टे  30  मिनट  का  समय  आवंटित  किया  गया  था  ।  जिसमें  से
 इस  पर  2  घण्टे  26  मिनट  का  समय  समाप्त  हो  चुका  अब  केवल  4  मिनट  का  समय  देष
 इसके  पदचात  आज  की  विषय  सूश्री  में  तीन  विधेयक  भोर  और  प्रस्पेक  विधेयक  के  लिए  2  घण्टे
 का  समय  आवंटित  किया  गया  समा  की  हस  कार्यवाही  को  सायं  6  बजे  स्थगित  कर  ये
 तीनों  विधेयक  बेलट  के  माध्यम  से  ही  आए  यदि  इन  समी  विश्रेयकों  पर  चर्चा  की  जाती  है  तो
 इस  पर  6  घण्टे  का  समय  लगेगा  और  इस  प्रकार  यह  काम  पूरा  नहीं  हो  पायेगा  ।  बंलट  में  मेरा
 विधेयक  तीसरे  स्थान  पर  आया  क्योंकि  मेरा  विधे०क  तीसरे  स्थान  पर  आथा  इसलिए  इस
 पर  चर्चा  के  लिए  इतना  अधिक  प्तमय  उपलब्ध  नहीं  है|  फिर  मी  कार  मंत्रणा  समिति  ने  इसके  लिए
 उक्त  समय  आबंटित  किया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  आगे  से  बेलट  पर  पालन  किया  जाएगा
 अथवा  नहीं  |  यदि  आगे  से  भी  इस  पर  पालन  नहीं  किया  जाएगा  तो  हम  चाहेंगे  कि  प्रत्येक  विधयक
 प+  चर्बा  इसके  लिए  आवटित  समय  तक  ही  सीमित  रहनी  चाहिए  ।  कार्यवाही  को  इस  प्रकार

 सुनिष्रिषत  किया  जाना  चाहिए  ताकि  सभी  तीनों  विधेयक  एक  ही  दिन  में  पारित  हो  जाएं  ।  अन्यथा
 तीनों  विधेयकों  का  बेलट  करना  व्यर्थ  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपकी  चिस्ता  को  समझता  हूं  |  मैं  समा  की  जानकारी  में  यह  बात
 साना  चाहता  हूं  कि  सामान्यतया  हम  प्रत्येक  विधेयक  के  लिए  केवल  2  घण्टे  का  समय  आवंटित  करते

 कभी-क  विधेयक  के  प्रति  सदस्यों  के  उत्साह  एवं  रुचि  के  कारण  हम  विवेयक  पर  हो  रही
 चर्चा  को  आवंटित  समय  के  अन्दर  पूरा  नहीं  कर  पाते  |  इस  मामले  में  हम  सामान्यतया  एक  या  दो
 चन्टे  का  समय  बढ़ा  देते  हैं  ताकि  माननीय  सदस्य  उस्च  पर  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सके  ।  सामान्यतया
 ऐसा  ही  होता  है  ॥  आपकी  बात  भी  सही  है  |  हमें  पहले  इस  विधेयक  को  पूरा  करना  तत्पशचात
 दूसरे  विधेयक  पर  कार्यवाही  की  जानी  है  ।  यह  ठीक  है  कि  जब  हम  अगली  बार  बेलट  करें  तो  शायद
 आपको  अवसर  न  मिले  |  लेकिन  समा  को  आवंटित  समय  का  दृढ़ता  से  पालन  करना

 श्री  रास  ताईक  :  यही  कारण  है  कि  मैं  आपके  विनिर्णय  से  पहले  इस  बात  को  स्पष्ट  करना

 चाहता  था  |  हम  यह  नहीं  चाहेंगे  कि  हमारा  अवसर  दूसरे  व्यक्ति  को  मिले  |  हो  सकता  है  हमें  अगले
 बैलट  में  अवसर  न  मिले  ।  मैं  यह  मी  समझता  हू  कि  चुनावी  सम्बन्धी  सुधारों  के  बरे  में  श्री

 बाणी  द्वारा  पेश  किया  गया  गैर  सरकारी  प्रस्ताव  भी  एक  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  था  |  लेकिन  उसके  बाद
 अम्य  गैर-सरकारी  प्रस्तावों  अथवा  विधेयकों  पर  भी  विच्षार  नहीं  किया  गया  ।

 समापति  महोदय  :  समा  सर्वोच्च  है  और  हसे  निणेय  करना  है  ।  अमी  इस  पर  मन्त्री  जी.को
 अपना  वक्तव्य  देगा  है  तथा  जिस  सदस्य  ने  इसे  पेशा  किया  है  उसे  अपना  उत्तर  देना  है  उक्त  स्थिति
 के  कारण  ही  हुयें  कुछ  समय  बढ़ाना  पड़ता  है  |



 6  1912  बने  संशोधन  विधेयक
 में

 -+-  5  त्ज्

 शी  रास  लाईक  :  कम  से  कम  मविष्य  में  हस  समय  सीमा  का  दृढ़ता  से  पालन  किया  जाता

 चाहिए  ।  अन्यथा  उन  सदस्पों  जो  बड़ी  मुश्किल  से  अपना  विधेयक  प्रस्तुत  कर  पाते  हैं  अवसर
 नहीं  मिल  पाएगा  |

 समापति  भ्रहोदय  :  अब  समय  बढ़ाने  का  प्रएन  सभा  पर  छोड़ा  जाता

 झी  बाई०  एस०  महालन  :  विधेयक  के  लिए  समय  का  बढ़ाना  सभा  की  इच्छा
 पर  निमर  करता  हम  समय  बढ़वाना  चाहते

 सभापति  सहोदय  :  मैं  आप  पर  कोई  दबाव  नहीं  डाल  रहा  हूं  ।

 भी  थाई०  एस०  महाजन  :  कृपया  ढेढ़  धप्टे  का  समय  बढ़ा  दें  ।

 समापति  महोदय  :  कई  सदस्य  बोलना  चाहते  मैं  नहीं  समझता  कि  सभी  सदस्यों  को
 निर्धारित  समय  के  अन्दर  ही  बोलने  का  अवसर  दिया  जाना  सम्भव  होगा  ।

 भ्री  हरीश  राषत  :  कृपया  इसके  लिए  आधा  धण्टा  बढ़ा  दे  ।

 समापति  भ्रहोदय  :  मन्त्री  जी  को  भी  अपना  वक््तम्य  देता  है  ओर  विधेयक  पेश  करने  बाले
 सदस्यों  को  मी  अपना  उत्तर  देना  क्या  हम  इसके  लिए  ए+  बम्टे  का  समय  बढ़ा  सकते  हैं  !  मैं  कुछ
 सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  देता  तत्पश्चात  मन्त्री  महोदय  अपना  बकक्तब्य  दंगे  और  उध्तके  बाद
 विधेयक  पेश  करने  वाला  सदस्य  अपना  उत्तर  दे  सकता

 शी  राम  माईक  :  अगसे  विधेयक  के  लिये  2  घण्टे  का  समय  आवंटित  किया  गया  है  जिस  पर
 आज  चर्चा  की  जायेगी  |  कम  से  कम  हस  पर  आज  चर्चा  पूरी  हो  जानी  चाहिए  अन्यथा  अगली  बार
 भी  उसी  विधेयक  को  ले  लिया  जाएगा  और  अन्य  सदस्पों  को  अवसर  नहीं  मिल  पाएगा  ।

 समापति  सहो दय  :  क्या  यह  सम्भव  है  ?  लेकिन  यदि  इसमें  आप  सबकी  सहमति  है  तो  मुझै
 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  खैंर  जब  समय  आएगा  तब  देखेंगे  ।

 कया  यह  समा  की  इच्छा  पर  निर्मर  है  कि  बहू  इस  विधेयक  के  लिए  एक  बब्टे  का  समय

 बढ़ा  दे  ?

 कई  माननीय  सदत्य  :  हां  ।

 शमाषति  महोदय  :  समय  एक  धस्टा  बढ़ाया  जाता  हम  इस  विधेयक  प२  चर्चा  ययासंत्रथ
 शौप्रतिशी ध्र  समाप्त  करने  की  कोशिक्ष  करेंचे  ।

 अब  प्रो०  टोम्बी  सिह  अपना  बकतब्य  दें  ।
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 धरने  संशोषन  विधेयक  2  26  अंप्रै  1990
 आदि  में  संकोसन  )

 |  हर ममाममममन

 प्रों०  एस०  होस्खों  :  संमॉपति  हस  वन  संशोषन
 विधेयक  में  बोलने  का  यहू  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  आभारो  हूँ  ।  यह  एक  बहुत  हैं

 महस्वपूर्ण  संशोधन  विधेयक  है  ओर  मैं  इसका  समर्थन  करता  हू  ।  फिर  मी  इसका  समर्थन  करते  हुए
 मैं  इसके  बारे  में  कहना

 इस  संशोधन  का  मुख्य  उहंश्य  यह  है  कि  यदि  वन  मूमि  का  अधिग्रहण  सड़क
 जल  तार  अथवा  टेलीफोन  की  लाइनें  बिछागे  इत्यादि  जंसे  सावंअनिक  विकास  कार्यों  के

 लिए  किया  जाता  है  तो  केन्द्रीय  सग्कार  वहां  वनों  की  कटाई  के  लिए  स्वीकृति  देने  से  इन्कार  नहीं
 इस  विषय  पर  कुछ  दिन  पहले  प्रो०  कुरियन  के  एक  प्रएन  के  उत्तर  में  सरकार  ने  एक

 पूर्ण  घोषणा  की  थी  हम  जानते  हैं  कि  अतक  प्रस्ताव  स्वीक़ित  द्वेतु  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन
 यदि  वनों  की  कटाई  का  कार्य  विभिरन  क्षेत्रों  और  राज्यों  के  विकास  के  लिए  किया  जाता  तो  मुके  कोई
 आपत्ति  नहीं  होती  यदि  वनों  का  कुछ  विश्लेष  रूप  से  विकास  कार्यों  के  प्रयोजन  हैतु  काटा
 जाता  तो  इसमें  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  हमारे  देश  में  एक  महत्वपूर्ण  बात  वनरोपण  कार्यक्रम  को  वास्तविक  रुप  में
 कार्यान्वित  करना  है  हमारे  देश  में  वनों  का  काफी  विस्तुत  क्षेत्र  निस्संदेह  हमारे  यहां  प्ेसे  अनेक
 बन  क्षेत्र  जिनमें  वनों  की  संख्या  कहीं  कम  है  और  कहीं  अधिक  है  ।  हमारे  यहां  ऐसे  वन  शक्षत्र  भी

 हैं  कोई  वक्ष  नहीं  हैं  भयवा  जहां  वनों  का  कोई  लक्षण  दिखाई  नहीं  पड़ता  ।  इसका  कारण  यह

 है  कि  मनुष्य  ने  हन  वृक्षों  को  काट  दिया  मैं  कह  गा  कि  सरकार  को  वन  रोपण  को
 प्राथमिकता  देनी  चाहिये  ।  कई  राज्यों  में  अनेक  विकास-योजनाएं  लम्बित  पड़ी  हैं  और
 ऐसो  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  हमें  कभी-कमी  वनों  को  काटना  पड़ता
 मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहू  गा  कि  हमें  शीघ्र  ही  एक  यथार्थ  वनरोपण  कार्यक्रम  शुरू  करना

 चाहिए  ।

 मैं  उस  क्षत्र  का  निवासी  हू  जहां  काफी  वन  परन्तु  शायद  ही  वनों  का  कोई  लक्षण  दिखाई
 पड़ता  है  ।  मैं  +णिपुर  राज्य  का  हू  ।  मैं  आपको  एक  बहुत  ही  ठोस  उदाहरण  देता

 मणिपुर  राज्य  के  कुल  क्षंत्र  के  दसवें  भाग  में  लोग  बसे  हुये  हैं  ओर  द्षेष  वन  क्षंत्र  हैं  ।  परन्तु  फिर
 मी  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  हमें  तथाकथित  वन  क्षंत्र  के  एक-तिहाई  भाग  में  पेड  देखने  को  नहीं
 मिलते  हैं  ।  इस  वन  क्षत्र  को  अपनो  पूर्व  स्थिति  में  लाने  के  लिये  हमें  संकड़ों  वर्ष  लग  जायेंगे  ।  पेड़ों
 को  काटना  आसान  है  परन्तु  इनके  स्थान  पर  नये  पेड़  उगाने  में  कई  वर्ष  लग  जाते  हैं  ।

 सभी  पूर्वोत्तर  विशेष  रूप  से  मणिपुर  राज्य  ओ  साउथ-ईस्ट  एह्वियन  कमान्ड  का

 मुख्यालय  द्वितीय  विश्व  युद्ध  से  प्रमावित  हुये  इससे  अधिकांश  वन  क्षेत्र  नष्ट  हो  गया  था  ।
 इसी  मिजोरम  ओर  अरुणाचल  प्रदेश  का  अधिकांक्ष  बन  क्षत्र  मी  नष्ट  हो  कया  था|
 बन  रोपण  के  किसी  अभ्छे  कार्यक्रम  से  मी  इस  क्षति  को  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  मैं  अपनी
 पार्टी  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  नहीं  बोल  रहा  हूं  ।  मैं  कहना  चाहू गा  कि  चाहे  जो  भी  पार्टी
 आज  सश्षा  में  हम  बनरोपण  कार्यक्रम  को  गर्मी  रता  सेਂ  कार्यास्थितं  करें  रहे  हम  इन  कार्यक्रमों
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 8 के  सनम

 पर  प्रति  क्य  अत्यधिक  घन  खब॑  कर  रहे  फिर  भी  इस  क्षति  को  पूल  करने  के  लिये  हमने  कोई
 अछछा  वनरोपण  क्षायंक्रम  शुरू  नहीं  किया  है  ।  द्वितीय  जिश्व  युद्ध  के  दौरान  हुई  की  पति  क्षेषर
 बाकी  है  ।

 यदि  हम  ऊचाई  विमान  से  देखते  है  तो  हमें  पता  चलता  है  कि  पहाड़ों  पर  वृक्ष
 नहीं  हैं  और  ये  बंजर  क्षत्र  की  तरह  दिखते  इनसे  पर्यावरण  और  मौसम  में  परिबतंन  हो  रहा
 जिससे  अप्रत्याशित  बाढ़  भोर  सूखे  की  समस्या  उत्पन्त  हो  जायेगी  ।  इन  बातों  पर  हमें  ध्यान  देने  की
 आवदध्यकता  है  ।

 टरीय  विकास  के  हित  में  बन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  पर  विचार  करते  समय  जिस
 महत्वपूर्ण  समस्या  को  हमें  सर्वप्रथम  हल  करना  वह  यह  है  कि  पहले  से  ही  कटे  वन  कौेंत्रों  जो
 अमी  मी  वनमूमि  कहलाते  पेर  लगाए  जाएं  ।  थदह  मेरा  विचार  मैं  मन्त्री  जो
 वरण  और  वनों  के  संरक्षण  के  प्रति  पूर्ण  समर्पित  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहू गा  कि  उन्हें
 रोपण  का  एक  यथार्थ  कार्यक्रम  शुरू  करना  चाहिए  जिससे  हम  अब  बन  क्षेत्रों  में  एक  परिवर्तन  ला
 सके  और  जिसका  पर्यावरण  अथवा  पयविरण  संरक्षण  इत्यादि  कार्यक्रमों  पर  अनुकूल  प्रमाव  पड़  सके  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  दूसरा  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  हमें  अपने  क्षेत्रों  में  ईघन  लकड़ी  तथा  फर्नीचर
 बनाने  के  लिये  वनों  के  सरक्षण  पर  जोर  देना  चाहिये  |  फर्नीचर  बनाने  के  लिये  हमारती  लकड़ी  की
 आवश्यकता  पड़ती  है  |  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  ईघन  के  लिये  लकड़ी  प्राप्त  करन
 हैं  ।  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ब्योंकि  कोण्ला  उपलब्ध  नहीं  है  ।  हन  क्षत्रों  में  कटे  हुये  पेड़ों  के  बदले
 नये  पेड  उगाने  अथवा  ई  घन  के  प्रयोजन  हेतु  पेड़ों  की  कटाई  कम्त  करने  के  सिये  हमें  मणिपुर  आदि
 जंसे  धन  अन्य  क्षेत्रों  जहां  कोयला  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  कोयले  के  आवंटन  में  वि  करनी

 होगी  ।  इससे  ई  घन  के  लिये  वनों  की  कटाई  में  कमी  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इम्ही  हाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  माषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  जंसा  आप  समी  ने  सुझाव  विया  है  और  सदन  ने  भी  इसे  स्वीकार

 कर  लिया  मैं  4  बजे  मन्त्री  महोदया  को  अपना  अक््तथ्य  वेंने  के  लिये  कह  रहा  क्योंकि  बह
 कट  रही  थी  कि  उन्हें  अपने  उत्तर  के  लिये  कम  से  कम  45  मिसट  का  समय  चाहिये  ।  तब  इसे
 विधेयक  कौ  प्रस्तावक  सदस्य  को  उत्तर  देना  इसलिये  4  बजे  तक  मैं  उन  सदस्यों  को  बोलने  के

 लिये  समय  दे  सकता  जो  इस  वियय  में  बोलना  भाहते  हैं  और  तत्पश्यात  मैं  अनुमति  नहीं  दे

 सकता  ।  भ्रो  ईए्यर  श्ौधरी  बोलें  ।

 ]

 भी  ईपबर  चोबरी  :  समापति  महोदय  इस  बन  हमारे  सिये  ततका  ही  आवश्यक

 हो  गया  है  जिलसना  जीवन  के  लिये  मस्य  स  ।  इस  ककश  पूरे  संखार  ।
 में  काता  बरण  बृबित  होम  था

 रक्ष  है  ।  प्रदूषण  के  बढ़े  प्रभाव  को  देखते  हुए  वह  आवक््यक  है  कि  बनों
 का

 संरक्षण  हो  ।  कक  धंपक्नण
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 —

 के  मामले  में  हमारी  मंत्री  महोदया  काफी  चिल्तित  रहुती  हैं  और  चाहती  हैं  कि  प्रदूषण  को  रोका

 जाये  ।  हमेशा  इसके  लिये  तये-तये  उपाय  दू  ढ़  निकालने  के  लिये  प्रयत्मशील  रहती  मैं  चाहूंगा  कि

 इस  दिल्या  में  अधिक  से  अधिक  कदम  उठाये  वन  संरक्षण  के  कार्य  को  हम  दो  भागों  में  बांट

 कर  देख  सकते  हैं  :  पहला  वन-रोपण  को  बढ़ाना  और  दूसरे  वनों  को  उजड़ने  से  अभी  तक

 सरकार  वन  उजाड़ने  का  काम  जानती  थी  और  वन  लगाने  के  काम  में  बहुत  पीछे  थी  |  मारतवर्ष  सदा
 से  जंगलों  और  पहाड़ों  का  देश  विकसित  रूप  में  माना  जाता  रहा  है  किन्तु  आज  वही  मारत  जंगल

 विहीन  होकर  रह  गया  है|  जंगल  केवल  हमारे  वेश  की  शोमा  बढ़ाने  का  काम  ही  नहीं  जंगलों
 के  द्वारा  हम  निरंतर  समृद्धि  की  ओर  बढ़ते  जाते  वनों  से  ही  वृष्टि  होती  और  हमें  सेती  के

 मामले  में  काफी  सहायता  मिलती  दूसरी  पिछली  सरकार  वनों  को  लगाने  के  मामले  में

 थोड़ा  उदासीन  रही  है  ।  इस  काम  के  लिये  जितना  घन  अपेक्षित  जितने  अनुदान  की  आवश्यकता
 राज्य  सरकारों  को  उतना  अनुदान  नहीं  दिया  गया  ।  यही  कारण  है  कि  वनों  के  त्रिस्तार  का  काम

 पीछे  पड़  गया  ।  जहां  तक  उजड़ने  का  ताल्लुक  जंगलों  को  हृतनी  बुरी  तरह  काटा  जा  रहा  है  जिसका
 वर्णन  नहीं  किया  जः  सकता  |  मैं  बिहार  से  आता  हूं  ।  यदि  मैं  कहूं  कि  बिहार  जंगलों  के  मामले  में
 राजा  है  तो  कोई  अतिशयोभ्ति  नहीं  होगी  ।  लेकिन  आज  जंगल  कटने  से  छोटा  नागपुर  पूरी  तरह
 वीरात  हो  गया  हूं  ।  मैं  स्वयं  गया  में  रहता  हु  पर्यावरण  संतुलन  के  लिये  ही  जंगलों  को  श्वगाया
 जाता  है  ।  पर्यावरण  को  सन्तुलित  करने  के  लिए  फलगू  नदी  के  किनारे  जंगल  लगाया  गया  था  और
 10  से  5  ट्र  कटर  प्रतिदिन  लकड़ी  के  द्वांत  दिन  में  कट  जाते  जो  वनों  के  संरक्षण  करने  बाले

 ब्यक्तित  हैं  वे  ही  इसमें  लिप्त  वे  ही  जंगल  कटवाते  इतना  ही  एफ०  ओ०  की

 बहुत  शिकायतें  आई  उन्होंन  करोड़ों  रुपए  के  जगल  काटकर  बरबाद  करवा  दिए  कंसे  वनों  का
 संरक्षण  कंसे  देश  समृद्ध  केसे  की  रक्षा  होगी  ?

 सभापति  जहां  तक  वन  लगाने  की  बात  यह  ठीक  है  कि  नहर  निकालने  के  लिए
 काटने  पड़ते  कृषि  के  लिए  मूमि  को  समतल  करने  के  लिए  जंगल  काटने  पड़ते  लेकिन  इसके  साथ

 ही  यह  मी  बहुत  जरूरी  है  कि  हम  वनों  का  सरक्षण  करें  और  इसके  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  हम
 अधिक  से  अधिक  पेड  लगाएं  इस  नश्वर  शरीर  से  जितने  पेड़  लग  जाएं  उतना  ही  अच्छा  उतना

 ही  जीवन  सफल  मुझे  कहते  हुए  गव॑  होता  है  कि  मैंते  अपने  हाथ  से  तीन  पेड़  लगाए  वे  काफी
 पत्रप  गए  हैं  ओर  वे  इस  दष्टि  से  लगाए  हैं  ताकि  शिक्षा  मिले  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  लोगों  में
 चेतमा  जगाने  की  जरूरत  इस  अभियान  के  प्रति  जागृति  लाने  की  जरूरत  जहां  पर  संरक्षण
 की  जरूरत  वहां  पर  संरक्षण  होना  चीहुए  और  वहां  लोग  पेड़  काटते  तो  उनको  सश्त  से  सख्त
 सजा  देक  इस  कार्य  को  आगे  वढ़ाना

 ]

 थी  थाई०  एस०  भहालजन  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  क्योंकि  इसमें
 आर्थिक  विकास  के  मार्ग  में  एक  महत्वपूर्ण  समस्या  को  दूर  करमे  की  लिए  बात  कही  गई  है  ।  जब  से  हमने
 बन  संरक्षण  1980  के  अस्त्बंत  बनों  को  संरक्षण  प्रदान  करना  झुरू  किया  है  खपेगों  ने  इस

 2790.
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 आदि  में  संशोधन  )

 >>  हा  _

 सदन  में  शिकायत  की  है  कि  यह  अधिनियम  सड़क  पेण  जल  टेलीप्राम  और  टेलीफोन

 लाइनें  बिछाने  तथा  नदी  परियोजनाओं  के  कारये  में  वर्षों  से बाघक  रहा  महाराष्ट्र  में  ऐसी  अनेक
 नदी  परियोजनाएं  हैं  जिन  पर  15  अथवा  20  वर्ष  पहले  कार्य  शुरू  किया  गया  इन्हें  बत  अथवा
 पर्यावरण  की  दृष्टि  से  मंजूरी  नहीं  दी  गई  इसके  परिणाम  लाखों  लोगों  की  खुशहाली  पर
 गम्भीर  प्रमाव  पड़ा  है  ।

 आज  वनों  को  नष्ट  किया  जा  रहा  मंरक्षित  बनों  में  कोई  पेड  नहीं  वर्गों  का  विकस

 अवरुद्ध  दूसरो  आर्थिक  विकास  नहीं  हो  रहा  है  क्योंकि  विकास  योजना|ओं  के  कारण  छोटे
 वनों  को  कहीं  न  कहीं  खतरा  पेदा  हो  गया  है  पेड़  भो  नहीं  लगाये  जा  रहे  हैं  और  न  ही
 आर्थिक  विकास  हो  रहा  बन  सरक्षण  हस  देश  के  आर्थिक  विकास  में  ग़म्मीर  दाषा
 उत्पन्न  कर  रहा  है  |  मेरा  यह  विचार  है  कि  वन  *त्र  बढ़ाया  जाना  परन्तु  जिस  तरह  से  हम
 इस  अधिनियम  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  यह  लोगों  की  लुशहालो  के  मार्ग  में  एक  बाबा  उत्पम्त  कर

 रहा

 ]

 श्री  सस्तोष  कुमार  गंगबार  :  समापति  हमारे  माननीय  मित्र  ने  वन  संरक्षण
 के  सन्दर्म  जो  विधयक  हस  माननीय  सदन  में  प्रस्तुत  किया  वास्तव  में  इस  बात  की  आवश्यकता
 है  कि  इस  में  परिवर्तन  किया  जाए  ।  ऐसे  बहुत  से  परपज  हैं  जिनके  लिए  इस  बात  की  आवश्यकता  है
 कि  वर्तेमान  विधेयक  से  उनको  छूट  दी  लेकिन  कुछ  विस्तंगतियां  हैं  उसकी  ओर  मंत्री  महोदय
 का  ध्यान  आकर्षित  करते  हुए  मैं  दो  बातें  कहना  चाहुंगा  ,  आज  स्थिति  यह  है  कि  बाहरी  सीमा  के
 अन्दर  यदि  आप  पेड़  काटन  तो  चाहे  जितने  पेड़  काट  सकते  कोई  रो$-टोक  नहीं  लेकिन
 गांवों  में  एक  पेड़  मी  नहीं  काट  सकते  ऐसा  क्यों  है  ?  मैं  माननीय  मंत्रो  जी  से  कहूंपा  कि  बे  इस
 ओर  घ्यान  दें  और  ऐसी  बिदेष  कारंवाई  करें  जिससे  झ्हूर  और  ग्रामीण  क्षेत्र  के  अन्दर  इस  जिषमता
 को  दूर  किया  जाए  सके  ।  *थिति  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  लोग  अपनी  उपयोगिता  के  लिए  भी  एक
 पेड़  नहीं  काट  सकते  पदि  कोई  इसकौ  अनुमति  लेना  तो  उसे  अनुमत  गहीं  मिलेगी  और
 शहरों  के  अन्दर  मैंने  बहुत  से  प्रकरण  स्वयं  देखें  दजंनों  पेड़  कट  जब  अप्विकारी  के  घ्यान  में
 यह  बात  लाईं  तो  सम्बन्धित  अधिकारी  का  कहना  यह  था  कि  हमारे  हाथ  यहां  पर  सीमा  के
 अन्दर  बंध  हुए  एक  विशेष  बात  इससे  जुड़ी  हुई  पूरे  बिश्त  में  पर्यावरण  की  बात  हो  रही  है
 कि  पर्यावरण  को  ढ़ग  से  हम  ठीक  करें  और  केसे  हम  अपने  वातावरण  को  सही  करें  आजकल

 यूकेलिप्टस  के  पौधे  सब  जगह  लगाए  जा  रहे  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  बाहुूंगा  और  अनुरोध  करना

 चाहू गा  कि  मंत्री  जी  इय  बारे  में  घ्यान  दें  कि  क्या  यूक्रेलिप्टाा  से  हमारे  देश  कः  पर्यावरण  हो
 रहा  क्या  उससे  जमीन  सही  हो  रही  है  ?  मेरा  ऐसा  विचार  है  कि  इस  पेड़ों  के  लगाने  से  हमारी
 अमीन  की  उपजाऊ  दाक्ति  में  मी  कभी  आ  रही  है  और  प्रयविरण  के  हिसाब  से  भी  ये  पेड़  सही  नहीं

 इस  हिसाव  से  मंत्री  जी  विचार  करें  और  देखें  कि  भविस्य  की  दृष्टि  से  इस  बेड़ों  का  क्षमाना
 हमारे  लिए  लाभदायक  है  वा  नहीं  ?  का  हब
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 इस्हीं  शब्दों  के  मैं  अपनी  इन्हीं  दोनों  बत्ती  को  आपको  धन्यवाद  देता  हूਂ
 आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 4.00

 प्रो०  महादेव  शिवनकर  अध्यक्ष  जी  सम्माननीय  सदस्य  श्री  हरिशंकर  महाले  ने
 हस  बिल  को  समागृह  में  पहले  से  प्रस्तुत  किया  हुआ  है  ।  दो  मिनट  का  समय  अति  अल्प  होता  थोड़ा
 एयादा  समय  दें  ।  वन  संरक्षण  और  पर्यावरण  कामूस  के  कारण  वास्तविक  रूप  से  प्रामीण  और  पिछड़े
 हुए  आदिवासी  इलाके  जो  उनकी  बहुत  सारी  योजानाए  यहां  कड़ी  पड़ी  मैं  आपका  ध्यान
 दि  ताना  चाहूंगा  कि  महाराष्ट्र  में  मैंने  एक  सवाल  ईरीगेशन  के  सम्बन्ध  में  पूछा  था  जिसका  लिक्षित
 जवाध  मुझे  19  माच  को  प्राप्त  हुआ  ।  महाराष्ट्र  की  विचाई  की  190  योजनाएं  केवल  इपीलिए  क््लोज
 कर  दी  गई  क्योंकि  उनका  जबाब  महार'८टु  सरकार  ग  नहीं  दिया  इस  प्रकार  से  हमें  कहा
 वन  विभाग  के  दवारा  हर  रोज  मए-तए  सकुलर  निकाले  जाते  महाराष्ट्र  के  मुख्यमत्री  श्री
 पवार  ने  तो  यहां  तक  कहा  कि  वन  राज्य  मत्री  का  हर  हफ्ते  एक  अल्टीमेटम  उन्हें  जाता  वे  सब  बोल

 रहे  हैं  या  मुके  तहीं  मालूम  |  मगर  श्षच्वाई  यह  है  कि  इसके  कारण  क्षारी  धोजनाएं  रूकी  पड़ी
 हमारे  यहां  जो  प्रामीण  पाठकालाएं  उनकी  थाजनाए  रुकी  णड़ी  मैं  उदाहरण  के

 साथ  आपको  बताऊंगा  ।  रूरल  हास्पिटल  उसके  कारण  नहीं  हो  पाए  इतना  ही
 इसके  कारण  भारी  पंरिमाण  में  सारे  विकास  को  योजनाएं  रुकी  पड़ी  मैंने  एक  पत्र
 मानमीय  राज्य  मंत्रों  जी  को  लिखा  था  विदम  जो  पहले  मध्यप्रदेश  शासन  में  राज्य  की  पुन॑  रचना
 के  बाद  विदर्म  महाराष्ट्र  में  समाजित  विदर्म  से  भुड़पी  जंगल  की  जो  जमीन  है  वह  रिवंन्यू  विभाग
 की  मूमि  मगर  इसे  केन्द्र  शासन  यह  बन  मूमि  बताकर  वन  संरक्षण  कानून  लगाया  और
 उसके  कारण  हमारी  सारी  परियोजनाएं  रूक़ी  पड़ी  सुमन  का  प्रकल्प  रूक़ा  जवींदारी  का  प्रकल्प
 सका  हैं  ऐसे  वकड़  प्रकल्प  के  कार्य  रूके  पड़े  मैं  चाहृंगा  कि  वर  संरक्षण  कानून  से  झुड़पी  जंगल
 सिफाल  दिया  जाए  और  मौखूसी  मूमि  में  रखा  जाए  ।  राज्य  मंत्री  और  वन  मंत्री  भंडारा  और  चन्द्रपुर
 जिले  में  जो  हो  रहा  उसके  लिए  वहां  के  विधायकों  से  मैं  जाहिर  रूप  स ेआज  इस  सभा  के
 माध्यम  से  उन्हें  निमंत्रित  करना  क्षाहता  हूं  कि  चन्द्रपुर  आकर  हमारी  समस्याएं  हमारे  प्रकल्प
 को  बलीयर  करने  की  दृष्टि  से  मदद  हम्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  हस  विधेयक  का  समथंन  करता

 |

 पर्याधरण  और  बन  मंत्रालय  में  राल्य  मनी  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 मेबकता  :  अपनी  बात  कह  ने  से  पहले  मैं  श्री  महाजन  महाराष्ट्र  के  मुख्यमत्री  को

 लिखे  अपने  पत्र  के  बारे  में  एक  बात  स्पष्ट  करता  चाहती  हू  ।  मैं  केवल  महाराष्ट्र  के  मुख्यमन्त्री  को

 हूँਂ  नहीं  अलिकि  प्रत्येक  मुख्यमंत्री  प्रस्येक  अधिकारी  को  पत्र  लिखती  हूं  क्योंकि  भारत  के  लिए  मेरी
 क्िता  सिर्फ  एक  सघ  राज्य  क्षेत्र  वा  किसी  राज्य  विशेष  तक  ही  सीमित  नहीं  है  ।  मैं  समझती  हूं  कि अब
 समय  आ  शया  है  जज  राष्ट्र  की  तकमीक  आदि  में  प्रगति  के  लिए  हमें  मिल  कर  कारये  करना  है  ॥
 मस्जी  चलते  के  बाद  से  सैंने  भई-सीति  सम्भंधी  पहल  की  हैं

 और  यही  ऋारण  है  कि  मेरे  पास  काम
 we  अधिक  बड़  गधा  है  '

 .  i  *  «००  हज  हू

 मे



 6  1912  बन  रांशोसन  चिजेवक  2
 आदि  में

 मैं  श्री  हरिभाऊ  कंकर  महासे  हारा  बज  अधिनियम  में  संशोधन  हेतु  दिए  गए
 विधेवक  के  प्रति  सदस्यों  की  अभिव्यक्ति  को  देखकर  बहुत  खुभ  मैं  यह  मानती  हु  कि  सदस्य  बन
 संरक्षण  और  जनजातियों  के  कल्याज  के  बारे  में  बास्तव  में  चिता  करते  सदस्यों  हारा  पृछ्ती  गई
 बात्रों  का  उत्तर  देते  से  पहले  मैं  देश  के  क्यों  से  सम्बन्धित  कुछ  तथ्य  और  आंकड़े  देना  चाह गो  देश  के
 329  मिलियन  हेक्टेपर  भौगोलिक  क्षेत्र  में  ते वन  केशल  75  मिलियन  हेक्टेयर  पें  इसमें  भी  थैड़
 केवल  64  मिसियम  हेफ्टेयर  में  हैं  जो  कि  देश  के  कुछ  बन  क्षेत्र  का  19  प्रतिशत  यह  राष्ट्रीय  बन
 नीति  में  33  प्रतिषार  वन  क्षेक्ष  के  लक्ष्य  से  बहुत  कम

 राष्ट्रीय  वत्त  जो  वर्ष  1988  में  बनाई  गई  का  मुख्य  उहूं श्य  पर्यावरणोय  स्थिरता  का

 अनुरक्षण  और  वातावरण  संतुलब  सहित  पारिरियत  संतुलन  है  जो  ज॑बन  के  सभी  प्रकार  के  छपों
 जैसे  पश्चु-पक्षी  और  पोधों  के  लिए  बहुत  महस्वपूर्ण

 वनों  के  संरक्षण  द्वारा  ये  लक्ष्य  प्राप्त  किए  जाएंगे  वर्ष  !980  से  पहले  बनों  के  संरक्षण  पर

 घ्यास  नहीं  दिया  जा  रहा  था  और  अच्छी  वत  म्ृमि  का  गैर-बन  कार्यों  के  लिए  प्रणोव  किया  जा  रहा
 था  |  वन  मृमि  का  गैर-बम  कार्यों  के  लिए  क्योग  करने  के  निम्नलिछ्षित  कारण  रहे  हैं  :

 बहुउद्देष्यीय  परियोजनाओं  का  लिमाण

 2.  उद्योगों  की  स्थापना

 3.  कृषि

 4.  मानव  द्वारा  रहने  के  लिए  बस  साफ  करना

 यह  स्थिति  इतनी  खराब  हो  गई  कि  वर्ष  प्रयोग  से  किया  की  अवधि  के  दौरान  4.328
 मिलियन  हेक्टेयर  बन  मूसि  का  बैर-बत  कार्यों  में  प्रयोग  किया  शाज्यों  को  मागंनिददेशों  के
 माध्यम  से  वन  भुमि  का  एसा  प्रयोग  न  करन  के  लिए  कहा  गया  लेकिन  भाश्त  सरकार  के  निर्देशों  पर
 कोई  ध्यान  महीं  दिया  गया  ।  हमारे  पास्ध  इसके  सिबाप  कोई  विकल्प  नहीं  रह  बया  कि  हम  अपने
 वनों  को  बचाने  के  लिए  कानून  का  सहारा  इसके  परिणामस्वकृप  बन  अधिनियम  को
 वर्ष  कार्यों  में  अधिनियमित  किया  गया  ।  इस  अधिनियम  को  पारित  करने  के  फायदे  तत्काल
 गैर-वन  कार्यों  के  वन  मूमि  के  स्थानांतरण  को  ।5  लाक्ष  हेस्टेयर  की  दर  बर्च  ave मी  से  ने
 की  अर्वाध  के  बीच  घटकर  के कमानों  हेक्टेशर  रह  इस  अधिनियम  के  बनने  के  आाद  मी  राम्पों  ने

 काफी  रबड़  आदि  के  कमामों  के  लिए  बन  मुभ्ति  के  स्थानांतरण  करके  इस  अधिनियम  को
 इस  आधार  पर  झुठलाने  का  प्रयास  किया  कि  ये  कार्य  बन  सम्यन्धी  कार्य  इस  प्रवास  को  रोकते
 के  लिए  वन  अधिनियम  |  में  अर्थ  की  में  संशोधन  किया  गया  जिसमें  इन  कार्यों
 को  बैर-बन  कार्य  धोषित  किया  बया  ।

 मैं  अथ  बनों  की  बात  करना  भाहू'मी  वनों  की  पारिस्थिति  की  प्रणाली  की  जैब  विविधता
 भोजन  सामद्दी  में  संभावित  संकट  के  विक्द्ध  थ्षीमे  का  कार्य  करती  जो  कुछ  थुगी हुई  जातियों
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 (7.  नन  में  वनों

 निर्मर  करती  है  जो  रोगों  और  कीटों  के  प्रति  प्रहणशील  होती  राष्ट्रीय  अथंव्यवस्था  में  वनों  की

 सुरक्षास्मक  और  मूमिका  का  सार  राष्ट्रीय  बन  का  में  दिया  गया
 अथंव्यवस्था  में  वनों  की  सुरक्षात्मक  ओर  उत्पादक  मूमिका  के  कारण  वन  पर्याप्त  भूमि  पाने  के

 दार  हो  जाते  इस  क्षेत्र  मैं  जहां  कृषि  ही  अधिकांहा  जनसंख्या  का  मुख्य  सहारा  है  वहां  की  प्रामीण
 अधंव्यवस्था  में  पेड़  वाली  मृमि  की  महत्ता  पर  ज्यादा  जोर  नहीं  दिया  जा  सकता  इन  तथ्यों  को

 देखते  हुए  इस  अधिनियम  के  संशोधन  के  रूप  में  अपनाएं  गए  प्रावधानों  को  समाप्स  करना  उचित  नहीं
 होगा  जैसाकि  श्री  माहलेजी  ने  सुझाव  दिया  है  ।

 मैं  अब  श्री  माहने  जी  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  के  समर्थत  में  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों
 के  बारे  में  कहना  चाहू  मुख्य  बातें  जो  कही  गई  हैं  वे  इस  प्रकार  है  :--

 भारत  सरकार  द्वारा  वन  संरक्षण  के  मामलों  को  निपटाने  में  देरी  ॥

 2.  विकासाध्मक  कार्यों  विशेषकर  टेलीफोन  की  तार  तथा  टेलीग्राफिक  लाइनें  गांवों
 में  स्कूल  तथा  पंचायतें  आदि  बनाने  में  बाधाएं  ।

 3.  यह  अधिनिनियम  जनजातिग़ों  के  हहिलों  के  विरुद्ध

 4.  पहाड़ों  में  रहने  वाले  लोगों  की  विशेष  समस्याएं

 5,  वन  काटने  में  अधिकारियों  और  ठेफैदारों  के  बीच  सांठ-गांठ  ।

 मैं  अब  इन
 मुद्दों

 को  लेना  चाहूंगी  और  तब  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  विश्षिष्ट  मुद्दों  के
 दारे  में  उल्लेख  करूगी  ।

 बन  सरक्षण  के  मामलों  को  निपटाने  के  प्रदन  पर  कई  वर्षों  स ेबहस  होती  रही  हस
 बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  त्रिचारों  में  मिन्नता  राज्य  सरकार  का  मत  है  कि
 देरो  केन्नीय  सरकार  की  यजह  से  हो  रही  है  और  केन्द्रीय  सरकार  अनूमव  करती  है  कि  राज्य  सरकार
 द्वारा  प्रस्तावों  को  उचित  में  प्रस्तुत  न  किये  गये  जाने  और  उनके  बारे  में  पूर्ण  सूचना  न  दिये
 जाने  के  कारण  हस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  हुआ  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  ऐसे  एक  सौ  साठ  म.मलों  का  हवाला  दिया  है  जो  जानकारी  प्रस्तुत  न
 किये  जाने  के  कारण  अस्दीकार  कर  दिये  गये  थे  |  मैं  आपको  बताना  चाहती  हू  कि  हम  किस  प्रकार
 की  जानकारी  मांगते  हम  बहुत  ही  आधघारमूत  और  संगत  जानकारी  मांगते  यदि  हम  ऐसी
 जानकारी  न  मांगें  तः  यह  हो  सकता  है  कि  कई  पशम्योजनाएं  अच्छी  हो  पर  इन  अच्छी  परियोजनाओं
 में  ऐसी  परियोजनाएं  भी  शामिल  हो  सकती  है  जो  उतनी  बेहतर  न  उदाहरण  के  लिये  कोई
 अपने

 लिये पेट्रोल पम्प आयटित करा लेता है । फिर वहू अपने क्षेत्र के बीच में जिसके निकट बल इस पेट्रोल पम्प को लगाना चाहता ऐसा मामला अभी मेरे पास आया पर यह पेट्रोल पम्प 874



 6  1912  बन  संशोधन  2
 आदि  में  शांशोघन  )

 ---+-  ent नी  नी  न  यह जानकारी  मांगते

 बन  क्षेत्र  में  आठा  अब  हमें  इस  पर  मिगरानगी  रखनी  पड़ेगी  ।  इसीलिये  हम  यह  जानकारी  मांगते

 जानकारी  मांयने  का  आशय  यह  नहीं  कि  हम  परियोजना  को  मंजर  करने  में  विलंब  करने  का

 प्रयस्म  कर  रहे  हम  तो  यह  जानने  की  कोशिश  करते  हैं  कि  परियोजना  देक्ष  के  लिये  उत्तम  रहेगी
 अथवा  राज्य  सरकार  उत्तर  नहीं  मूल  प्रस्ताव  सरसरी  किस्म  का  एक  पृष्ठ  का

 होता  है  ।

 है  हमको  दे  फिर  हम  पूछते  हैं  कि  हम  आपको  क्यों  किस  लिये  किस  तरीके
 दे रज्ं ध

 हैਂ
 नह से  कब  द  ।

 यदि  हमें  पूरी  जानकारी  नहीं  मिलती  है  तो  हम  आवधिक  प्रस्ताव  पर  विचार  करते  आप
 यह  स्वीकार  करें  कि  परियोजना  की  स्वीकृति  देने  में  पहले  पूरी  जानकारी  मांगता  ही  हम  सबके
 हित  में  हैं  ।

 भारत  सरकार  में  लम्बित  मामलों  की  संस्या  बहुत  कम  है  ।

 जहां  तक  पर्यावरण  और  वन  मत्रालय  का  संबंध  है  स्वीक्षति  हेतु  प्रस्ताव  प्राप्स  होते  ही  डतकी
 जांच  की  जाती  है  और  यदि  पूरी  जानकारी  प्राप्त  न  हो  तो  प्रस्ताव  भेजने  वाली  एजेंसियों  को
 दइयक  जानकारी  भेजने  के  लिये  लिशा  आता  लबित  मामलों  की  समीक्षा  से  पता  चला  है  कि
 अधिकांश  मामले  पूरी  जानकरी  न  मिलने  के  कारण  लम्बित  पड़े  यह  महसूस  किया  गया  कि  प्रस्ताव
 भेजने  वाली  एजेंसियां  अपेक्षित  जानकारी  तमी  क्षीघ्र  भेजेंमगी  जब  उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  यहू  बता  विया

 जाए  कि  निर्धारित  तिथि  तक  उनसे  जानकारा  प्राप्त  न  होने  की  स्थिति  उनके  मामले  २ह  समझे

 जाएंगे  ।  तदनुसार  अब  यह  निष्िचत  किया  गया  है  कि  जिन  मामसों  में  पूरी  जानकारी  उपलब्ध
 करायी  गई  है  उन्हें  प्राप्ति  को  तिथि  से  छह  सप्ताह  के  भीतर  निपटा  दिया  जाएगा  ।  जहां  पूरी
 कारो  प्रस्तुत  नहीं  की  जाती  वहां  के  प्रस्तावकों  को  एक  माह  के  मीतर  अपेक्षित  जान

 भेजने  की  सलाह  दी  जाती  यदि  निर्धारित  तिथि  के  भीतर  जानकारी  प्राप्त  नहीं  होती  है
 तो  ये  मामले  पूरी  जानकारो  प्राप्त  न  के  आधार  पर  रह  समझे  जाने  चाहिए  ।

 अधिनियम  के  प्रवर्तन  के  बाद  विभिन्न  राज्यों  और  श्ंध  राज्य  क्षेत्रों  से  3।  प्राप्त
 तक  वन  स्वीकृति  के  अंतर्गत  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  4023  प्रस्ताव  प्राप्त

 हैए  ।  इनमें  से  प्राप्त  मामलों  को  स्वीकृति  प्रदाग  की  547  मामले  गुणाबगुणों  के  आधार  पर
 ने  कि  जानकारी  प्राप्त  न  होने  के  कारण  अस्थीकृत  किए  राज्य  सरकारों  ने  उपलब्ध  मामले  बापस
 ले  लिये  और  पर  मामले  सबंधित  राज्य  सरकारों  हरा  अपेक्षित  जानकारी  उपलब्ध  न  कराये
 जाने  के  आधार  पर  सशर्त  अस्वीक_ति  किए  गए  मंत्रालय  में  इस  समय  केवल  34  मामले  लंबित
 पड़े  हैं  जो  कि  पिछले  एक  वर्ष  और  दो  राह  कै  दौरान  प्राप्त  हुए
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 वन  संशोषन  विधेयक  2  26  अप्र  1990
 आदि  में  संशोधन  )

 बन  er  बराक

 हमने  मारत  सरकार  की  कार्यविधि  को  कारगर  बनाया  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा
 सके  कि  हसमें  बिलंब  न  मारत  सरकार  के  अधिकारियों  को  अनुदेश  जारी  किये  गए  हैं  कि
 प्रत्येक  मामले  को  उसकी  प्राप्ति  की  तिथि  से  छह  सप्ताह  के  भीतर  निपटा  दिया  कम  से  कम

 अवधि  तो  आवश्यक  है  ही  क्योकि  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  सलाहकार  समिति  की  बैठफ  भाह
 में  एक  बार  होती  है  और  उसकी  सिफारिश  के  आधार  पर  ही  मामला  स्वीकार  अथवा  अस्वीकार
 किसा  जाता  इस  अवधि  को  घटाकर  15  दिन  जेधाकि  महाले  जी  ने  सुझाव  दिया  संभव

 नहीं  है  ।  इस  संबंध  में  स्वीकृति  शीघ्र  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  एक  हैक्टेयर  से  कम  क्षेत्र  वाले  मामलों
 मैं  झिकांम  ओर  चंडीगढ़  क्ष  भ्रोय  मुर्य  बन  संरक्षक  को  शक्तियां
 प्रत्यायोजित  की  गई  हैं  ।  मुझे  यह्  जानकर  आएचर्य  हुआ  है  कि  उ*र  प्रदेश  के  सदस्यों  ने  छोटे  क्षेत्र
 वाले  मामलों  का  हवाला  दिया  है  ।  उनके  मामले  में  तो  लखनऊ  स्थित  क्षत्रीय  रूप  वन  संरक्षक

 सक्षम  अधिकारी  है  और  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  को  उनकी  छोटी  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में

 उब्त  अधिकारी  से  विचार  विमर्ण  करने  और  इन  योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  करवाने  में  कोई
 भडचन  नहीं  आनी  चाहिए  |  क्षेत्रीय  मुख्य  वन  संरक्षक  के  कायलिय  ऐसे  स्थानों  में  मौजूद  हैं  जहां
 वन  क्ष  त्र  अधिक  है  ओर  जिन  राज्यों  स ेअधिकतम  संझ्या  में  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  क्षेत्रीय  मुख्य
 वह  संरक्षक  को  शक्तियां  प्रत्यायोजित  करने  से  राज्य  सरकारों  को  अपने  मामभनों  में  स्वीकृति  प्राप्त

 करवाने  में  सुविधा  हासिल  होगी  ।  से  10  हैक्टेयर  क्षत्र  की  स्वीकृति  की  दाक्तियां  मत्रालय  को

 सौंपी  गई  हैं  ओर  ऐसे  मामले  को  सलाहकार  समिति  को  नहीं  भेजना  पड़ता  ऐसे  मामलों  में  छह

 सप्ताह  से कम  अबधि  में  भी  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  सकती

 सामान्थत:ः  बिलंब  राज्य  सरकारों  के  मामले  में  होता  है  क्योंकि  जब  मी  स्पष्टीकरण  हेतु  उनसे

 पूरब  सम्दर्म  मांगा  जाता  है  तो  उसका  उत्तर  एक  वर्ष  तक  भी  प्राप्त  नहीं  होता  है  ऐसे  मामलों  में

 बिलंथ  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  दोषी  ठहराना  ठीक  नहीं  हैं  ।

 1989  से  हमने  निर्माण  हेतु  बन  क्षेत्र  के  के  सम्बन्ध  में  मार्गनिदेशों  में  ढील  वी
 वन  ममि  का  सरकारी  नियंत्रण  में  अस्पतालों  सामुदायिक  लघु

 शिक  झ्षेडों  के  निर्माण  हेतु  उपयोग  जिसमें  एक  है  क्टेयर  से  कम  बन  मूमि  अपेक्षित  को  छट  दी  गई
 जैसा  कि  अपने  भाषण  के  आरम  में  मैंते  कहा  था  एक  हैक्टेयर  सक  वन  मूमि  से  संबंधित  मामलों

 में  निणंय  का  अधिकार  क्षेत्रीय  मुख्य  वन  संरक्षण  को  सौंपा  गया  इसी  प्रकार  10  हैक्टेयर  तक
 बन  मूमि  के  भामलों  का  सलाहकार  समितियों  को  नहीं  भेजਂ  जाता  है  और  इन  पर  मत्रालय
 तीधे  ही  मिर्णय  लेता  है  ।

 हमार  प्रयास  यही  रहता  है  कि  पूर्ण  जानकारी  प्राप्त  होने  के  पदचात  मामलों  को  छह  सष्ताह
 की  अवधि  के  मीतर  निपटा  दिया  जाए  ।  राज्य  सरकारों  को  मार्मनिर्देशों  के  माध्यम  से  यहू  सुनिश्चित
 करने  की  सलाह  दी  गई  है  कि  राज्य  सरकार  के  स्तर  पर  मामलों  ६  अधिकतम  दो  महीने  के  भीतर

 टाया  जाएं  ।  हमने  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  है--महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  को  भेजे  नए  निदेशों

 में  से एक  यही  इस  अधिनिजम  के  अंतर्यत  मामलों  को  लिपटाने  के  लिये  पृथक्  कक्ष  स्थाफ्ति
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 आदि  में  संभोक्षन )
 कपः  एज  +

 किये  फ्ता  गहीं  माणलों  को  शील  निपटाने  के  भेरे  प्रधान  पर  उन्हें  आपत्ति  क्यों  उससे  वह
 अनु रोश  किया  गया  है  कि  दे  इस  प्रदोगत  के  जिले  एक  पृ्ण  फालिक  शरिष्ठ  अधिकारी  को  को  कि
 बन  संरक्षक  के  स्तर  का  हो  कक्ष  के  प्रमुख  के  रूप  में  नियुक्त  करें  !

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  आदिवासियों  की  समस्या  का  उल्लेख  किया  ।  मैं  उनसे  पूरी  तरह
 सहमत  हूं  कि  वन  और  आदिवाशियों  के  बीच  सौडाद  पूर्ण  स्अस्तित्व  कायम  बस्तुतः  राष्ट्रीय
 बन  1988  आदिवाधियों  और  वनों  के  बीच  प्रतीकार्मक  सम्बन्ध  की  पक्षधर  प्रामीन
 आदिवासियों  की  ई  धन  की  लघु  बनोत्पाद  छोटी  इमारती  लकड़ी  कौ  आवष्यकता  को
 इस  नीति  के  प्रमुख  उहं  शयों  में  शामिल  किया  गया  बनों  के  मिकट  रहते  वाले  आदिवासियों  और
 निर्धनों  को  प्राप्त  अधिकार  और  रियायतें  बन  उत्पाद  का  प्रथम  प्रभार  माना  गया  इनसे  हमारी
 यह  धारण  पुष्ट  होती  कि  वन  संसाधन  जो  कि  आदिवासी  और  समाज  के  कमजोर  बे  का
 जीवनघार  अयूब्ति  संगत  तरीके  से  अन्य  प्रयोजमों  हेतु  उपयोग  में  न  लाया  जाना  पहले
 सामूहिक  प्रयोजनों  हेतु  उपयोग  की  जाने  वाली  बन  और  अन्य  सा्ंजनिक  मृमि  क्षत्र  असाधारण  रूप
 से  घटता  जा  रहा  जनसंस्या  का  लगमग  छठा  भाग  और  पश्चु-धन  का  पांचवां  प्रत्यक्ष  रूप  से  इस

 मूमि  पर  निर्भर  इस  भूमि  विषेष  हृप  से  अच्छे  बनों  का  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  इस्तेमाल
 करने  से  इन  निर्घन  लोगों  की  मुसीबर्ते  और  बढ़  जाएंगी  ।

 जैसाकि  पहले  बताया  गया  हमने  मार्ग॑निर्देशों  में  कुछ  छूट  दे  दी  है  ताकि  स्थानीय  लौगों
 को  प्रत्यक्ष  रूप  से  लामांवित  करने  थाले  विकास  कार्यों  में  विलंब  न  हो  ।  कुछ  सदस्यों  ते  भी  क्न
 गांवों  के  मामलों  का  उल्लेख  किया  हमने  इस  मामले  को  समझ  लिया  असल  राष्ट्रीय
 वन  1988  में  कहा  गया  है  कि  वन-गांवों  का  राजस्व  गाँवों  की  भांति  विकास  किया  जाता

 हम  हस  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  बेहतर  परिणाम  किस  प्रकार  हासिल
 किए  जा  सकते  इस  प्रयोज्न  के  लिए  इन  गांवों  को  राजस्व  गांवों  में  परिवर्तित  करने  सहित
 अनेक  विकल्पों  पर  पहले  से  ही  विच्वार  किया  जा  रहा  आदिवासियों  द्वारा  बम  भूमि  पर  कब्जा

 किए  जाने  सम्बन्धी  मामलों  का  पता  लगाने  के  प्रयास  भी  किए  जा  रहे

 मैं  कल्याण  भो  पासवान  जी  के  साथ  एक  बैठक  कर  चुकी  हूं  और  हमसे  निर्णय  किया

 है  कि  1980  से  पहले  जब  बन  अधिमियम  बनाया  गया  के  अमजिकृत  क्यों  को
 नियमित  करने  के  लिए  कुछ  सिद्धाग्तों  का  पालन  किया  जाएगा  ।

 सममापति  अरहोदय  :  कृपया  क्या  आप  अपने  स्थान  पर  बैठेंगे  ?  बीच  में  ब्ययधान  मत  कीजिए  ।

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्रीमती  मेनका  यांघी  :  कुछ  सदस्यों  विक्ेष  रूप  से  श्री  रावत  और  श्री  महेसा  पाल  ने
 पर्वतीय  क्षेत्रों  की  समस्याएं  सामने  रसी  वे  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  इस  श्षत्रों  के  लिए

 —— करन  अ्जन++  —
 *  क्ार्यबाहू  युत्तांत  में  सम्मिलित  गहीं  किया  धथा  ।
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 व्च  संशोषन  विधेयक  2  26  1990
 आदि  में  संशोधन  )

 वनों  का  वि्षेष  महत्व  मैदानी  क्षंत्रों  में  हमारा  अधिकांश  कृषि  उत्पादन  पहाड़ी  और  पव॑तीय

 क्षंत्रों  में  घने  पेड-पौधों  पर  निर्मर  करता  मैदानी  क्षत्रों  को  भाद  जमा  होने  और  बाढ़  से  बचाने
 के  लिए  इन  जल-विज्ञान  सम्बन्धी  प्रणालियों  की  सुरक्षा  सबसे  महत्वपूर्ण  यही  कारण  है  कि  वन

 नीति  में  यह  विचार  किया  गया  है  कि  कम  से  कम  दो  तिहाई  पर्वतीय  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  बनों

 और  पेड़ों  से  भरा-पूरा  रखा  जाना  चाहिए  ऐसी  योजनाओं  और  परियोजनाओं  पर  कठोर  प्रतिबन्ध  होना
 जिनसे  अत्यधिक  ढालू  नदियों  के  जल  ग्रहण  झीलों  और  भु-विज्ञान

 की  दृष्टि  से  असंसुलित  और  पारिस्थतिकीय  दृष्टि  से  संवेदनशील  क्षेत्रों  जैसे  अन्य  क्षेत्रों  के  वनों
 से  ढके  रहने  में  बाघा  उत्पन्न  होती  इन  विचारों  के  1089  से  हम  यह  मानकर

 अल  रहे  हैं  कि  पवंतीय  जिलों  और  अन्य  जिलों  में  विशेष  आधार  वाले  कुल  भौगोलिक  क्षत्र  की  50

 प्रतिशत  से  अधिक  वन  भूमि  होनी  इन  क्षंत्रों  में  गेर  बन  भूमि  में  प्रतिपूरक  वन  रोपण  पर

 जोर  नहीं  दिया  जाता  है  और  इसे  निम्नकोटि  की  वनभूमि  के  रूप  में  छोड़  दिया  जाता  इसके

 दुगुने  क्षेत्र  का  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  किथा  जाता  है  र्छततें  कि  इसमें  शामिल  वनमूमि  5

 देश्टेपर  से  अधिक  न  हो  और  इसके  अन्यत्र  उपयोग  का  प्रयोजन  सम्पर्क  जल  सम्बन्धी  छोटे

 लघु  सिंचाई  सरकार  के  लघ्  ग्रामीण  औद्योगिक  एककों  अथवा

 इस  प्रकार  की  किसी  अन्य  परियोजना  निर्माण  करना  ससे  संबंधित  क्षेत्र  के  लोगों  को  प्रत्यक्ष
 रूप  से  लाम  प्राप्त  होता  हो  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  संख्या  में  विकास
 योजनाएं  इस  श्रणी  के  अतगंत  लाई  जाएंगी  जिसके  द्वारा  इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  में

 सुविधा  हो  सकेगी  ।

 श्री  वाई०एस०  महाजन  सहित  सभा  के  अनेक  सदस्यों  न  उक्त  अधिनियम  को  कठोरता  से

 लागू  किए  जाने  के  कारण  विकास  परियोजनाओं  के  बारे  में  अपनी  चिन्ता  प्रकट  की  इसके
 आर्थिक  विकास  ओर  निर्धनता  निवारण  कार्यक्रमों  की  मूल्य  प्रक्रिया  सह  उत्पादक

 सिद्ध  होती  जिसके  फलस्वरूप  गरीब  और  गरीब  हो  जाता  है  तथा  पर्यावरणी  सन्तुलन  बिगड़ने  की

 यह  जिसका  आज  हम  सामना  कर  रहे  गरीबी  और  कम  विकास  के  कारण  तथा  कुछ
 विकास  कार्यक्रमों  के  प्रतिकूल  प्रभावों  के कारण  उत्पन्न  हुई  विकास  कार्य  के  लिए  जो  प्रयास
 किए  जाते  हैं  उनके  प्रतिकुल  प्रमाव  के  बारे  में  कोई  सोच-विच्ञार  नहीं  किया  जिसके  फलस्वरूप
 बड़े  पैमाने  एर  वनों  की  कटाई  करनी  पड़ती  है  और  वन  मूमिका  अन्य  कार्य  के  लिए  उपयोग  करना
 पड़ता  है  ।  उक्त  प्रयास  करने  से  पहले  सामाजिक  और  पर्यावरण  सम्बन्धी  समस्त  पहलुओं  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  इस  सम्बन्ध  में  न  केवल  राज्य  के  स्तर  पर  बल्कि  राष्ट्रीय  स्तर  पर  भी  विचार  किया
 जाना

 बक्षों  को  कटाई  के  सम्बन्ध  में  राजनेंतिक  व्यक्तियों  और  वन  विमाग  के  बीच  जो
 साठ-गांठ  होती  उरुके  बारे  में  अनेक  सदस्यों  ने  अपने  विच्वार  व्यक्त  किए  इस  सम्बन्ध  मैं
 बताना  चाहूंगी  की  गत  दो  दश्धकों  से  सरकार  की  नीति  वन  क्ष  तर  से  ठेकेदारी  प्रथा  समाप्त  करने  की

 रही  इस  प्रशोजन  के  लिए  बहुत  बड़ी  सझ्या  में  राज्य  तन  विभाग  निगम  स्थापित  किए  गए  थे  ये
 लिगम  वलनों  के  कार्य  का  संचालन  प्रबंध  योजनाओं  के  अनुसार  करते  वन  श्रमिक  सहकारी  समितियों
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 6  1912  )  बन  सैशोधन  विधेयक  2
 आदि  में  संक्षोबन  )

 किक किक  जल  कीकक  शक  किकककककककी  कककककककककक  क  शक  कक  कक  की  कक  शशि कक

 तथा  जनजातीय  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  तथा  इन्हें  और  भी  प्रोत्साहुम
 दिया  जासना  हम  देश  में  आरा  मिलों  के  कार्ययालन  को  विनयमित  करने  के  लिए
 जी  कदम  उठा  रहे  हैं  ताकि  इमारती  लकड़ी  का  अधिक  सांबयय  न  करना  मैं  बन  अधिकारियों
 के  बारे  में  मी  कुछ  हाब्द  कहना  सम्पूर्ण  वन  विभाग  के  कार्य  का  स्वकृप  पुलिस  जेसा
 है  ओर  व्यक्ति  को  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करते  हुए  दूरदराज  के  क्षंत्रों  में  काये  करना
 पड़ता  है  ।  उसे  चिकित्सा  सम्बन्धी  कोई  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  उसे  शौक्षिक  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं
 हैं  और  उसे  ऐसी  कोई  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  है  जो  अन्य  सरकारी  करमंषारियों  को  उपलब्ध  होती
 है  ।  उसकी  दु्दंशा  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  और  वन  कटाई  के  लिए
 हमेशा  उसे  ही  दोषी  ठहराया  जाता  है  |  उसका  जांच  करने  का  कार्य  लकड़ी  को  तस्करी  करने  वाले
 क्षोगों  द्वारा  पसन्द  नहीं  किया  जाता  है  और  इसीलिए  अब  पहले  की  अपेक्षा  उसकी  अधिक  निन््दा  की
 जाने  लगी  मैं  आपको  अपना  अनुमव  बताना  चाहती  हूँ  ।  हमारे  पास  कई  सौ  हेक्टेयर  अथवा  20
 से  30  किलोमीटर  की  द्वूरी  तक  फैले  वन  क्षेत्र  के  लिए  एक  अधिकारी  होता  उस  व्यक्ति  के
 वास  एक  साइकिल  होती  है  वह  एक  डइंढा  रखता  कुल  मिलाकर  उसके  पास  बत॒  वही  सामान
 होता  है  ।  जो  व्यक्ति  सामात  की  तस्करी  करने  के  लिए  वन  में  आता  वह  लुटेरों  का  गिरोह  लेकर
 थाता  है  और  अकंले  वन  अधिकारी  के  समक्ष  यह  प्रश्न  उठ  खड़ा  होता  है  कि  क्या  उसे  उसका  सामना
 करते  हुए  मर  जाना  चाहिए  अथवा  उसे  यहां  से  भाग  खड़ा  होना  चाहिए  हमें  बहावुर
 ब्यक्ति  मिले  हमें  निधन  लोग  मिले  हैं  जो  अपनी  जीविका  कमाने  का  प्रयास  कर  रहे  वे  यह
 कार्य  कर  सकते  लेकिन  बात  यह  है  कि  हमने  ऐसी  परिस्थितियां  उत्पन्म  कर  दी  जिनमें  सहयोग
 जीवन  का  अंग  बन  गया  मैं  वन  विभाग  के  लिए  बेहतर  उपकरण  चाहती  मैं  यहां  कोई  नीति
 संबधी  वक्तश्य  नहीं  दे  रही  हूं  ।  मैं  चाहती  हूं  कि  हमारे  पास  जीपें  मैं  चाहती  हूं  हमारे  पास  अच्छी

 बन्दू्क  हों  ।  मैं  चाहती  हू  कि  हमारे  पास  रात्रि  में  हमें  देख  सकने  योग्य  बनाने  वाले  उपकरण

 हमारे  समक्ष  एक  ऐसी  स्थिति  आ  गई  थी  जब  हमारे  दक्षिण  भारत  में  वीरघम  नामक  एक  आदमी
 को  पकड़ा  था-“जिसका  आपको  पता  है  यह  कदम  मैंने  उठाया  है--जो  हाथियों  को  मार  कर  ले  जा
 रहा  था  चंदन  की  लकड़ों  की  तस्पर  करके  वृक्षों  को  तहस  नहस  करके  जा  रहा  कंबल  इसी  के
 लिए  उसने  अनेक  वन  अधिकारियों  की  हत्या  कर  दी  अत  झ्षेव  अनेक  वन  अधिकारियों  ने  बस
 छोड़  दिया  मेरे  कहने  का  यह  तात्पयं  नहीं  है  कि  वन  अधिकारी  निर्दोष  होते  मैं  केबल
 कह  रही  हूं  कि  यदि  आपको  किसी  विशिष्ट  धटता  का  पता  तो  आप  इसे  मेरी  जानकारी  में

 मैं  बनों  और  वन  अधिकारियों  के  बारे  में  और  भी  अधिक  चितित  हु  ।  मैं  चाहती  हु  कि
 आप  विदिष्ट  घटनाओं  को  मेरी  जानकारों  में  दोषी  व्यक्तियों  के  विरद्ध  पूरी  कार्यवादी  कौ

 जाएगी  ।

 श्री  महाले  जो  ने  बताया  था  कि  आदिवासियों  के  विकास  काय्य  के  सिए  न  कोई  सड़क  स
 कोई  स्कूल  न  कोई  टेलीफोन  लाइनें  मंजूर  की  गई  जैसाकि  मैं  पहले  बता  चुकी  बन  क्षेत्रों
 के  भीतर  निर्माण  कार्यों  के लिए  आविवासी  क्षत्रों  को  विश्ेव  रियायतें  दी  जाती  हमारे  लिए  यह
 संभव  गहीं  है  कि  हम  परियोजना  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  का  अधिकार  बरसों  के  संरक्षक  को  दे
 क्ोंकि  एसा  करने  से  बनों  को  कटाई  के  लिए  भूमि  के  चुने  थाने  पर  कोई  गियंत्रण  नहीं  यह
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 प्रस्ताथ  स्वीकार  करना  भी  सम्भ्य  नहीं  है  कि  जिन  सामलों  का  एक  महीने  के  अन्तर्गत  स्वीकृति  नहीं
 दी  जाती  है  उन्हें  स्वीकृत  मान  खिया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  मह्दाराष्ट्र  राज्य  में  वन  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जों  को  नियमित  किए  जाने  की
 समस्या  का  सम्बन्ध  राज्ण  सरकार  ने  वन  अधिनिप्रम  के  अन्तगगंत  मंजूरी  प्राप्त  करने

 सूचना  अभी  तक  प्रस्तुत  नहीं  की

 थी  उत्तम  राठौड़  (  :  महोदय  ये  तो  पुराने  मामले  यह  मृमि  इस  अधिनियम  के

 पारित  होने  से  पहले  वर्ष  1978-79  में  दी  गई  थी  ।  ।  980  का  वर्ष  तो  बाद  में  आया  ।  इससे  पहले

 भूमि  आवंटित  कर  दी  गई  थी  ।  वे  भहकारी  समिति  के  सदस्य  उन्होंने  ऋण  लिया  है  '  कम  से

 कम  आप  तो  उन  मामलों  को  नियमित  कर

 क्षीमती  मेनका  गांधी  :  ठीक  है  ।  मुझे  दस  मामले  की  महराई  से  जांच  करने  दो  ।  मैं  समझती  हूं
 कि  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करनी  चाहिए  ।  मुझे  इसकी  पूरी  तरह  जांच  करने  दो  ।  मैं  इस  बारे
 अधी  कोई  वादा  नहीं  कर  सकती  ।

 समापति  महोदय  :  पहले  आप  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।  उसके  बाद  आप

 इन  प्रइनों  का  जवाव  दे  सकता  हैं  ।

 श्री  बाई  ०एस०  महाजन  :  कुछ  नदी  बांध  योजनाएं  जिन्हें  अधिनियम  पारित  होने  से  पहले
 झुरू  किया  गया  था  ।

 झीमतो  मेनका  गांधी  :  सामान्यतया  आप  इस  मामले  को  यहां  लागू  नहीं  कर  जब
 एक  बांध  योजना  शुरू  की  जाती  है  या  कोई  अन्य  योजना  प्रारम्म  को  जाती  तो  प्रारम्म  में  वे  दो  या
 पांच  हेक्टेयर  जमीन  को  मांग  करते  लेकिन  ज॑ंसे-जेसे  समय  बीतता  जाता  वे  दस  एकड़  जमीन
 की  मांग  करते  हैं  वे  पचास  हेवटेयर  जमीन  की  मांग  करते  वे  सो  हेक्टयर  जमीन  की  मांग  करने  लग

 वे  हजार  हेस्टेययर  जमीन  की  मांग  करते  आप  कहते  हैं  कि  उक्त  योजना  अधिनियम  पारित

 होने  से  पहले  मंजूर  हो  गई  लेकिन  आप  जानते  हैं  कि  इसे  उस  रूप  में  तो  कार्यान्वित  नहीं  किया
 गया  ।

 प्रामीणों  को  रसोई  गेस  की  एजेस्सी  आबटित  करने  सम्बन्धी  श्री  महाले  जी  के

 सुझाव  पर  पेट्रोलियम  मंत्रालय  द्वारा  ही  विचार  किया  जा  सकता  जहां  तक  हमारे  मंत्रालय  का
 सम्बन्ध  हम  आपकी  समस्या  से  गोबर  गेस  सौर  ऊर्जा  अथवा  प्रामीणों  द्वारा  अपनाए  जाने
 वाले  अन्य  स्रोतों  जैसे  ऊर्जा  के  वंकल्पिक  ज्रोतों  का  प्रोत्साहित  करने  का  भरसक  कर  रहे
 हम  अपने  बनों  की  रक्षा  करेंगे  और  गांवों  का  श्रतत  विकास  इस  सम्बन्ध  में  हुम  अन्य
 लगों  से  सब्यर्क  बनाए  हुए  हैं

 कप

 कह  #  रु  श्य कक रू
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 ली  ++ -  नी  तीन  —

 यह  कहता  गलत  है  कि  वन  अधिनियम  1980  के  खाम्  होने  से  बन  क्षेत्र  में  बड्ि
 नहीं  हुई  भवन  क्षेत्र  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  उपग्रह  अमुमान  बताते  हैं  कि  सघन  बन  क्षेत्र  में
 16,456  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  को  वृद्धि  हुई  है  ?  इससे  पता  चलता  है  कि  हमारे  बन  संरक्षण  प्रयासों

 को  कुछ  सफलता  मिली  .  यह  भी  ठोक  है  कि  ठपग्रह  का  आकलन  कि  पार्टी
 विज्ञलेष  से  सम्बन्धित  नही  (  |

 की  थाई०  एस०  महाजन  :  लेकिन  कितना  बन  क्षंत्र  नष्ट  हुआ  है  ?

 श्रीमती  मेनका  गांधी  :  मैं  आपकी  बात  से  सहमत  gl  लेकिन  मेरा  सो  कहना  यह  है  कि  इस
 अधिनियम  के  लाग  होने  से  भी  बनों  का  संरक्षण  हुआ

 एक  मासननोय  सदस्य  :  यह  हमारे  शासन  काल  में  लाभू  हुआ  था  ।

 सभापति  महोदय  :  पहले  उन्हें  अपना  माषण  समाप्त  करने  दें  ।

 शओीमती  मेतका  गांधी  :  चाहे  यह  अवधि  कोई  भी  वन  तो  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  ये  आपके
 मेरे  अथवा  किसी  अन्य  को  नहीं  मुझे  खुशी  है  कि  इसका  श्रेय  आपको  मिक्षा  ।

 इसके  अतिरिभ्त  वन  अधिनियम  का  उदहंष्य  बन  मूमि  का  प्रयोय  अस्य
 गेर-बन  प्रयोजनों  के  लिए  रोकना  था  ।  यह  सक्ष्य  पूरी  १२ह  हासिल  हुआ  है  और  जैसा  कि  मैंने  पहले

 वन  मूमि  का  प्रयोग  अन्य  ग्रेर-वन  प्रयोजनों  के लिए  किए  जाने  की  बआाथिक  दर  अब  धटकर
 दस  प्रतिशत  रह  गई  वनों  में  आय  लगने  की  घटमाओं  के  बारे  जैसा  कि  आदरणीय  सदस्य
 जानते  उत्तर  प्रदेश  में  एक  आधुनिक  वन  अग्नि  नियन्त्रण  परियोजना  लागु  है  और  यह  परियोजना
 बन  को  आग  को  उसी  क्षत्र  तक  सीमित  रखकर  उसे  बुझाने  में  सहायक  हुई  यदि  सरकार  जनता
 के  कुछ  मार  को  स्वयं  वहन  कर  उसकी  सहायता  करती  तो  मैं  समझती  हूं  कि  जनता  को  भी

 हमारे  प्रयाओं  के  साथ  अपना  सहयोग  देना

 श्री  रावत  चाहते  थे  कि  वन  अधिनियम  को  क्षीत्र  मंजूरी  देने  हेतु  शाज्यों  को
 मार्मनिर्देश  जारी  किए  यह  मार्ग  निर्देश  पहले  ही  जून  1५88  में  जारी  कर  दिए  गए
 तथापि  राज्य  सरकार  द्वारा  5  हे*टेयर  क्षंत्र  तक  वन  कटान  की  अनुमति  देकर  अधिनियम  के
 बन्धों  को  दिधिल  बनाना  असम्भव  होगा  ।

 जैसाकि  मैं  पहले  कह  चुकी  हूं  पर्वतीय  क्षेत्रों  के लिए  हम  5  हेक्टेयर  क्षत्र  की  घोषणा  कर

 चके  बशर्ते  इस  परियोजना  से  पबंतीय  लोगों  को  राहुत  इस  मामले  पर  सरकार  ने  पहले
 भी  विचार  किया  था  और  वह  महसूस  किया  गया  था  कि  बिस्तुत  बन  क्षत्र  छोटे-छोट  मार्गों  में  अंट
 जाएंगे  और  हस  प्रकार  बन  मूमि  का  अम्यत्र  प्रयोग  करने  पर  नियस्त्रण  नहीं  लग  पाएगा  ।

 था  रावत  मे  यह  भी  आरोप  लगाया  है  कि  पर्यावरण  भौर  बन  मंत्राशय  सांसदों  की  बात  नहीं
 केबल  पर्यावरण  सम्धस्धी  भ्रपों  की  बात  ही  सुनता  यह  बिल्कुल  गणत  बारोप  है  ।  मैं  नहीं
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 समझती  कि  आप  एक  भी  ऐसा  मामला  बता  जिसमें  मंत्रालय  अथवा  मैंने  सांसदों  की  बात  न

 सुनी  मैं  उस  हर  बात  पर  ध्यान  देती  हूं  जिसक्री  मारत  को  आवश्यकता  तथापि  यदि
 बाप  समझते  हैं  कि  मैं  केवल  एक  पक्ष  अथवा  दूसरे  पक्ष  की  बात  ही  सुनती  तो  मैं  समझती  हू  कि

 ऐसी  कुछ  नहीं  है  ।  मैं  प्रत्येक  पक्ष  की  बात  सुनती  हुਂ  कमी  सभी  सांसदों  के  ग्रूप  होते  कभी  ऐसा
 व्यक्तित  होता  है  जो  उक्त  तिषय  का  अध्ययन  कर  रहा  जिसे  इस  विषय  की  जानकारी  हो  अथवा
 जो  इस  विषय  से  एकदम  अलग  हो  ओर  निस्सन्देह  मैं  उक्त  विषय  से  सम्बस्थित  आंदोलमकारियों  और
 सरकारी  लोगों  की  बात  सुनने  का  प्रयाप्त  भी  करती  हू  और  इस  प्रकार  जिनता  हो  मामले  को
 अच्छी  तरह  निपटाने  का  प्रयास  करती  हु  ।  मैं  नहीं  समझती  कि  अब  आगे  आप  इस  प्रकार  का
 आरोप  लगा  हम  समी  पक्षों  के  दृष्टिकोण  पर  गौर  करने  के  पश्चात  ही  निर्णय  करते
 यह  भी  टिप्पणी  की  गई  थी  कि  उत्तर  प्रदेश  के  लगभग  3200  प्रस्ताव  बन

 1980  के  अन्तगंत  किसी  न  किसी  स्तर  पर  मंजरी  के  लिए  लम्बित  पड़े  यहाँ  यह  स्पष्ट  किया
 जाता  है  कि  दिनांक  3]  ।990  तक  उत्तर  प्रदेश  से  कुम  932  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें
 से  653  प्रस्तावों  पर  मंजरी  दे  दी  गई  60  प्रस्तावों  पर  मंजूरी  नहीं  दी  *84  प्रस्तावों  को
 अपेक्षित  सूचना  न  दिए  जाने  के  कारण  अस्वीकार  कर  दिया  15  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  और

 11  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  ने  वापस  ले  लिए  !  मैं  समझती  हू  कि  3200  की  संख्या  गलत  जानकारी
 से  प्राप्त  हुई  है  |

 श्री  मोहित्द्र  पालसिंह  ने  कहा  कि  बिड़ला  फ़ेक्टरी  के  लिए  रेल  लाइनों  को

 मंज्री  नहीं  दी  मई  ।  यदि  राज्य  सरकार  उचित  तरीके  से  ये  प्रस्ताव  पेश  करती  तो  इन  पर  बिचार

 किया  जा  सकता  था  ।  रामपुर  और  न्यू  हल्द्वानी  के  बीच  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  122.7  हेक्टेयर
 भमि  क्षेत्र  की  आवश्यकता  पर्वेतयीय  ने  इसका  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  के  माध्यम

 घने  न  भेजकर  सीधा  भेज  दिया  था  |  हमने  उनसे  कहा  कि  सम्रुखित  तरीके  अर्थात  राज्य  सरकार  के
 सदस्य  ने  यह  मी  उल्लेख  किया  कि  रेल  लाइन  बिछाने  का  एक  प्रस्ताव  वर्ष  1971

 से  लम्बित  पड़ा  हुआ  है  ।  उक्त  सदस्य  से  इस  मामले  पर  चर्चा  किए  बिना  मैं  यह  बताना  चाहूगी  कि
 बन  1980  से  ही  लागू  हुआ  मैंने  हर  प्रकार  से  इस  विषय  पर  नवीनतम
 स्थिति  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  ने  बन  क्षेत्रों  में  रहने  वाल्ले  लोगों  को  वन्य-प्राम  देने  की  बात

 कही  ।  उन्होंने  यह  भी  उल्लेख  किया  कई  परियोजासाएं  पिछले  पांच  वर्षों  से  लम्बित  पड़ी  इस
 सम्बन्ध  में  में  पह  स्पथ्ट  करना  चाहुंगी  कि  जिस  योजना  का  जिक्र  आदरणीय  सदस्य  ने  किया  है  बह
 बस्तर  जिले  में  बोधघाटा  बहुउ॒हं  शीय  जल  विद्युत  परियोजना  इसकी  स्थिति  यह  है  कि  राज्य
 सरकार  न  राज्य  स्तर  पर्यावरण  प्म्बन्धी  मंजूरी  देने  पर  विचार  करने  हेतु  पांच  अध्ययन  दलों  का
 गठन  किया  उनकी  मजरों  के  बाद  ही  यह  मामला  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजा  इस
 सपप  इस  मामले  के  सम्बग्ध  में  जमी  तक  राज्य  सरकार  द्वारा  अध्ययन  किया  जा  रहा  इस
 घोजना  का  प्रस्ताव  अध्री  तक  हमारे  पास  बहों  आया  जेसे  ही  यह  प्रश्तायथ  हथारे  पास  आएगा  हम

 हश्ष  पर  व्यार  क॒ह्टेंमे  ।  बस्प  प्रामों  को  राजस्व  प्रा्मों  भें  परिवर्तत  करने  के  मसले  पर  सरकार  विचार
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 कर  रही  पांच  वर्ष  से  मंजूरी  के  लिए  सम्बित  पड़ी  परियोजनाओं  के  थरे  में  मेरा  सदस्यों  से  अ
 रोध  है  कि  मुके  इसका  ब्यौरा  दें  ताकि  उनकी  जांच  की  जा  सफे  ।  आरा-मश्ौनों  के  बारे  में  मैं  यह्
 बताना  चाहूगी  कि  हमने  राज्य  सरकारों  को  भविष्य  में  आरा-मश्ीनों  के  लाइसेंसीकरण  को
 मित  करने  के  अनुदेश  जारी  कर  दिए  हैं  ताकि  आरा-मशीनों  की  अन्धाधुर्थ  स्थापना  को  रोका  जा
 सक  |

 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  ने  शिमला  में  राहा  होटल  के  निर्माण  का  उल्लेख  किया  इस  मामचे
 को  राज्य  सरकार  के  पास  शेजा  जाएगा  और  इस  बारे  में  तसक  विचार  मांगे  जाएगे  ।  मैं  आदरणौय
 सदस्य  से  सहमत  हू  कि  नई  फैल्टरियों  की  स्थापना  कक्षा  माल  उपलब्ध  होने  पर  ही  की  जांगे  !  मैं
 इस  बात  से  मी  सहमत  हू  कि  वक्षारोपण  विशेषकर  पर्वतीप  क्षंत्रों  में  हेतु  अधिक  घगराशि  आवंटित
 की  जाये  और  हम  इस  वर्ष  समझ  वानिकी  क्षत्र  हेतु  अधिक  घनराशि  प्राप्त  करने  दें  सकल  रहे

 मैं  प्रीनिंग  फंडਂ  के  लिए  प्रयास  कर  रही  हूं  ।  यदि  इसकरौ  स्थापना  हो
 जाती  है  तो  निए्चत  रूप  से  देश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  का  काफी  विकास  हो

 क्री  राम  चन्द्र  डोम  ने  कहा  था  कि  आधुभिक  सभाज  की  निर्माण  में  बनें  का  रुषधीम  फिकया
 जाना  चाहिए  और  वन  भूमि  का  उपयोग  करने  से  पहले  इसका  विकल्प  दूड़ा  जाता  बह  पहु
 भी  चाहते  हैं  कि  वन  संरक्षण  अधिनियम  में  संशोधन  करते  से  पहले  सभी  अच्छे  थ्ुरे  पहलुओं  का
 यभ  किया  जाता  चाहिए  i  इस  अधिनियम  का  समर्थन  करत  के  लिए  मैं  माननीय  सदल्य  का  अस्यधाद
 करती  हूਂ  और  उन्हें  आपवासन  देगा  चाहुंगी  कि  अल्दक्षाजी  में  कोई  ऐसा  कार्य  सहीं  किया  जायेगा
 जिससे  वन  संरक्षण  अधिनियम  के  उपबन्ध  कमजोर  हो

 श्री  छेदी  पासवान  ने  कहा  था  कि  गंगा  कीचढ  से  प्रदूषित  हो  रही  है  और  बिहार  में  बाढ़  आ

 रही  हर  वर्ष  इस  पर  काफी  घनराशि  थ्यय  की  जाती  है  |  जैसा  कि  मैंने  पहन  उल्लेख  किया  है
 कि  बनों  से  भू-क्षरण  आदि  को  रोकने  में  सहायता  मिलती  है  और  इसी  उहध्य  को  ध्यान
 में  रलकर  हमें  वनों  को  बचाना  चाहिये  तथा  वरतंमाव  अधिनियम  के  उपदस्वों  को  कमजोर  नहीं  अनागा

 चाहिये  ।  आप  मुझसे  एक  ओर  तो  वनों  पर  खर्च  कम  करके  घनराशि  को  विकास  कार्यों  में  लगाते
 और  दूसरी  ओर  वनों  के  धंरक्ष  ण  देने  की  बात  एक  साथ  नहीं  कह  सकते  ।

 क्री  रामाश्व  प्रसाद  सिह  ने  कहा  था  कि  विकास  परियोजनाओं  को  नहीं  रोका  थाता  चाहिए
 क्योंकि  ऐसा  करने  से  इन  परियोजनाओं  की  लागत  बढ़  जांती  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगी  कि
 यदि  परियोजना  को  शुरू  करने  से  पहले  वन  की  कटाई  के  लिये  आवश्यक  स्वीक्ृति  प्राप्त  करना
 तर  होगा  बजाय  बाद  में  बजाय  इसके  कि  यह  स्वीकृति  बाद  में  मांगी  उन्होंने  यहू  भी  कहा  था

 कि  मंत्रियों  को  एक  साथ  बैठकर  कोई  हल  दू  ढना  इस  मामन  पर  1989  में  बल
 मैत्रियों  की  बैठक  में  पहले  ही  बातचीत  हो  भुकी  ह ैऔर  उस  समय  वन  नीति  और  बन  हंरक्षण

 अधिनियम  को  कार्याम्यित  करने  सम्बस्धी  समी  विषयों  पर  बातचीत  करके  हस  दृढ़  लिया  भया  था

 जिस  मामले  में  आठ  बर्ष  का  विसम्द  हुआ  जेसा  कि  यहां  बताया  वया  कुछ  श्वष्ट  नहीं  है  ।  मैं
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 माननीय  सदस्य  से  विशिष्ट  मामलों  के  बारे  में  जानकारी  देने  का  अनुरोध  करती  हूृਂ  ताकि  इनकी
 जांच  की  जा  माननीय  सदस्य  ने  यह  भी  उल्लेख  किया  था  कि  लोगों  को  उस  वन  मूमि  पर
 बसने  दिया  जाये  जिसे  वन  क्षेत्र  की  श्रंणी  से  निकाल  दिया  गया  वन  मूमि  पर  मानवों  के  बसने  की

 बात  हमारे  लिये  एक  बडी  चिन्ता  की  बात  है  और  मनुष्य  का  वन  भूमि  में  बसाना  ठीक  नहीं

 यह  राष्ट्रीय  वन  नीति  के  विरुद्ध  मैं  सिफ  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहूंगी  कि  यदि  आप

 इसी  प्रकार  से  मूमि  हथियाते  रहे  तो  हमारे  पास  मंरक्षण  हेतु  कोई  भी  क्षंत्र  नहीं  बचेगा  ।  हम
 इसलिये  इसका  संरक्षण  नहीं  कर  रहे  हैं  कि  यह  मूमि  सुन्दर  है  बल्कि  इसलिये  कर  रहे  हैं  कि  मनुष्य
 को  यहां  बसना  जब  वहां  आप  किसी  को  बसा  देते  हैं  तो  आप  पेड़  नहीं  लगा  पानी  नहीं  दे
 सकते  तो  फिर  अपने  बच्चों  को  इस  प्रकार  का  भारत  देने  की  क्या  औचित्य  है  ?  हमने  राज्य  सरकारों
 से  इस  उहं  श्य  हेतु  पर्याप्त  राजस्व  मूमि  निश्चित  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 श्री  पीयूष  तीरकी  ने  कहां  था  कि  किसी  क्षेत्र  को  मंरक्षित  वन  घोषित  करते  समय  तथा  वन
 संरक्षण  अधिनियम  पारित  करते  समय  आदिवासियों  से  परामर्श  नहीं  किया  जाता  |  जेंसा  कि  उन्हें

 मालूम  है  कि  जब  किसी  क्षेत्र  को  संरक्षित  वन  घोषित  किया  जाता  है  तो  समुबित  सूचना  दी  जाती

 है  और  उन  क्षत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  के  अधिकारों  का  निर्धारण  लोगों  को  बसाये  जाने  की  प्रक्रिया
 का  एक  अग  वन  संरक्षण  अधिनियम  के  बारे  में  मैं  यह्  कहना  चाहू  गी  कि  जब  संसद  द्वारा  इस
 अधिनियम  को  पारित  किया  गया  था  तो  समाज  के  सभी  वर्गों  के  प्रतिनिधि  मौजूद  ईंधन  के
 लिये  लकड़ी  लेने  के  मामले  में  आदिवासियों  को  तंग  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहू  गी
 कि  हमारी  नीति  भी  यही  नीति  पूर्व  सरकार  की  भी  यही  नीति  रही  और  इस  म'मले  में  प्रत्येक
 सरकार  की  नीति  यही  है  कि  आदिवासियों  के  परम्परागत  अधिकारों  का  सम्मान  किया  जाता  है  और

 उन्हें  इन  अधिकारों  का  लाम  उठाते  समय  बिल्कुल  परेशान  नही  किया  जाता  ।

 श्री  उत्तम  राठौड़  न ेउन  सहकारी  समितियों  का  उल्लेख  किया  था  जिन्हें  सरकार  द्वारा  मूमि
 दी  गई  है  परन्तु  उनसे  वह  मूमि  छीनी  जा  रही  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  पुनः  निवेदन  करती  हू  कि

 बहू  ऐसा  कोई  विशिष्ट  मामला  बतायें  क्योकि  हमारे  ध्यान  में  एंसा  कोई  मामला  नही

 श्री  प्रहलाद  पटेल  ने  उल्लेश्व  किया  था  कि  वनरोपण  व्यवस्था  ठीक  नही  है  और  सागवान  के

 बुक्ष  लगाये  जा  रहे  हैं  जो  कि  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  ठीक  नही  किसी  भी  प्रकार  का
 कल्नरਂ  चाहे  वह  सागवान  का  हो  अथवा  कोई  अन्य  वुक्ष  जो  आप  लगाना  ठीक  नही  है  ।

 के  बारे  में  सोचना  ही  व्यर्थ  कोई  मी  ठीक  नही  होता  ।  प्राकृतिक  रूप
 से  बन  को  लगाने  में  वक्षों  की  विभिन्न  किस्मों  का  मिश्रण  होना  चाहिये  ।

 श्री  प्रताप  विह  ने  उल्लेख  किया  था  कि  केवल  वही  वृक्ष  लगाये  जाने  चाहिये  जो  सारे  वर्ष

 मनुष्यों  और  पशुओं  की  आवश्यकता  को  पूरा  कर  सके  ।  मैं  उनके  साथ  सहमत  हूਂ  और  हम  ऐसे  बृ
 लगाने  पर  बल  दे  रहे  जो  उस  स्थान  के  लिये  उपयुक्त  हैं  और  लोगों  के  दिन  प्रति  दिन  के  कार्यों
 में  काम  आते
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 श्री  नश्सा  रेड्डी  ने  बताया  था  कि  नामाजु  नसागर  बांध  का  बायाँ  जिसका  क्षेत्रफल
 150  एकड़  वन  क्षेत्र  के  अन्तगंत  है  और  इसके  कारण  एक  लाख  एकड़  से  भी  अधिक  मूमि  की

 विचाई  मही  की  जा  सकती  |  इस  सम्बन्ध  मैं  यह  बताना  चाहूगी  कि  बन  क्षेत्रों  में  गहरों  का  लिर्माण
 करने  सम्बन्धी  केवल  पाँच  प्रस्ताव  हमें  प्राप्त  हुये  थे  जिन्हें  1988  में,स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई
 थी  ।  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  को  यदि  किती  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  तो  हमें  उसकी
 जानकारी  नही  यदि  राज्य  सरकार  कोई  अन्य  प्रस्ताव  भेजेगी  तो  हम  निश्चित  कप  से  उन  पर
 विचार  *  रंगे  श्रीराम  सागर  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  तीन  प्रस्ताव  मिले  हैं  जिसके  अश्दर  171.98

 हेक्टेयर  वन  क्षेत्र  आता  इन  प्रस्तावों  को  राज्य  सरकार  पर  कुछ  स्पष्टीकरण  देने  के  लिये  भेजा
 गया  आदिलाबाद  क्षंत्र  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संक्या  7  को  चौड़ा  करने  के  बारे  राज्य
 कार  से  कोई  प्रस्ताव  नही  मिला  जंसे  ही  प्रस्ताव  प्राप्त  होगा  उस  पर  विचार  किया
 मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  आम  के  जो  पेह  बन  क्षेत्र  में  लगाये  गये  थे  उन्हें
 इस  आधार  पर  नहीं  काटा  जाना  चाहिये  कि  वे  अनाधिक्ृत  बास्तव  में  मैं  यहां  कुछ  कहना  चाहूंगी

 हम  सबने  एक  साथ  बेठकर  वन  मीति  की  समोक्षा  की  इस  बष  हम  उपभोक्ताओं  को  हनसके
 फलों  का  लाभ  देन  की  सोच  रहे  हम  बंजर  क्षत्र  में  पेड  नहीं  लगा  सकते  ।  एन०जी०भो०

 मुमि  न  होने  के  कारण  वृक्ष  नहीं  लगाते  ।

 करी  के  राज  )  :  क्या  आप  मुफ्त  पट्ट  देंगे  ?

 क्लीमती  मेसका  गरांधों  :  ये  मुफ्त  पट्ट  नहीं  होंगे  ।  मूथि  बस  विभाग  की  ही  रहेवी  लेकिन
 यदि  आप  वृक्ष  लगाते  हें  तो  आपको  इसके  पत्तियों  ओर  हर  च्रीज  पर  अधिकार  यह  गई
 नीति  बनाई  गई  है  ।

 करी  राधव  छो  :  जो  व्यक्ति  वृक्ष  शगायेगा  उसका  कंबल  फलों  पर  अधिकार  होषा
 न  कि  बक्ष  पर  ।

 अझरीमती  सेसका  गांधी  :  बड़ा  होने  पर  बुक्ष  पर  भी  उसका  अधिकार  होगा  ।  अस्यथा  आपढ़े
 पास  केवल  कागजों  में  ही  सफेदे  के  वृक्ष  वे  बन  विमाग  द्वारा  अनुमोदित  पेड़  लगा  सकते  है
 तथा  कृषि  वानिको  का  कार्य  कर  सकते

 शी  राध  :  आप  इसमें  फल  वक्ष  भी  शामिल  कर  सकते  हैं  !

 कीमती  मेनका  गांधी  :  फल  वृक्षों  पर  जोर  दिया  गया  है  ।  वृक्षामुसार  10-20  वर्षों  के  आद
 जब  यह  बड़ा  हो  तो  बन  विभाग  को  इमारती  लकड़ी  पाने  का  मी  अधिकार  ढिन्सु
 दीच  की  अवधि  में  इसे  कोई  मी  व्यक्ति  नहीं  काट  सकता  है  !

 श्री  राव  :  आंध्र  प्रदेश  में  सरकार  ने  ही  3000  पेड़  काट  डाले  हैं  ।

 लीभती  मेनका  धांची  :  भापकी  शिकायत  के  आधार  पर  इसकी  जांच  कौ  जा  रही  है  ।
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 भौ  सस्तोष  सोहन  देवर  पश्चिम  )  :  अनन्तास  के  पेड़  किस  अभी  में  आते  हैं  ?

 क्षीभती  मेशका  भरांथी  :  मैं  समझतो  हू  कि  यह  झ्ाड़ी  होती  किन्तु  मैं  नहीं  जानती  कि  यह्
 किस  श्रंणी  में  आता  मैं  समझता  हु  कि  यह  एक  छोटे  आकार  का  पेड़  है  ।

 श्री  प्रेम  कुमार  धूमल  ने  पंजाब  नेशनल  फर्टिलाइजसं  और  और  पंजाब  अल्कालिज  के  कारण
 प्रदूषण  की  समस्या  का  उल्लेल  किया  मैं  उन्हें  यह  बताना  चाहू  गी  कि  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये
 मुद्दों  की ओर  राज्य  सरकार  का  ध्यान  आक्षष्ट  किया  गया  है  तथा  उनके  उत्तर  की  प्रतीक्षा  हम
 इस  मामले  पर  उनसे  लगातार  सम्पर्क  बनाए  हुये

 ः

 श्री  नन्द  कुमार  सहाय  ने  विस्तार  गतिविधियों  की  फिल्म  बनाने  के  बारे  में  उल्लेख  किया
 बम्त्रालय  दन्य  पर्यावरण  आदि  पर  फिल्म  निमाण  को  बढ़ावा  दे  रहा  है  तथा  कुछ
 भाजलों  में  वित्तीय  सहायता  तक  दे  रहा  है  ।

 हु

 श्री  तेज  नारायण  भथिंह  ने  कहा  है  कि  विकास  प्रयोजनों  के  लिये  पेड़  काटे  जा  रहे  में  पुन
 इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहूगी  कि  पेड़  उगाना  और  उन्हें  हरा-भरा  बनाये  रखना  तथा  हरियाली
 का  क्षत्र  बनाना  भी  विकास  का  एक  रूप  श्री  सिंह  के  सुझाव  के  अनुभा  वन-मूमि  आदिवासियों
 को  हस्तांतरित  करना  गलत  होगा  ।  उनके  अधिकारों  की  रक्षा  की

 श्री  राम  कृष्ण  यादव  ने  उल्लेख  किया  है  कि  त्र्  टियां  अधिनिमम  में  नहीं  हें  बल्कि  उसे  कार्यो
 ग्बित  करने  वाले  तन्त्र  में  अधिनियम  का  काणडों  में  पड़े  रहने  का  कारण  यह  है  कि  इसे  लागू
 करने  के  लिये  हमारे  पास  पर्याप्त  धन  नहीं  हमने  समय-समय  पर  यह  देखने  के  लिये  दिल्ला

 निर्देश  जारी  किये  हें  कि यह  अधिनियम  हमारे  देश  के  लिये  अधिक  उपयुक्त  मन्त्रालय  द्वारा  दिया

 गया  सवीनतम  सुझाव  यह  है  कि  हम  इस  अधिनियम  को  अच्छी  तरह  कार्यान्वित  करने  में  लोगों  की
 अधिक  से  अधिक  भागीदारी  सुनिश्चित  वनरोपण के  बारे  में  श्री  टोम्दी  सिह  के  दृष्टिकोण  के
 बारे  में  मैं  उन्हें  यह  आएवासन  देना  चाहूंगी  कि  इस  मन्त्रालय  ने  वनरोपण  को  अति  गम्मीरता  से
 लिया  है  तथा  हमने  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  में  अनेक  कदम  उठाये  हैँ  जिसके  परिणाम
 दो  वर्ष  में  दखने  को  मैं  अधिक-से-अधिक  पेड़  लगाने-सम्बन्धी  उनके  विचार  की  बहुत  प्रश्म॑ंस्ता
 करती  हू  ।  मैं  चाहती  हू  कि  उन्हीं  की  तरह  और  अधिक  लोग  बनों  के  महत्व  को  महसूस  करें  तथा
 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  और  अधिक  पेड़  सगाने  में  सक्रिय  रूप  से  हमारी  सहायता  करें  ।

 मेरे  हारा  दिए  मए  स्पष्टीकरण  को  ध्यान  में  रखते  हुये  मैं  सदस्यों  से  अनुरोध  करती  हू  कि

 दे  प्रस्ताबित  संशोघषन  पर  जोर  न  दें  तथा  श्री  महालेजी  से  अनुरोध  है  कि  वे  अनने  प्रस्ताव  को  वापस
 ले  मैं  इस  सभा  को  आदवासन  देती  हू  कि  बन  संरक्षण  के  मामलों  तथा  अन्य  सम्बन्धित  मामलों
 को  निपटाने  में  मन्त्रालय  द्वारा  तेजी  से  कार्यवाही  की  जापेगी  |  )

 श्री  राब  :  मूमि  पर  अधिकार  दिये  बिना  लोगों  को  मुफ्त  पट्टा  देने  तथा  इसे  बन

 विभाग  के  सिये  छोड़  देने  ते  इसके  क्रार्मान्ययत  में  ध्रमस्मा  आयेगी  ।  जेंसा  कि  आपने  कहा  क्या
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 आप  इसके  कारगर  कार्यान्वयन  के  लिये  कदम  उठायेंगी  ?  क्या  आप  सम्गन्धित  विभागों  तथा  शाज्य
 सरकारों  को  तत्काल  इस  नीतियत  निर्णय  से  अवगत  करायेंगी  ताकि  वे  जहां  झाड़ियां  हैं  वहां  मु-संढ
 आवटित  कर  सके  |

 लौमती  मेनका  गांणी  :  वस्तुत  ,  यह  राष्ट्रीय  परती  मूमि  विकास  बोर्ड  के  अन्तर्गत  आत्ता  है|
 हमारी  समी  एन०जी०ओ०  के  साथ  बंठफ़  थी  |  मीति  की  रूप  रेशवा  तैयार  कौ  जा  रही  है  ।

 ज्योंहीं  इसे  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  निश्चित  रूप  से  मैं  इसे  राज्य  सरकारों  को  प्रेज  हू  बी  ।
 वाल्तविक  कार्यान्वयन  तो  राज्य  स्तर  पर  होना  अब  जबकि  नये  नीतिगत  दिशा  निर्देश  आरी  किये
 जा  रहे  राज्य  सरकारें  इन्हें  कार्यास्वित  कर  सकती

 सम्ापति  बहोदय  :  इस  विधेशक  के  लिये  दिया  बया  समय  समाप्त  हो  चुका  है  |  यदि
 समा  तो  हम  श्री  हरिभाऊ  महाले  का  उत्तर  पूरा  होते  तक  समय  को  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 अनेक  माननीय  सवस्य  :  जी  महोदय  ।

 ]

 भरी  हरिमाऊ  शंकर  महाले  :  समापति  मस्त्री  महोदय  का  जवाब  सुनने
 के  याद  मै  बहुत  हैरान  हुआ  कि  यह  बुद्धि  का  छल  करते  है  लेकित  यह  बुद्धि  का  छल  अफसरों
 का  छल  है  ।  मैंने  पहले  बताया  कि  पर्यावरण-पर्यावरण  पर्यावरण  ।  इनको  मालूम  नहीं  कि  देश  में
 सिचाई  कितनी  होती  है  और  उसकी  व्यवस्था  कंसी  है  और  उसमें  किसानों  ने  शद  सिचाईं
 कितनी  की  ?  मैं  गहाराष्ट्र  का  उदाहरण  देता  हू  ।  वहां  ।2  प्रतिशत  सिंचाई  होती  है  जिसमें  6
 शत  तो  किसान  खुद  करते  हैं  और  6  प्रतिष्यत  सरकार  की  ओर  से  की  जाती  तो  मैं  आपके  माध्यम
 से  मन्श्री  महोदया  से  पूछना  चाहता  हूਂ  कि  लोगों  ने  और  किसानों  ने  कितने  पेड़  लगाये  हर  तरह
 से  उसकी  गिनती  की  गई  है  या  नहीं  ?  आप  जंगलों  को  मानते  हें  लेकिन  केवल  अंगल-जंगल  से  काम

 नहों  चलेंगा  ।  मद्दाराष्ट्र  में  २3  प्रतिशत  जगल  थे  तो  केवल  एक  चीफ  था  और  अब  दे  सात  हो  गये
 हैं  ओर  जंगल  कितने  हैं  ?  केवल  8  प्रतिशत  अंगल  रह  गए  यह्  जंगल  का  कानून  किसने  बनाथा  ?
 ये  सथ  अफसरों  का  पेट  भरने  के  लिये  इसरें  अलादा  बाकी  कुछ  नहीं  अफसर  लोग  धूल
 डालते  हूँ  जिसे  अनदेखा  नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 में  एक  बात  और  बताना  चाहता  हू  ।  मारत  के  संविधान  बनाने  वाले  का  सैष्टूल  हाल  में
 तस्वीर  लगाया  गया  है  और  आजकल  महाभारत  चाल  है  जिसमें  कौरवों  ने  पांडवों  को  एक  इच  पी
 जमीन  नहीं  दी  |  अब  यह  जो  कानून  बनाया  गया  है  वह  आदिमजाति  के  लिये  चलेगा  ?  वे  5  करोड़
 लोग  उनकी  इतनी  समस्यायें  हैं  कि  बार-बार  उनमें  बाधा  पड़ती  जंगल  की  जमीन  का  अल्प
 झगड़ा  है  |  मीं  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  बोल  चुका  हू  कि  मैं  तो  वृक्षों  का  प्र भी  हू  ।  हीं  दुसरों  हारा

 ब॒क्षों  की  खेती  के  बारे  में  नहीं  कहू  गा  |  मैं  तो  अपने  जिले  में  अपने  ड्ारा  ठिचाई  व्यवस्था  की  अपेक्षा

 पेड़ों  को  अधिक  महत्व  देता  हू  क्योंकि  आपको  एवं  हम  सब  को  मालूम  है  पेड़  की  शआ्ाज  बहुत
 जकरत  है  लेकिन  वन  का  जो  कानून  है  उससे  थाथा  आती  कहीं-कहीं  तो  एक  एकड़  थौर  कहीं
 हाई  था  पांच  एकड़  में  कम  भाते  हैं  तो  शतलियं  बन  सी  मह॒ता  को  समझना  भाहिते  ।



 बन  संधोधन  विधेयक  2
 ग  26  1990

 आदि  में  संरक्षण  )

 >  कफ०स:फसफमफउफस्क्-न4२+उफएफौोि  सक:सफ:सफकक्क

 सन्  962  में  श्री  यशवन्त  राव  चह्वाण  ने  महाराष्ट्र  में  जिला  परिषद  का  कानून  बनाया  तो
 एक  सेक़  टरी  के  पास  10-10  गांव  थे  तो  दस  प्रकार  यह  तो  लालफीताशाही  है|  ऐसा  हो  जाता

 इसी  लिये  मैं  आपसे  बार-बार  कहता  हूं  कि  जहां  5  एकड़  या  10  एकड़  जमीन  के  मामले  वे

 डिस्ट्रिक्ट  में  ही  संटल  हो  डिस्ि  कट  लेवल  पर  ही  उसका  फैसला  हो  जाये  ।  यदि  इससे  ज्यादा

 भूमि  का  मामला  वहू  आपके  पात्  यहां  आ  इतनी  ढिलाई  आपकी  नियमों  में  जरूर  करनी
 आपको  अपने  आफिससं  पर  भरोसा  है  और  होना  भी  मैं  इससे  इंकार  नहीं  करता

 लेकिन  व्यावहारिकता  से  भी  हमारा  कुछ  वास्ता  रहना  महाराष्ट्र  ने  तो  साफ़  बोल  दिया  है
 ओर  इस  प्रश्न  को  लेकर  महाराष्ट्र  सरकार  ने  आपकी  काफी  लम्दी-चोड़ी  निन्दा  की  जानबूक्ष  कर
 राजकीय  निन्दा  को  है  ।  उन्होंने  तो  आपके  पाम  कोई  भी  प्रकरण  नहीं  भेजा  इसलिये  मैं  आपको
 बोल  रहा  हूं  कि  कानून  मुताबिक  जंगलों  की  रक्षा  होती  पर्यावरण  की  भी  रक्षा  होनी

 इसमें  कोई  दो  रायें  नहीं  यह  राष्ट्रीय  सवाल  है  ओर  इस  मामले  में  सारा  सदन  एकमत
 लेकिन  जो  छोटे  स्तर  के  मामले  उनमें  कुछ  ढिलाई  अवष्य  होनी  यही  मेरी  मांग

 आपके  पास  जिलने  प्रकरण  उनका  फंसला  एक  टाइम  बाउण्ड  थानी  दो  महीने  में  होना

 इससे  ज्यादा  समय  नहीं  लगना  मैं  जानता  हूं  कई  ऐसे  प्रकरण  आपके  पास  पड़े

 जिन्हें  10-10  या  12-12  वर्ष  हो  लेकिन  कोई  फंपला  नहीं  हुआ  ।  यदि  किसी  का  उत्तर  जाता
 भी  है  तो  में  जाता  हो  नहीं  सकता  ।  हृसीलिये  मैंने  जोर  दिया  ।  वैसे  मैं  जनता  दल  का  सदस्य

 इसीलिये  जहां  मेरी  सहानुभूति  जनता  दल  की  सरकार  के  प्रति  उसी  के  साथ-साथ  मेरी

 भूति  उस  5  करोड़  जनता  के  प्रति  भी  जिसने  मुक्के  बुनकर  यहां  भेजा  उसकी  मी  कुछ  आकांक्षायें

 ठदवि  मैं  उनकी  बात  नहीं  कहूँंगा  तो  उस  जनता  का  हित  नहीं  होगा  ।  ऐपी  सहानुमूति  से  काम

 लहीं  इसलिये  मैं  आपकी  मारफत  मन्त्री  जी  से  विनती  करूगा  कि  अपने  फंसले  पर
 आप  फिर  से  विचार  कीजिये  और  सरकार  की  तरफ  से  कोई  ऐसा  बिल  लाइये  जिससे  लोगों  को

 राहत  भिले  |  मैं  इसे  वापस  लेने  के  लिए  तो  तैयार  हूं  परन्तु  आप  सदन  में  कुछ  आश्वासन  अवध्य  दें  ।

 ]

 शीमती  मेनका  गांधी  :  उन्हों  ने  मुझे  इसे  तीन  महीने  में  स्वीकृति  देने  के  लिये  कहा  है  ।  मैं  कह
 छूको  हूं  कि  मैं  इसे  सप्ताह  में  स्वीकृति  दे  दूगी  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  सरकार  को  10  एकड़  जमीन
 मिली  10  हेक्टर  जमीन  हमें  मिली  है  ।

 झी  उत्तम  राठौड़  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रति  हैक्टर  कितने  पौधे  लगाये
 जाने  की  आपको  उम्मीद  है  !

 झीमती  श्रेमका  गांशी  :  मैं  इसकी  जांच  करके  फिर  आपको

 ...  स्भापह्लि  महोदय  ;  क्या  मानतीय  सदस्य  को  इस  विधेशक  को  बाएस  लेने  की  सभा  को

 अनुमति  है  ?

 आप

 8.  की  5,  ०»  5  घर  रु
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 अनेक  भागनीय  शबस्थ  :  हां  ।

 थौ  हरिनाऊ  झंकर  प्रहाले  :  वैसे  मैं  कुछ  पूछता  चाहता  लेकिन  विधेषक  को  वापस

 जता हूं  ।

 विधेयक  समा  की  अनुमति से  थापस  लिया  बया

 4.54
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 मरी  हम्तान  मौल्लाह  :  #  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 देश  में  युवाओं  के  विकास  के  लिये  एक  ध्यापक  मीति  बनाने  का  उपबन्ध  करने
 बाले  विधेयरू  पर  दिच्चार  किया  जाये  ।/”

 समापति  महोदय  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  आपने  मुझे  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की  अशुमति
 दी  तथा  हस  विधेयक  को  समा  में  विचारार्थ  लिया  है  क्योंकि  मैं  युवाओं  के  हित  में  कार्य  कर
 रहा  हूं  ।  हम  उन  समी  बातों  की  मांग  कर  रहे  हैं  जिन्हें  इस  विधेपक  में  हमने  समाविष्ट  किया
 जेसा  कि  आपको  विदित  किसी  भी  देश  अथवा  राष्ट्र  के  लिये  छात्र  तथा  युवा  वर्ग  बहुत  महत्वपूर्ण
 होते  किसी  भी  राष्ट्र  अथवा  राज्य  का  मविष्य  समाज  के  इस  वर्ग  के  विकास  पर  निर्भर  करता
 है  ।  मानव  संसाधन  अन्य  सभी  संसाधनों  से  बढ़कर  यही  कारण  है  कि  मागव  संसाधन  के  लिए
 नियोजित  निवेश  आवश्यक  है  क्योंकि  यह  अन्य  संसाधनों  का  अच्छे  तरीके  से  उपयोग  कर  सकता
 अत  यह  किसी  मी  देश  के  लिये  आवश्यक  है  कि  उस  देश  के  युवाओं  एवं  छात्रों  से  संबंधित  मछलों  के
 बारे  में  एक  व्यापक  दृष्टिकोण  अपनाथा  जाये  ।

 महोदय  विगत  में  मूतपूर्व  औपनिवेशिक  शासकों  ने  मारतीय  युवाओं  का  या  तो  फौजी  के  रूप
 में  अथवा  कलम  चलाते  वाल  बादू  के  रूप  में  उपयोग  किया  ।  स्वतस्त्रता-संप्राम  के  दौरान
 समाज  के  इस  वर्ग  ने  एक  ग्रौरवपूर्ण  मूमिका  निभाई  तथा  साजञ्जाज्यवादी  शक्तियों  के  विषद्ध  एक
 हाकितदाली  आन्दोलन  का  सृजन  किया  ।  इस  प्रक्रिया  के  दौरान  उन्होंने  अमानगीय  दमन  यातना  का
 चरम  सीमा  तक  बहादुरी  से  सामना  किया  तथा  उन्होंने  इसके  लिये  बड़ा-से.बढ़ा  बलिदान  दिया  ।

 यह  आझा  करना  स्वामाविक  ही  था  कि  इस  समाज  के  इस  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  गर्ग  का  पूरी
 तरह  विकास  किया  जाये  तथा  इसकी  भेद-माव  और  विलम्ब  किये  बिना  उपयोग  किया  जाये

 स्वतम्त्रता-प्राप्ति  के  समय  छिटपुट  ओर  निरभ्थक  घोषणाभों  के  अ१रिक््त  कोई  सुस्पप्ट  युवा
 नौति  तैयार  नहीं  को  गई  हमारें  संविधान  के  नीति  निदेशक  सिद्धांतों  में
 सामाजिक  मट्टिलाओं  के  लिये  समान  अधिकार  इत्यादि  स  बंधित  प्रश्नों  के  बारे  में  कुछ  भार्न॑
 निदशक  दिये  बये  इल  मार्बनिर्देधों  को  कार्य-रूप  प्रशात  करने  अच्बा  इन्हें  स््यक्हार  में  लाते
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 के  लिये  अब  तक  कोई  विस्तृत  युवा  नीति  नहीं  बनाई  गई  एक  वक्तव्य  देने  के  लिये  भौ  हमें  एक
 शताब्दी  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  जब  प्रथम  प्रधानमन्त्री  की  शताब्दी  मनाई  तब  एक
 गत  वक्तव्य  दिया  गया  हमें  वक्षतब्य  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रथम  प्रधानम॑न्त्री  की  जन्म  छाताब्दी  की
 प्रतीक्षा  करनी  पड़ी  ।  यह  दुम  ग्यपूर्ण  बात  है  ।  परन्तु  1988  की  तथाकथित  युवा  नीति  से  कीई

 उद्दे  य  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  केजल  एक  कक्तध्य  दिया  शया  ला  |  मे  शो  कैथल  कुछ  बढ़ा-चढ़ाकर  कहे
 गये  शब्द  ही  वक्तव्य  के  रूप  में  प्रस्तुत  किये  गये  इस  पर  संसद  में  कभी  मी  विचार  नहीं  किया
 गया  और  न  ही  सम्पूर्ण  राष्ट्र  के लोगों  ने इस  पर  विचार  किया  इसने  युवा  आन्दोलन  तथा  इस
 क्षेत्र  में  कायं  करने  वाले  युवाओं  की  उपेक्षा  की  केवल  एक  ही  वक्तव्य  दिया  गया  श्रश्न  यह
 है  कि  केबल  एक  वक्तथ्य  देकर  ही  हम  समस्यायें  हल  नहीं  कर  सकते  इससे  कोई  उद्देश्य  पूरा
 नहीं  होगा  ।  एक  व्यापक  अधिनियम  बनाया  जाभा  चाहिये  |  इन  नोतियों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 कोई  मी  अधिनियम  नहीं  है  ।  यह  केवल  एक  वक्तव्य  है  ओर  वही  सब  कुछ  अनेक  देशों  में  युवा
 अधिनियम  लागू  युवा  गतिविधियों  से  सम्बन्धित  सभी  भुद्दों  को मिलाकर  एक  पृथक  अधिनियम
 घनायया  गया  हूँ  भौर  कानूमी  अधिकार  सोंप  दिये  गये  हैं  जिन्हें  सरकार  तथा  विभिन्न  अन्य  विभाग
 कार्यान्वित  करते  हमने  युवा  कार्ग  विमाग  बनाया  है  ।  उन्हें  अभी  इन  कार्येक्रमों  को  कार्यान्वित
 करना  केवल  सरकार  के  कुछ  निर्णयों  को  ही  कार्यान्वित  किया  जाता  है  |  वे  कुछ  घनराशि  खचं
 करते  हैं  ओर  इसे  इधर-उधर  वितरित  कर  बैते  परन्तु  हमारे  देश  के  युवाओं  के  कल्याण  हेतु  कोई
 भी  अ्याफ्क  अधिनियम  नहीं  है  ।

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्  की  अवधि  में  विशाल  एकाधिकार  पूजीवाद  विकसित

 हुआ  है  और  हमारी  अथंव्यवस्था  के  महृत्यपूर्ण  क्षत्र  में  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  पू  जीव।दियों  ने  बहुत
 पूर्ण  स्थान  बना  लिया  वास्तविक  मूमि  सुधार  कानून  को  लागू  नहीं  किया  गया  था  ।

 वद-विवादों  और  घोषणाओं  के  बावजूद  मी  इसे  लागू  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  लागू  करने
 की  कोई  राजनंतिक  ६रूछा  नहीं  दिखाई  गई  थी  ।  इसके  परिणामस्वरूप  गत  43  वर्षों  के  दोरात
 जो  भी  विकास  हुआ  है  उसका  लाभ  इस  देश  के  केवन  एक  छोटे  वर्ग  के  लोगों  को  ही  मिल  पाया  ।

 5.00

 देश  के  उन  जिश्होंने  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  अपना  जीवन  बलिदान  की  आशाएं
 हो  गई  आप  जानते  हैं  कि  हस  समय  देश  की  हालत  क्या  विश्व  का  प्रत्येक  पांयवा

 बिरोजगार  भारतीय  विश्व  में  प्रत्येक  दूसरा  अशिक्षित  व्यक्ति  भारतीय  ही  इनमें  से
 ऊमेंक  भुवा  हैं  ।  यह  एक  सही  युवा  नीति  के  न  होने  का  सीधा  परिणाम

 भाप  जासते  हैं  कि  मिषठ  स्तर  पर  खेल के  क्षेत्र  में  हमारी  भूमिका  बहुत  ही  मगण्य  हम
 निरक्षतता  और  इम  सभी  चीओं  में  बड़े  पुरस्कार  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  खेल  के  क्षेत्र  मैं

 हमारी  स्थिति  क्या  है  ?  लेस  के  क्ष भ  में  हमारी  बहुत  कम  प्रतिशत  जनसंल््या  ही  शामिल  है|  सूरीनाम
 भो  औसण्फ्क  छेलों  में  एक  स्वणैपदक  जीत  सकता  है  जबकि  इसको  दिल्ली  की  पुत्वास
 काशोनी  की  ज़नर्सक्या  से  मो  कमਂ  है  ।  पपत्तु.हम  एक  स्वर्यक्द्षक  जीतने  में  भी  सफल  नहीं  हो
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 वियेकक
 धरा  सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सामन्तवादियों, रूढ़ियादियों, पतनकारियों और आल  आंल  *ल॒ल__नलत  न  बालक  ब

 सांस्कृतिक  क्षेत्र  में  भो  पतनकारियों  और  अप  ्रष्टों  का  अधिपत्य
 सभी  वायदों  और  बलिदानों  के  बावजूद  भी  हमने  अपने  देश  की  यवा  पीढ़ी  को  बहौ  दिया  है  ।

 सामाजिक क्ष अन्ध-देक्षमफ्तित तथा जिससे हमारे देश के युवा लोग प्रमावित की बुराहयों से बुरी तरह प्रमावित हुआ है । पिछड़े बर्द के लोग आर्थिक रूप से अभी भी बहुत पीछे हैं । 5.02 महोदय पौठाश्नीब कुछ विशेष रियायतों से केवल वर्ग के बहुत ही कम लोगों को लाभ मिलता शेतिह्रों ओर अन्य श्रमिक क्यों के युवाओं को बहू सब कुछ उमलब्ध नहीं कराया जाता है जो ये चाहते हूँ तथा इससे युवा पीढ़ी में काफी निराक्षा उत्पन्न हो गई है । विधटनकारो तथा प्रतिक्ियाय्दी हाकतें इस युवाओं का लाभ उठा रही ओर आज यही य॒वा िचारबारा हमारे केस के सभ् साम्प्रदायिक और जातिबादी ताकतों के रूप में पनप रही है | स्वतस्च्ता ऋष्ति के 43 दक्षों के फरचात् भी देश का शासन चलाने वाले वर्गों क्री विघभटनकारी और विध्यंशकारी हरकतों से गह गर्मी र स्थिति पेदा हो गई है । हमारे देश की लगभग 35 प्रतिशत जनसंध्या को युवा कहा जा सकता फिर हमारे मतदाताओं में से 60 प्रतिशत युवा ही वे एक महत्वपूर्ण मूमिका निभा सकते ये अपनी मुमिका निमाते परन्तु उन्हें गुमराह किया जाता बहुकाया जाता है तथा उनकी आझ्षाओं करो घुमिल किया जाता स्वतन्त्रता प्राप्ति के 43 वर्षों के पदचात् भी यह एक आम बात हमने विचा रधारा नहींਂ ज॑ंसे गलत नारे सुने परन्तु सही बेचा रिक समक्षयूल् उनकी देश भक्ति और मातृमूमि के प्रति प्र साअ्राज्यधाद-विरोधी ५.ति तथा देश की एकता और अल्लंडता की भावना जगा राकतो ये सभी उच्च विचार उनकी समझ शादित में पेदा किये जा सकते क्योंकि उन्हें गुमराह किया जाता वे अधःपतन के शिकार हो जाते जब हम अपविकास की संस्कृति स्थापित है तो हम जातियाद तथा भ्रष्टाचार की संस्कृति स्थापित करते यदि हम युवा पीढ़ो के समश्न ऐसी संस्कृति स्थापित करते हैं तो हम उनसे इस देश में विकास की आशा नहीं कर सकते इसलिये ऐसी स्थिति पैदा की बईं है और युवा पीढ़ी इसी बुराई की शिकार इस सम्बन्ध में एक संकुस्त सुधार अआस्दोलग सुरू करना अति महत्वपूर्ण है । पूरे देश के लिए एक व्यापक युवा नीति बनाने की आवश्यकता है और इसे कार्याम्थित करने के छिख हम सभी के लिये लाभदायक युवा कानून चाहते प्रारम्भ में हमें उन्हें अपनिकेशी काल की फिल्डी सामन्तवादी विच्ञारधारा से अलग करने के लिए हमारे युवाओं के विचारों को उपनिवेशी विरासब्र से मुक्त करना हमें बासिक कट्ट पृथकुकाद तथा गलत विचारधारा से मुकाबला करना यह देश में युवा नीति तैयार करने के लिए एक मार्दर्धक डिड्धान्त होना चाहिये । कभी-कभी हम इन बातों का कहीं न कहीं उल्लेख तो करते हें परस्तु इन्हें कार्यक्प गहीं दिया जाता है || 39
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 वैज्ञानिक  और  तकंसंगत  विचार  धर्मनिरपेक्षता  की  सच्ची
 भावना  देश  साम्राज्यवाद  और  उपनिवेदवांद  श्रमिकों  और  महिलाओं  का  आदर

 दृढ़  नये  थिचार  ओर  नई  नंतिक  राष्ट्र  की एकता  और  अखंडता  की  भावना  तथा

 बुजुर्गों  के  प्रति  आदर  की  सच्ची  मावनाएं  ही  वास्तविक  राष्ट्रीय  गवं  हमें  ऐसी  भावनाएं  उनके
 मन  में  मर  देनी  परन्तु  ऐसा  हम  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  यदि  हम  अपनी  युवा  पीढ़ी  के  समक्ष

 ऐसा  उदाहरण  पेश  करते  हैं  तो  वे  उसी  का  अनुसरण  करंगे  ।  परन्तु  यदि  हम  उनके  समक्ष  अष्टाचार
 और  अपविकास  के  उदाहरण  भ्रस्तुत  करते  हैं  तो  वे  इन्हीं  का  अनुधरण  करगे  ।  इसीलिए  हमें  यह
 जिम्मेदारी  लेनी  है  ।  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  है  कि  इस  प्रणाली  और  देश  को  चलाने  के  लिए
 दार  लोगों  तथा  सत्ताधारियों  ने  युवा  पीढ़ो  के  लिए  क्या  किया  है  ?

 आप  शिक्षा  का  प्रश्न  ही  ले  लोजिये  |  यह  एक  अधिकार  होना  चाहिये  न  कि  हसे
 घिकार  ।  परन्तु  हमने  कया  किया  है  कि  इसे  विशेषाधिकार  बना  दिया  है  |  हम  छिक्षा  के  व्यापा
 करण  के  विएद्ध  लड़ने  के  लिये  वाद-विवाद  कर  रहे  हैं  परन्तु  हमने  देखा  है  कि  कंसे  तथाकथित  नई
 शिक्षा  नीति--जों  अनुपयोगी  है  ।  जो  शिक्षा  के  विरुद्ध  पूरी  लड़ाई  जो  जन  शिक्षा  के  दृष्टिकोण
 को  नष्ट  करती  जो  उच्च  स्तर  पर  एक  विहिष्ट  वर्ग  निर्धारित  करती  है  और  जो  प्रिटेनवापसियों
 की  इच्छा  के  अनुरूप  कार्य  करती  है--के  नाम  पर  जन  समूह  को  शामिल  नहीं  क्रिया  जाता  इन
 लोगों  का  बहुत  ही  बड़ा  वर्ग  अशिक्षित  है  ।  हमारे  संवैधानिक  निर्देशों  के  ब|वजद  मी  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 अब  हम  यह  कह  सकते  हैं  जब  हम  मूल  अधिकार  के  रूप  में  शिक्षा  के  अधिकार  की  बात  करते

 परन्तु  क्यों  ?  क्योंकि  नीति-निर्देशक  सिद्धान्त  असफल  हुए  हमें  यह्  कहने  का  साहस  होना
 चाहिये  कि  हमारे  महान  पूर्वजों  द्वारा  प्रचारित  विचारों  के  बावजूद  भी  मंविधान  का  कुछ  भाग  यह

 देन  में  असफल  हुआ  है  ।  उन्होंने  सोचा  था  कि  हम  उनसे  भी  बेहतर  मानव  हम  उन्हें
 याद  करेंगे  तथा  उनत्रा  मार्गदर्शन  अपनाएगे  ।  परन्तु  हम  वंसी  महान  कृतियां  नहीं  नीति-निर्देशक
 सिद्धान्त  उसफल  रहे  है  |  हम  इस  अधिकार  को  कार्यरूप  नहीं  दे  सके  क्योंकि  नीतिनिर्देशक  सिद्धान्त
 अत्षफल  रहे  हैं  ओर  इसीलिए  हम  यह  मांग  कर  रहे  हूँ  कि  शिक्षा  का  अधिकार  एक  मूल  अधिकार
 बसाया  जाना  नीति-निर्देशक  सिद्धान्तों  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  देता  ।  हमारे  राष्ट्रीय
 चरित्र  का  इतना  पतन  हो  गया  है  कि  हम  अपने  संविधान  के  निर्देशों  का  पालन  नहीं  करते  हमें
 यह  स्वीकार  करना  होगा  कि  यह  हमारे  संविधान  के  एक  अध्याय  की  असफलता  अब  हम  इस
 अध्याय  को  मूल  अछिकार  में  शामिल  करने  के  लिये  संघर्ष  कर  रहे  हैं  ताकि  हम  पीछे  न  सकें  ओर
 हमें  यह  करना  निर्देशों  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  क्योंकि  ये  हमारे  अनुरूप  तथा  कम  से  कम  शासन
 चलाने  वालों  के  अनुरूप  मी  नहीं  है  ।

 युवा  नीति  को  उत्पादन  प्रक्रिया  से  जुड़ा  होना  चाहिए  ।  यदि  इन  नीतियों  को  उत्पादन  प्रक्रिया
 से  जोड़ा  जाता  है  तो  ये  उस  तरह  प्रभावी  नहीं  रह  सकती  ज॑से  आज  हैं  दाहूरी  और  ग्रामीण
 युवाओं  के  बीच  असमानता  जब  हम  युवा  नीति  तेयार  करते  हे  तो  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा
 जाना
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 युवाओं
 में  निराशा  यदि

 कहीं  बेहतर  लाम  उपलब्ध  होते  तो  वे  उधके  पीछे  भागते
 इसे  धीरे-धीरे  उचित  दिल्लागत-नीति  से  समाप्त  किया  जाना  जो  एक  बहुत  महत्वपूर्ण

 प्रष्न  है  ।

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  लिए  आरक्षण  है  ।  हम  आरक्षण  नीति
 के  समथंक  किन्तु  केवल  आरक्षण  से  ही  उदय  पूरा  नहीं  होगा  ।  हमारे  पास  उनके  उत्थान  की
 राजनेतिक  दच्छा  होनी  चाहिए  |  जब  समाज  के  सम्पूर्ण  पिछड़े  वर्ग  का  विकास  सभी  हम  कह
 सकते  हैं  कि  यह  पूर्णरूप  से  विकसित  है  ।  जिन  लोगों  को  हजारों  वर्षों  से  लाभों  से  वंचित  रखा  यया

 उन्हें  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  |  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  में  कुछ  लोगों
 के  केवल  एक  छोटे  वर्ग  को  हो  लाभ  प्राप्त  हो  रहा  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों
 और  दलितों  में  युवाओं  के  एक  बड़े  वर्ग  तक  लाभ  नहीं  पहुंचता  हमें  युवा  नीति  तैयार  करने  में
 इस  बात  का  मी  ध्यान  रखना  वंचित  रखे  हाने  से  निराशा  होती  निराशा  से  जो  भति  हुई  है
 वह  हमने  देखी  है  ।  हम  कश्मीर  पंजाब  असम  में  ओर  देह  के  अन्य  भागों  में  शून  से  खेल  रहे

 यह  भी  उपग्रवादी  शाकतों  में  का  कारण  है  जिसके  शिकार  लोग  हो  रहे  हैं  ।  कुछ  मामस्रों
 में  युवा  वर्ग  असामाजिक  तत्वों  से  मिल  जाते  हैं  और  वे  अपने  आप  असामाजिक  तत्व  बन  जाते  हैं  ।

 कुछ  अन्य  मामलों  में  वे  नशीलों  ओषधों  का  अवैध  धन्पा  धुरू  कर  रहे  युवाओं  का  एक  बहुत
 बड़ा  वर्ग  नशीली  ओषधों  का  सेवन  कर  रहा  अपने  स्वास्थ्य  और  भविष्य  को  नष्ट  कर  रहा
 हमें  इस  बात  पर  ध्यान  देना  है  कि  उन्हें  ऐसे  विनाश  से  कसे  बच्चाया  जा  सकता  जो  स्थतस्तता
 के  उपरान्त  हमारे  देश  में  सही  युवा  नीति  की  दिल्ाहीनता  अथवा  अस्तित्वहीनता  का  सीधा
 णाम  है  ।

 इसके  अन्य  समस्याएं  मी  हमारी  भ्यापक  स्वास्थ्य  नीति  होनी  बाहिए  ।
 स्वास्थ्य  और  आवास  की  समस्याएं  किन्तु  हम  इन  सब  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  जब  युवा
 नोग  एक  नया  परिवार  बनाना  चाहते  उन्हें  वास्तव  में  यह  मालूम  नहीं  है  कि  वे  कहां  रहेंगे  ।
 भावास  की  समस्या  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  जिसका  आज  युवा  पीढ़ी  को  सामना  करना  पढ़
 रहा  है  ।

 देश  में  उचित  खेल  कूद  और  सांस्कृतिक  सुविधाओं  की  कमी  जिसकी  जांच  करनी  होगी  ।

 तब  हमें  लोकतान्त्रिक  अधिकारों  के  प्रशन  पर  बात  करनी  चाहिए  ।  उचित  लोकताश्विक
 विचारों  के  बिना  हम  युवा  पीढ़ी  को  प्रशिक्षित  नहीं  कर  सकते  हमें  युवा  पीढ़ी  को  ठचित
 तान्त्रिक  दिदा  में  उचित  रूप  से  प्रशिक्षित  करना  है  |  हमें  उनमें  सहिब्भुता  जागृत  करनी  जब  हम
 स्वयं  सहिष्णु  नहीं  युवा  पीढ़ी  के  सहिष्णु  बनते  की  आशा  हम  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  यदि  हम
 लोकतन्त्र  की  सही  भावना  से  काम  तभी  हम  बेहतर  मविध्य  की  आशा  कर  सकते

 अब  हमें  युवा  महिलाओं  की  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  देना  स्थिति
 यह  है  कि  उन्हें

 जलाया  जा  सकता  उन्हें  उनके  धरों  से  निकाला  जा  सकता  है  और  उन्हें  मुआब्जे  के  लिए  भी  गहीं
 कहना  चाहिये  ।  हमें  मालूम  है  कि  युवा  महिलाएं  समाज  में  कितना  कष्ट  उठा  रही  हमने  श्रती
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 सम्मन्ध्ती  मामला  देखा  |  हमने  इस  सभा  में  युवा  महिलाओं  के  कष्टों  के  बारे  में  चर्चा  की  ।  वे

 क़िवादी  प्रथा  के  कारण  कब्ट  केल  रही  हैं  ।  उनकी  शिक्षा  न्यूनतम  है  ।  देश  में  छ्षिक्षा  की  दर  केवल
 36  प्रतिह्त  महिलाओं  के  लिए  यह  बहुत  कम  है  ओर  कुछ  क्षेत्रों  में  नहीं  के  बराबर  है  ।  यदि  ऐसा

 तो  हम  युवा  पीढ़ਂ  के  विकास  की  आशा  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  हम  इस  प्रकार  युवा
 बाजों  के  प्रति  सापरवाह  हैं  ।  वे  समी  किस्म  की  खामियों  और  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 मुम्रा  महिलाएं  सामाजिक  आर्थिक  सेक्स  सम्बन्धी  वधू-जलाने
 कादि  विश्वेष  समस्याओं  का  सामतां  कर  रही  हैं  ।  इन  सब  ब्यतों  से  छुटका  प्रने  के

 हमारी  मुख्य  खिन्ता  यह  है  कि  देहा  में  समी  युथाओं  का  हारीरिक  ओर  मानसिक  रूप  से  उचित
 जिकतस  केसे  किया  जाय  ।  इसे  ध्यान  में  रखते  मैं  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।

 हम  दछ्कों  से  युवाओं  के  अधिकारों  के  लिये  लड़  रहे  ३  ।  किन्तु  कोई  सुनने  बाला  नहीं  है  ।

 उन्होंने  एक  नीति  सम्बन्धी  वबतथ्य  तंयार  किया  जिभमें  यहू  कहा  गया  जवाहरलाल  नहरू
 की  जन्म  दताब्दी  वर्ष  में  एक  राष्ट्रीय  युवा  नीति  त॑यार  की  जा  वे  एक  समिति  गठित  करेंगे
 ओर  राष्ट्र  के समी  युवाओं  ओर  छात्र  संगठनों  को  आमन्त्रित  करेंगे  । और  हम  इस  नाति  को

 न्वित्र  करने  में  सहायता  करेंगे  ।

 हमने  इसके  बारे  में  कभी  नहीं  सुना  तत्कालीन  सरकार  ने  इसके  आरे  में  चर्चा  करसे  की  चिता
 कमी  नहीं  की  और  इस  नीति  के  सम्बन्ध  में  पारस्परिक  किया  की  ।  हमने  देखा  कि  युवाओं  के  साथ  कसा
 बर्ताव  किया  गया  हम  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  बनाये  जाने  के  लिये  लड़  रहे

 युवा  पीढ़ी  की  यह  एक  सबसे  बड़ी  मांग  हमें  याद  है  कि  वर्ष  ।9  ।  में  सतसे  बड़ी  रेली  हुई  थी
 जिममें  लाखों  युवकों  ने  भाग  उन्होंने  मांग  की  थी  कि  काम  के  अधिकार  को  मौलिक
 कारों  में  शामिल  किया  जाना  चार  किन्तु  तत्कालीन  सरकार  ने  स्पष्ट  कहा  कि  यह  पूर्णतया
 संम्मव  नहीं  है  किन्तु  देश  में  युवकों  और  छात्रों  के  लगातार  आन्दोलन  से  हमने  पाया  कि  अधिकांश
 राजनतिक  दलों  ने  इसे  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  शामिल  किया  ।  हमें  प्रसन्नता  है  कि  केन्द्र  में  पहली
 बार  राष्ट्रीय  मोर्च  की  सरकार  बनी  उन्होंने  उसे  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  शामिल  किया
 सरकार  के  गठन  के  बाद  वे  इस  बात  पर  सहमत  हुए  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  20  मिनट  तक  बोल  चुके  क्या  आप  अन्य  सदस्यों  को  इस  विषय
 पर  कुछ  नहीं  कहने  देना  चाहते  हैं  ?

 श्री  हस्तान  भोल्लाहु  :  मैं  अनावश्यक  रूप  से  अतिरिक्त  समय  नहीं  हम  इस  सरकार
 से  काम  के  अधिकार  की  मांग  कर  रहे  हूँ  ।  उन्होंने  इस  बारे  में  वायदा  किया  हमे  देखना  है  कि
 सरकार  इस  बायदे  से  पीछे  न  हट  जाये  ।  किन्तु  हम  कुछ  लोगों  के  इस  मत  से  सहमत  नहीं  हूँ  कि  यह
 सम्भव  नहीं

 हम  मांग  करते  हैं  कि  काम  का  अधिकार  मोलिक  अधिकार  होना  चाहिए  ।  जब  हम  यह  मांग
 उठते  हैं  तो  हम  यह  गेर-जिम्मेदारामा  ढंग  से  नहीं  उठाते  |  हम  जिम्मेदार  लोग  जब  युत्रा  पीढ़ी
 इस  माँग  को  उठाती  है  तो  वे  इसे  उत्तरदायित्व  की  भाववा  से  उठाती  है  और  केबल  इस  मांग  को
 उठाने  के  लिये  ही  यहीं  उठाती  है  ।
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 काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकारों  में  शामिल  करते  हमें  धाब्द  की
 माषा  स्पष्ट  रूप  से  देनी  आप  लोगों  को  काम  करने  के  लिये  प्र  रित  कर  सकते  हैं  ।  कौन  सा
 काम  ?  लिपिक  का  काम  !  यहां  पर  यह  अवधारणा  है  ।  हम  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हम  बर्षों
 से  इस  मांग  के  लिए  लड़  रहे  हैं  ओर  इपके  लिए  बलिदान  भी  कर  रहे  हैं  हमने  जिम्मेवारी  को  मावना
 से  यह  मांग  हम  समझते  हैं  कि  काम  के  अधिकार  को  उचित  रूप  से  परिभाषित  किया
 जाना  चाहिये  ।  यह  उल्लेख  किया  जाना  चाहिये  कि  काम  करने  का  केवल  अधिकार  ही  नहीं  है  किन्तु
 यह  एक  कत्त  व्य  भा  जिसके  बारे  में  देश  में  प्रस्येक  व्यक्ति  मुल  जाता

 इसके  साथ  श्रम  की  महत्ता  को  समझा  जाना  जो  कम  कार्य  करते  हैं  उन्हें  सम्मान
 प्राप्त  होता  जो  अधिक  काय॑  करते  हैँ  उन्हें  कम  सम्मान  प्राप्त  होता  इसके  कार्ण  हम  इस
 समस्या  से  छुटकारा  नहीं  पा  सकते  हूँ  |  हमें  उचित  दृष्टिकोण  कायम  करना  चाहिये  न  ि  और्पा
 वेशिक  दष्टिकोण  ।  इसमें  श्रम  क्री  गरिमा  और  आय  का  भी  समावेश  होना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  शहोदय  :  वया  आप  शिक्षा  के  काम  के  आवास  के
 स्वास्थ्य  कै  अधिकार  और  अन्य  बातों  की  विस्तार  से  चर्चा  करमा  चाहते  है  ?  क्या  आप  सभी  मौलिक
 अधिकारों  को  भर्चा  में  शामिल  करना  चाहते  हैं  ?

 झी  हन्मान  मोल्खाह  :  जी  महोदय  ।!  मैं  केवल  काम  के  अधिकार  का  उल्लेख  कर  रहा

 जअपाध्यक्ष  भहोवय  :  ऐसी  बात  तो  विस्तार  में  मत  जाइये  ।

 )

 मी  सोजनाथ  चटर्जी  सरकार  ने  इसके  लिए  बचन  दिया

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  )  :  भह  विधेयक  पर  अपने  अधिकार  का  इस्तैमाल
 कर  रहे  हैं|

 की  हस्मान  भोह्लाह  :  महू  मैं  समा  का  अधिक  समय  नहीं  लूगा  ।

 उपाध्यक्ष  :  आप  पहले  ही  समा  का  काफी  समय  ले  चुके  हैं  ।  कृपया  केवल  विदय

 तक  ही  सीमित  रहिए  ।  यदि  आप  सभी  मौलिक  अधिकारों  की  चर्चा  करना  चाहते  तो  इसमें  बहुत

 अधिक  समय

 )

 महोदय  :  काम  का  अधिकार अलग  चीज  इंसका  डह्लेस  करने  के  शाद  कृषधा

 शिक्ला  के  बारे  में  चर्चा

 ्रक
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 ओरी  सेफुहीन  चौधरी  :  काम  का  अधिकार  और  क्षिक्षा  का  अधिकार  अग्री

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  बहुत  हो  इसके  विस्तार  में  जाने  की  जरूरत  नही

 )

 भरी  हम्तान  मोल्साह  गरिमा  और  आय  की  समुचित  परिभाषा  की  जानी  चाहिए  ।  जब  आप

 तैयार  करें  तो  के  अधिकारਂ  को  समुचित  परिभाषा  निश्चित  करें  और  साथ  ही
 पर  भी  विचार  खेल-कुृद  और  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  पहलुओं  पर  मी  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए  ।  संस्कृति  के  क्षत्र  में  युवा  वर्ग  का  बहुत  अधिक  योगदान  होता  है  |  परन्तु  संस्कृति  में  भी
 विविधता  व्याप्त  आदिवासियों  की  अपनी  अलग्र  संस्कृति  आपकी  नीति  जो  आप  बनाने  जा

 रहे  हैं  उसमें  सांस्कृतिक  पहलुओं  की  सही  झलक  मिलनी  ऐसी  होनी  चाहिए  जिससे

 युवाओं  को  इतिहास  की  सही  जानकरी  प्राप्त  हो  |  केवल  नीतिਂ  तैयार  करने  से  प्रयोजन  सिद्ध
 नहीं  होगा  ।  हमें  उन  महान  लक्ष्यों  जिनकी  हम  चर्चा  करते  हैं  :  प्राप्त  करना  है  ,  इसके  लिए  हमें
 कानून  बनाने  पड़ेंगे  और  उन  कानूनों  का  मैंने  अपने  मशोदे  भ  उल्लेप़  कर  दिया  मैं  समझता  हूं  कि
 सरकार  इन  कानूनों  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  यदि  यह  विधेयक  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कर
 लिया  जाये  और  पारित  कर  दिया  जाये  तो  यह  हमारे  देश  के  युवाओं  के  लिये  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 दस्तावेज  सिद्ध  होगा  ।  आजादी  के  43  वर्षों  के  बाद  मी  मारत  में  कोई  नीतिਂ  नहीं  बनाई  गई

 यत्र-तत्र  दिया  गया  वक्तव्य  हमें  स्वीकार्य  नहीं  हम  एक  व्यापक  नी।तਂ  अधिनियम  चाहते

 हैं  ओर  मैंने  इसके  लिये  कुछ  उपबन्ध  भी  सुझाए  विधयक  में  शिक्षा  को  कानूनी  रूप  में  शामिल
 किया  जाना  चाहिए  ताकि  कोई  भी  गलती  करने  के  बाद  इसकी  जिम्मदारी  से  अच  न  पाये  हमारे
 संबिधान  के  निदेदाक  सिद्धान्तों  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  समर्थ  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को

 इन्हें  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।  युवाओं  की  प्रशासन  दाक्षिक  सम्बन्धों  में  मागेदारो  के
 प्रघन  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  *  खेल  सुविधाओं  को  जिनका  जिक्र  मैंन  एक  लेख  में
 किया  इसमें  शामिल  और  समुचित  ढंग  से  परिभाषित  किया  जाना  चाहिए  ।  स्वास्थ्य  के  प्रति
 झरूकता  बढ़ाने  का  प्रघन  भी  जिचारणीय  है  ,  स्कूलों  में  किशोरों  क ेलिए  पोषक  आहार  की  व्यवस्था  भी
 की  जानी  मैंने  इसमें  उनके  लिए  चिकित्सा  सुधिधाओं  की  आवश्यकता  को  भी  शामिल  किया

 व्यावसायिक  क्षत्रों  में  युवाओं  के  प्रशिक्षण  पर  मी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  एक  जगह  मैंने
 छात्रों  को  समुचित  प्रशिक्षण  देने  के  सम्बन्ध  में  भी  चर्चा  की  मैं  रोजगार  की  व्यवस्था  के
 सम्बन्ध  में  अपने  विचार  प्रकट  कर  धुका  हूं  ।  उन्हें  भी  उपयुक्त  ढंग  से  शामिल  किये  जाने  की
 आवश्यकता  है  ।

 इसके  अलावा  युवाओं  को  रोजगार  कार्याक्षयों  में  प्रतिनिधित्व  देने  का  प्रदन  है  ।  रोजगार
 कार्यालयों  में  जो  स्थिति  है  उससे  तो  आप  अवगत  ये  भ्रष्ट  लोगों  का  अड्डा  बन  सुके  इन्हें
 पुनर्गंठित  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  और  युवाओं  फो  इनमें  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  भाहिए  ।

 युषाओं  के  लिए  काम  को  मानवीय  होती  क्राहिए  और  ये  सभो  प्रावधान  समुचित  ंग  से  किये

 जामे  चाहिए  ।
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 और  सभी  स्थानों  पर  युवाओं  की  सार्थक  मागेदारी  होनी  चाहिए  और
 यह  सुनिश्चित  भी  की  जानी  विभिल  क्षंत्रों  में  युवा  प्रतिमा  की  खोज  के  कानून  बनाकर  अनिवायं॑
 बनाई  जानी  चाहिए  |  ताकि  हम  आरम्मिक  अवस्था  में  ही  प्रतिमाओं  की  पहचान  कर  और
 उनका  विकास  कर  सके  ओर  बाद  में  वे  देश  और  राष्ट्र  को  बेहतर  बनाने  में  अपना  योगदान  दे  सके  ।
 इसका  प्रावधान  कानून  में  किए  जाते  को  आवश्यकता  है  ताकि  ऐसे  प्रावधान  को  सही  प्रकार  से  लागू
 किया  जा  सके  ।

 मैंने  विधेयक  में  राष्ट्रीय  तथा  राज्य  एवं  जिला  स्तरों  पर  बुवाओं  के  शीर्ष  निकाय  बनाने  का
 सुन्नाव  मी  दिया  ताकि  युवाओं  को  प्रभावित  करने  वाला  कोई  भी  निर्णय  करते  समय  उनसे
 मशविरा  किया  जा  सके  ।  वास्तव  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  हमने  पहली  बार  देखा  है  कि  राष्ट्रीय
 मोर्चे  की  सरकार  ने  युवा  संगठनों  को  आमन्त्रित  किया  था  ।  प्रधानमन्त्री  ने  एक  दिन  पूरा  उनके  पथ
 व्यतीत  किया  ।

 श्री  हरीश  राबत  :  सब  संगठनों  को  नहीं  ।

 भी  सोमनाथ  चढर्जी  :  सभी  प्रमुख  संगठनों  को  आमन्त्रित  किया  गया  था  ।
 भरी  हस्तान  सोहलाह  :  सभी  युवा  सगटनों  ने  मिलकर  एक  नीति  बनाई  उन्होंने  इस  पर

 कई  दिनों  तक  बहस  कं  तथा  एक  उचित  का  मार्गदर्शी  प्रारूप  तेयार  किया  जिसे  सरकार
 को  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ताकि  सरकार  इस  पर  विचार  करके  एक  सही  नीति  तैधार  कर  सके  ओर
 इसका  अनुसरण  कर

 आपके  पास  जो  भी  कार्यक्रम  आप  युवाओं  के  हितों  को  देखते  हुए  उन्हें  संगोषित  करें  ।

 नेहरू  युवा  केन्द्र  और  ऐसे  ही  कुछ  अन्य  संस्थान  विद्यमान  वहां  बड़  पैमाने  पर  हृदूपयोग  होने  की
 शिकायतें  हैं  ।  वहां  उपयुक्त  पुनर्गठन  किये  जाने  की  आवश्यकता  इन  युवा  संगठनों  के  प्रबन्ध  में

 राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधियों  को  मी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।।  मैंने  विधेयक  में  इन  सब  पहलुओं
 के  लिए  प्रावधान  क्षामिल  किए  है  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करू गा  कि  युवाओं  के  लिए  सही  नीति  तेयार  करने  के  सदन  को

 मेरे  विधेयक  को  स्वीकार  करके  पारित  करना  चाहिए  ।  इस  विधेयक  में  हमारे  देश  के  युवाओं  से

 सम्बन्धित  विभिन्न  पहलु  भों  को  शामिल  किया  गया  इस  विधेयक  के  पारित  होने  पर
 ही

 घर्मनिरपेक्षता  के  वातावरण  में  तथा  सद्माव  और  देशभश्ति  के  वातावरण  में  राष्ट्र  को

 विकसित  करने  और  लुशहाल  बनाने  की  हमारी  इच्छा  को  सही  तरीके  मे  प्रतिबिबित
 होगी

 |  इसी

 उदृंश्य  से  मैंने  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  मैं  आशा  करता  हूँ  कि
 सरकार  इस  विधेषक

 विचार  करेगी  और  इसे  स्वीकार  करेगी  ताकि  हम  युवाओं  के  लिए  सही  गीति  तैयार  कर  सके  और

 उसको  लागू  करने  के  लिए  कालूनी  शक्ति  हमें  प्राप्त  हो  ।

 अंभीरता  से  विचार  किया  जाएगा  ।  तथा  कई

 कह  बैंक में  पहली
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 बार  युवा  कानून  होगा  और  यह  सारे  देश  के  लिए  उपयोगी  होगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक
 को  विभाराथ्थ  प्रस्तुत  करता  हूं

 छपाथ्यक्ष  शहोबय  :  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कि  देश  में  युवाओं  के  विकास  के  लिए  एक  व्यापक  नीति  बनाने  का  उपबन्ध  करने
 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 |

 शी  परथराज  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 1.  कि  विधेयक  को  31  1990  तक  उस  पर  राय  जानने  के  प्रयोजन  के  लिए

 चालित  कया  जाबव  |

 2.  कि  देश  में  युवाओं
 के  विकास  के  लिए  एक  व्यापक  नीति  का  उपबंध  करने

 यक  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जिसपें  7  सदस्य

 (1)  श्री  सुखदेव  पासवान

 (2)  श्री  तसलीमउदीन

 (3)  श्री  हुकमदेव  नारायण  यादद

 (4)  यादव

 (5)  श्री  सूर्य नारायण यादव

 (6)  श्री  भक्त  चरण  दास

 (7)  भी  युरराज

 और  उसे  आगामी  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  अंतिम  दिन  तक  अपना  प्रतिवेदन  देने  का  अपुदेदा
 दिया  जाये  ।

 भरी  हरीदा  राबत  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  हादिक  समर्थन  करता  हू

 उपाध्यक्ष  बहोदय  :  श्री  नीति  तथा  मूल  विधेयक  में  अन्तर  होता

 हरीज  राघत  :
 में  इस  विध्यक  का  इन  तीनों  दृष्टि  से  समयंग  कहगा  ।

 कसाकाल  श्रहोग्रत
 :  मस्द  दर्शन  अबता  भूस  किप्नेयक  में  के  क्रिह  पर  बोलना  चाहँगे  ?

 2१:
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 A  tt gehen राबत : महोदय, में  थोड़ा  मऊ ड़  सस  फफफफससकसोौर_जोल  बोल गा, थोड़ा नीति के  समन

 झऔ  हरीश  राबत  :  में  थोड़ा  विधेयक  के  बारे  में  बोल  थोड़ा  नीति  के  बारे  में
 भौर  इसके  दर्शांन  के  बारे  में  मी  कुछ  बताऊंगा  ।

 हस  बिल  का  उहूं श्य  अभी  तक  युवाओं  के  सम्बन्ध  में  जितने  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  शितने
 नीतिगत  वक्तव्य  या  नीतिमत  निर्णय  लिये  गये  उनको  एक  एक्ट  के  अन्तर्ग  लामा  है  और  बहु
 स्वरुप  देना  है  ताकि  केन्द्र  सरकार  और  प्रांतीय  सरकार  उन  निर्णयों  को  लागू  करने  के  लिये  बाध्य
 हो  सके  ।  अभी  तक  जो  स्वरूप  हम  देखते  वास्तव  में  वह  चिताअनक  मैं  इस  बात  से  सहमत  हं
 कि  इन  40  वर्षों  के  दौरान  टुकड़े-टुकड़े  करके  कई  प्रकार  जिस  तरह  की  परिभाषा  उसके
 अनुसार  नाना  प्रकार  के  कार्यक्रम  बनार  मगर  उन  कारयंक्रमों  का जितना  असर  होना  चाहिए  था
 वह  असर  नहीं  हो  पाया  और  यही  कारण  है  कि  न  राजनोतिक  हूप  से  ओर  न  सामाजिक  हप  से  युवा
 मूवमेंट  व्यापक  स्वरूप  दिया  जा  सका  ।

 जिस  प्रकार  से  औद्योगिक  मीति  है  ,  जिस  प्रकार  से  अन्य  मामलों  में  नीतियत  बातें  करते
 उसी  प्रकार  से  युवाओं  के  लिये  भी  पालिसी  होनी  चाहिए  थी  ।,  अभी  तक  हम  यह  आईडिएणष्टी  फाई
 नहीं  कर  पाएं  हैं  कि  हम  यूथ  जिसको  मानकर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हसमें  45  साल  बताया  गया  है  ।

 भ्रो  हरीश  राबत  :  मैं  हस  बात  को  कहने  वाला  अमी  तक  मैं  अपने  आपको  मूतपूर्ष  युवा
 समझ्न  रहा  लेकिन  अब  मैं  अपने  आपको  वंमान  युवा  समझने  लगा  यही  कह  कर  मैं  अपनी
 बात  की  शुरूआत  करना  चाह  रहा  था  कि  मूतपूर्व  युवा  वर्तमान  युवाओं  की  बात  का  समर्थन  करता

 लेकिन  जब  देखा  कि  इसमें  45  वर्ष  की  उम्र  के  लोगों  को  युवाओं  की  परिध्ि  में  रल्ता  गया  है  तो  मैंने

 यहू  बात  नही  कही  ।

 क्री  संफुदीन  चौजरी  :  45  वर्ष  की  उम्र  में  तो  हमारे  देश  में  लोग  मर  बाते

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  56  वर्ष  है  ।

 )

 भरी  हरीश  राबत  :  जिस  प्रकार  से  कई  कम्युनिस्ट  मुल्कों  में  सौमाग्य
 से  कुछ  कम्युनिस्ट

 मुल्कों  के  युवा  आंदोलन  को  नजदीक  से  देखने  का  मौका  मुझे  मिला  वहां  पर  एक  एक्ट  युवाओं  के

 संबंध  में  पास  कर  के  निर्णय  लिया  गया  है  !  युवाओं  की  कल्चरल
 मेंट  आदि  के  बारे  में  उसमें  बताया  जाता  लेकिन  दुर्भाग्य  से  हम  अपने  यहां  आज  मी  यह  निर्णय

 नहीं  ले  पाए  युवाओं  को  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  अलग-अलग  बांट  दिया  गया  कम्युनिस्ट
 मृल्कों  की  राजनीतिक  दिल्या  एक  सोवियत  रूस  आदि  कम्यूनिस्ट  मृस्कों  का  स्वरूप  पूरी  तरह  से

 अलग  उन  मुल्कों  के  अन्दर  उन  लोगों  ने  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  भी  युवकों  को  एक  तरफ

 बांधने  की  चेध्टा  की  उसके  परिणाम  अच्छे  भी  रहे  हैं  और  कुछ  परिणाम  बुरे  भी  हुए  मगर

 हमारा  देक्ष  लोकतांजिक  देश  उसमें  हम  राजनीतिक  दृष्टि  कोण  से  युवकों  को  एक  अगह  बांध  कर
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 नहीं  रख  सकते  ।  हमें  देखना  पड़ेगा  कि  उनके  कोन  कौत  से  कार्यक्रम  हो  सकते  कौन-कौन  से  विषय

 बस्तु  हो  सकते  हूँ  जिनके  विषय  में  हम  युवकों  को  एक  तरफ  लाने  की  चअंध्टा  करें  |  भेरे  मित्र  ने  इस
 संबन्ध  में  कई  बातों  को  आईडेंटोफाई  करने  की  कोशिश  को  है  ।  उन्होंने  सिक्षा  के  सम्बन्ध  में  कहा  कि

 छिक्षा  को  अनिवार्य  किया  जाना  मगर  वे  यहां  पर  इस  बात  को  मल  गये  है  कि  क्षिक्षा  को

 कहां  तक  अनियाय॑  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  सेकेण्डरी  एजूफेहन  तक  हम  शिक्षा  को  अनिवार्य  करेंगे

 तो  उससे  का  भ  चलने  वाला  नहीं  हैँ  ।  सेकण्डरी  एज्यूकेशन  के  बाद  उसके  जीवन  की  घारा  को
 आगे  किस  तरफ  हे  जाना  श्योंकि  उस  समय  भी  वह  युवा  स्टेप  वाई  स्टंप  उसको  कहां  तक
 ले  रहे  जा  हैं  ताकि  जिस  समय  तक  वह  युवा  हैं  उत  समय  तक  रचनात्मक  कार्यों  में  उसे  जोड़
 नक्षनल  |बल्डिग  के  कार्थ  में  उसे  लगा  सके  उसकी  क्षमता  का  भरपूर  उपयोग  कर  हमें  इ  सारे

 पहुलुओं  पर  दृष्टिपात  करना  होगा  ।

 मैं  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  पहले  की  सरकार  ने  इस  विषय  में  एक  पॉलिसी  बनायी  उस
 पॉलिसी  पर  विस्तार  से  चर्चा  मी  हुई  मैं  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  हो  सकता  है  आप  उसमें  कुछ
 इम्प्र  बमेंट  करें  और  समय  के  साथ  यह  सम्मव  हम  इसका  स्वागत  करेंगे  ।  मगर  उसे  अपने
 नीतिक  दर्शन  के  दृष्टिकोण  से  न  देखिएगा  ।  मेरे  मित्र  श्री  हनन  मोल्लाह  ने  अपने  राजनीतिक
 कोण  के  जरिए  देखने  को  चैध्टा  की  ।  उन्होंने  कहा  कि  राष्ट्रीय  मोर्च  की  सरकार  ने  आते  ही  युवकों
 को  बुलाया  ।  लेकिन  उन्होंन  सिलंण्टिड  युवकों  को  बुलाया  ।  उनको  बुलाया  जो  किसी  न  किसी  रूप  में
 राजनीतिक  तरोके  से  उनके  साथ  जुड़े  रहे  |  बहुत  अच्छा  होता  यदि  वे  अलग-अलग  क्षेत्रों  में  काम
 करन  वाले  युवा  प्रतिनिधियों  को  अलग-अलग  राजनीतिक  दक्षंत  के  युवा  प्रतिनिधियों  को

 विश्वविद्यालय  के  अन्दर  ओ  निर्वाचित  प्रतिनिधिगण  हैं  उनको  प्रामीण  क्षेत्रों  र

 ज्यादातर  लोगों  को  एक  राजनीतिक  दर्शन  विह्येष  से  या  दृष्टिकोण  विशेष  से  सोचने  वाले  को

 बुलाते  ।  भाप  ऐसे  युवा  पॉलिसी  फ्रम  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  उसके  विषय  में  हमेशा  सन्देह  बना

 रहेगा  |  मैं  सम्भता  हूं  कि  इससे  पहले  ज्यादा  स्वस्थ  तरीके  स ेकोशिश  की  गयी  इस  बात  की
 कोदिएा  की  गयी  है  कि  सारे  युवकों  को  एक  मंच  पर  क्योंकि  उस  समय  नॉ+-कांग्र  स
 कु  दृष्टिकोण  को  देख  कर  नहीं  किया  गया  उस  समय  अलग-अलग  प्रकार  के  सगठनों  जंसे
 नेहरू  युवा  केन्द्र  है  दूसरे  इसी  प्रकार  के  सरकारी  और  गैर-सरकारी  संगठन  खेल  संगठन  इन
 सारें  लोगों  को  इसमें  जोड़ने  की  चेष्टा  की  गयी  |

 मैं  माननीय  मत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  अच्छा  हो  अगर  हम  आईडंटीफाई  करें
 कि  इस  समय  से  इस  समय  तक  हम  को  युवा  समझते  हैं  जिस  समय  तक  वह  अपने  परिवार
 के  ऊपर  निर्भर  है  उसकी  निर्मरता  को  परिवार  के  ऊपर  कम  करने  थी  या  समाप्त  करन  की  चेष्टा

 राष्ट्र  उसके  मार  को  ग्रहण  करेगा  ।  हम  देश्वें  कि  उसकी  प्रतिमा  किस  ओर  यदि  उत्तको
 प्रतिमा  लेल  की  ओर  है  तो  उसको  अच्छा  खिलाड़ी  बनाया  जा  सकता  उसके  लिए  देश  को  कोशिश

 करनी  चाहिए  |  इसी  सदन  में  एक  से  अधिक  वार  लोगों  ने  सुझाव  दिए  हैं  कि  खेल  की  दिक्षा  में

 जिनकी  प्रतिभा  है  उनको  बचपन  से  ही  आईडेटीफाई  करना  चाहिए  और  उनको  नस  करने  की  कोशिश

 करनी  बदि  उसकी  प्रतिमा  नोकरी  की  तरफ  हैं  तो  हम  उसे  और  अधिक  पढ़ा  कर  एक  ऐसे
 व्यक्ति  के  रूप  में  ढाल  सकते  ८  जो  आने  वाले  दिनों  में  हमारी  सरकारी  मशीनरी  का  अंग  बने  ।  यदि +  के  के  कि
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 उसकी  प्रतिभा  सांग्कृतिक  कार्यक्रमों  की  ओर  है  तो  हम  उसे  उप्ती  दिशा  मेँ  जोड़  सकते  यदि

 वोकंशनल  आस्पैक्ट  की  तरफ  अधिक  घ्वान  देते  हैं  तो  हम  उन्हें  उसी  दिशा  में  ट्रेनिंग  शिक्षा

 देकर  आगे  बढ़ाने  का  काम  कर  सकते  मगर  ये  सारी  चीजें  तब  तक  सम्मव  नहीं  हैं  जब  ब्रक

 सरकार  का  सक्रिय  सहयोग  नहीं  होगा  ।

 मैंत  शुरू  में  कहा  कि  हमत  टुकड़े-टकड़े  में  इसको  लिया  हूँ  जैसे  हमारे  सामने  बेरोजगारी

 का  सवाल  आया  तो  हमने  कहा  कि  युवाओं  के  लिए  हम  अमुक-अमुक  कायेक्रमों  को  लागू  कर  रहे
 चाहे  रोजगार  गारण्टी  प्रोग्राम  के  तहत  हो  या  अन्य  रोजगार  कायंक्रमों  के  तहुत  हो  या  विभिन्न  प्रकार

 के  कार्यक्रमों  के  तहत  युवाओं  का  जोड़ने  का  काम  करने  को  बात  आई  लेकिन  इन  चीछों  का
 समग्र  प्रभाव  हो  सकता  था  वह  उतना  नहीं  हो  बहू  तभी  हो  पायेगा  जब  इस  जिम्मेदारी  कौ

 उसकेक्ध  रिवार  के  ऊपर  न  डालकर  हम  सरकार  के  ऊपर  डालने  की  कोषशिश  हम  देख  रहे  हैं
 कि  अधिकांश  युवा  प्रतिमाएं  इसलिए  कुष्ठित  हो  दांतों  हैं  fe  उतकी  आर्थिक  स्थिति  इतनी  मणकूछ
 नहीं  है और  उनको  कोई  सपोर्ट  नहीं  मिल  पाती  वह  आगे  बढ़नाबाहते  हूँ  तो  माहौल  नहीं  मिल
 पाता  है  इसलिए  वहू  माहौल  बनाने  का  काम  सरकार  कर  सकती  समाज  कर  सकता  हूँ  ।  यहां  पर

 कहा  गया  कि  हम  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  के  रूप  में  ला  रहे  हैं  ।  वहुत  अच्छी  बात

 हैं  ज्ब  लेकर  आयेंगे  हम  सव  लोग  उसका  समथंन  करेंगे  ।  लेकिन  केवल  यह  कहना  कि  हम  काम  के
 अधिकार  को  मोलिक  अधिकार  बना  देंगे  इसमे  काम  नहीं  क्योंकि  बहुत  से  मौलिक  अधिकार

 हमें  मिले  हँ  ।  लेकिन  वह  केवल  संविधान  में  लिख  देने  से  ही  लोगों  का  भविष्य  सुनिविचत  नहीं  हो
 जाता  |  यदि  मविष्य  सुनिश्चित  करना  है  तो  उसके  साथ  एक  थ्यापक  कार्यक्रम  भी  होना  चाहिए  और

 cma  कर्लाफ  की  बात  यह  हैँ  कि  जितने  भी  लोग  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  का  समर्थन  कर  रहे  है  बह
 कोई  एसा  व्यापक  कार्यक्रम  नहीं  जोड़  पाये  हें  जिसके  जरिये  उनको  काम  मिल  जाये  या  उसके  अवसर

 झुल  पायें  ।  इससे  और  ज्यादा  निराशा  बढ़ेगी  |  हो  सकता  है  कुछ  ऐसे  युवक  हों  जिनके  पास  कुछ
 शकत  हो  और  वे  सुप्रीम  कोर्ट  को  आध्य  कर  सर्क  कि  सरकार  के  द्वारा  काम  मिलना  लेकिन
 अन्ततोगत्वा  जो  साधारण  व्यक्ति  गांव  का  व्यक्त  हें  उसके  हाथ  में  निराशा  ही  हाथ  आने  वाली
 है  ।  अमी  तक  जिन्होंने  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  है  उन्होंने  यहे  कह  दिया  होता  कि  हम  इसके
 बेरोजगारी  भत्ता  देने  की  व्यवस्था  करेंगे  जिनको  काम  नहीं  दे  पार्येगे  तो  बात  समझ  में  आती  ।  जिन
 लोगों  को  आधा  काग  मिला  हुआ  कई  लोगों  को  बहुत  कम  काम  मिला  हुआ  है  उनको  पूरा  काम
 मिल  क्योंकि  मैं  ऐसे  नोजवानों  को  जानता  हूं  जो  प्राईवेट  फर्म  में  काम  कर  रहे  हैं  या  जिनके  पास
 रोजगार  की  पूर्ण  व्यवस्था  नहीं  है  और  तीन-चार  महीने  काम  करते  हैं  उसके  बाद  उनको  मिकाल
 दिया  जाता  है  और  वे  सड़कों  पर  टहलते  रहते  हैं  और  उनका  जीवन  समाप्त  हो  जाता  उसके  बारे
 में  मी  सोक्तह्वोती  अगर  है  तो  बहुत  अच्छी  बात  यदि  नहीं  है  तो सरकार  को  इस  दिशा
 में  सोचना  चाहिए  और  इसके  लिए  व्यापक  प्रथन्ध  करना  केवल  काम  के  अधिकार  को  मौलिक
 अधिकारों  में  शामिल  करके  प्रोपेगण्डा  करके  सरकार  कुछ  नहीं  देन  बाली  निराक्षा  के  ।  यदि
 निराशा  न  देकर  वास्तव  में  कुछ  करना  चाहते  हैं  तो  उसके  साथ  व्यापक  कार्यक्रम  और  उसको  समन
 देन  के  लिए  बराजगारी  मत्ता  मौर  जिनको  आधा  काम  मिला  है  उनके  लिए  कानूनस  कोई  प्रावधान  करना

 मैं  एक  बात  को  तरफ  और  ध्यान  आह्ृष्द  करता  भाहूंगा  ।  जो  लोग  कालेज  और  स्कूल  में
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 पढ़ने  वाले  हैं  उनके  लिए  को  अनिवार्य  कर  सकते  हैं  तो  बहुत  अच्छा  इससे

 ब्यक्षित  मे  एक  अनुशासित  जीवन  जीने  को  भावना  पैदा  होती  जब  हम  लोग  पढ़ते  थे  तो  हम  भोग

 इसके  अन्तर्गत  अनुशासित  तरीके  से  काम  करने  के  आदी  हो  गये  ।  लेकिन  यह  अनिवायं  नहीं  होने  के

 कारण  कुछ  सस््थानों  में  ठो  लागू  है  और  कुछ  में  नहीं  इस  पर  बहुत  ज्यादा  सच  आने  को

 सम्मावना  नहीं  है  इसलिए  सी  को  जूनियर  स्तर  से  ही  जिसमें  विद्यार्थी  छठी  कक्षा  में  जाता

 वहां  से  लेकर  के  डिश्री  कलासेज  तक  अनिवाये  कर  देना  उसमें  हमको  कितना  ही  ख्थ  करना

 पड़े  उसकी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  इसके  अतिरिक्त  एन०  एस०  एस०  ने  बहुत  अच्छा  कार्यक्रम  किया
 इसमें  बहुत  काम  भी  हुआ  है  लेकिन  विश्वविद्यालयों  के  पास  और  डिग्री  कालेजों  के  पास  फण्ड  की

 कमी  है  |  मैं  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  फण्ड  इस  दिशा  में  जाना  इसके  अलावा  जो  यूथ
 एक्सचेंज  का  कार्यक्रम  उसमें  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  नौजवान  भेजे  जाते  हैं  वे  एक  दूमरे  से

 मिक्सअप  होते  हैं  ।  दतसे  नेशनल  इन्टीग्रंशन  बढ़ती  एक  तरफ  से  रचनात्मक  कार्यक्रम

 होते  तो  अच्छा  होगा  यदि  जगह-जगह  नेहरू  क्लब  बनाये  मैंने  अपने  निवर्चिन  में

 इन  क्लबों  को  कार्य  करते  देखा  जिसके  मी  दिमाग  की  उपज  उसको  मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।

 ऐसे  क्लबों  को  मदद  बाहिये  और  उनको  सपोर्ट  का  सामान  दिया  जाये  ।  इम  तरह  से  उनकी
 अच्छी  मदद  हो  जायेगी  ।  साथ  ही  जवाहर  रोजगार  योजना  या  दूसरी  इस  प्रकार  की  योजनाओं  में

 युवकों  को  जोड़  देना  चाहिये  ।  युवा  केन्द्र  के  जो  संगठन  हैं  जिनको  पी०  आर०  डी०  कहते  इसके
 अलग-अलग  राज्यों  में  अलग  नाम  हो  सकते  यदि  इनको  मी  युवकों  के  साथ  जोड़  दिथा  जाये  तो  मैं

 समझता  हूं  कि  सोलिड  काम  हो  सकता  हैं  ।  इससे  नोजवानों  को  खड़ा  होने  का  मौका  शिलेगा  और

 अपनी  आजीविका  भी  कमा  सकते  हैं|  मैं  इन्ही  शब्दों  के  साथ  युवा  नीति  बनाने  और  एक्ट  के  तहत
 इन  सारे  कार्यक्रमों  को  लाने  के  विषय  में  मोल्माह  साहब  ने  जो  बिल  प्रस्तुत  किया  मैं  उसका  समर्थन

 करता  हूं  |

 श्री  यादबेरा  इस  '  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  आज  जो  बिश  चल  रहा

 इसके  अतिरिबत  हम  लोगों  के  बाकी  बिल  बचे  बड़ी  मेहनत  से  हम  लोगों  ने  बनाये  मेरी
 प्राथंना  है  कि  अगर  किसी  ढंग  से  इनको  लंप्स  न  होने  देਂ  ओर  अगली  बार  फिर  से  इनको  रोल  अप

 कर  दे  तो  हम  सभी  आपके  आमारी  होंगे

 |]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  उन  पर  नियमों  के  अमुसार  ही  कार्यवाही  करेंगे  देखेंगे  कि  हम
 सदस्यों  की  सदस्प्रता  किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  ।

 ]

 भरी  युथराण  :  उपाध्यक्ष  जो  युवा  1990  भाननीय  हस्तान
 मोहल्लाह  ने  प्रस्तुत  किया  है  उसके  लिए  मैंने  इस  विधेयक  को  देखकर  अपना  संशोधन  भी  दिया

 वह  संशोधन  इसलिए  टिया  है  कि  बिल  में  कई  खण्ड  हूँ  और  यह  बहुत  ही  व्यापक  है  तो  इसलिये
 वक  को  3!  1990  तक  उस  पर  राय  जानने  के  लिये  परिच्चन  लित  किया  जाये  और  इसके
 लिये  एक  प्रवर  समिति  बनायी  जाये  जिसमें  स्व  श्री  सुखदेव  तुलसीमुद्दीन  हुक्मदेव
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 शिवनारायण  यादव  जो  अगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  अंतिम  विन
 +  हक  अपना  प्रतिवेदन  दे  दें  ।  मैं  आपसे  यह  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  इस  बिल  के  सन्दर्भ  में  जो  दुनिया

 में  जितने  परिवर्तन  चाहे  राजनीतिक  परिवतेन  या  बहुत  बड़ी  क्रान्ति  हुई  इन  तमाम

 परिवरतनों  में  जो  युवा  वर्ग  उसकी  मृमिका  गहुत  महत्वपूर्ण  होती  है  और  उस  परिवतंन  के  बाद  जब
 कुछ  आद्यातीत  फल  नही  मिलता  तो  एक  प्रतिक्रिया  होती  निराशा  होती  है  और  फिर  वह  पलटता
 रहती  है  रचनात्मक  एक  विचार  और  काय॑  के  वजाय  फिर  उसका  दिमाग  विष्यंस  में  लग  जाता  है  तो
 न  केवल  हम  इसके  लिये  न  सत्ता  को  दोष  देना  चाहते  चाहे  वह  सत्तारूढ़  जनता  दल  का  राईट  =z
 वर्क  का  बिल  हम  समझते  हैं  कि  अगर  ईमानदारी  से  अगर  कानून  बनाया  गया  तो  उसको  अमली
 जामा  पहनाया  जाय  तो  बहुत  से  काम  इससे  हल  किये  जा  राकते  हैं  ।

 दर

 इतना  ही  मही  है  कि  सरकार  केवल  इस  काम  को  कर  दे  लेकिन  समाज  के  ऊपर  यह  बहुत
 बड़ी  बहुत  बड़ा  दायित्व  आप  जानते  हैं  कि  सारे  देश  का  युवा  वर्ग  हरावल्षोरी  के
 कारण  बेहद  परेशान  शायद  ही  कोई  प्रान्त  आपको  जहां  शराबबन्दी  की  गई  जहाँ  पहले

 वहां  भी  उठने  लगी  आपको  याद  आप  भी  उस  समय  इस  सदन  में  अब  |977  मैं
 मुरारजी  भाई  इस  देश  के  प्रधानमन्त्री  उस  समय  उन्होंने  पूरे  देश  में  शराबबन्दी  करने  का  निदचचय
 किया  और  उसे  पूरी  तरह  ए्जीक्यूट  करने  का  प्रयस्त  भी  किया  |  जब  हम  लोग  अपने  इलाकों  में
 जाते  थे  तो  देखते  थे  कि  इसकी  वजह  से  युवा  वर्ग  मारी  निराष्  उनमें  आक्रौद्य  की  भावना  है  ।

 कहीं  किसी  के  पास  काम  नहीं  था  |  गरीब  आदमी  कभी  उन्हें  मजदूरी  मिल  जाती  कमी  नहीं
 मिलती  उन्हें  एज्केशन  करन  की  या  साधनों  से  लेस  करने  को  कोई  व्यवस्था  नहीं  थी  |  वे  वाराब
 पीते  थे  और  देहातों  में  ही  शराब  पीते  रहते  थे  |  इसके  बाद  अपने  कामों  में  लिप्त  हो  जाते  थे  ।  यदि
 आप  देशें  तो  हमारी  अनेक  बुराइयों  की  जड़  यह  शराब  ही  है  और  मैं  इस  गवनमैंट  को  भी  कहना
 चाहता  हूं  कि  यह  बिल  बहुत  उपयुक्त  समय  पर  लाया  गया  दूरी  चीजों  की  कीमतें  तो  अवश्य

 बढ़  गई  हैं  लेकिन  शराब  की  कोमत  में  कहीं  कोई  वद्धि  नहीं  ्ाराब  पर  कहीं  टै4सेशन  नहीं  शिया
 गया  ।  यदि  केन्द्र  में  कोई  ऐसी  सरकार  होती  जिसके  दिमाग  में  वाकई  गांवों  के  प्रति  लगाव  होता  तो

 अहिंसात्मक  सामाजिक  परिवर्तन  या  व्यवस्था  में  परिवर्तन  की  कोई  कल्पना  होती  और  ऐसे
 कामों  को  करने  का  प्रयास  करती  ।  लेकिन  इस  दिल्ला  से  कुछ  नहीं  हुआ  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  देश  की
 प्रगति  में  युवाओं  की  भागीदारी  तभी  हो  सकती  है  जब  पूरे  समाज  की  श्यवस्था  में  परिवर्तन  लाया

 जाये  और  युवा  को  साथ  लेकर  चला  जाये  |  छिक्षा  से  मी  युवा  का  बहुत  बड़ा  सारोकार  इसलिये
 उद्योग  और  दूसरे  तमाम  धन्धों  या  साधनों  से  हमारा  युवा  वर्ग  जुड़ा  हुआ  है

 परन्तु  उगका  स्वामित्थ  कितना  है  इन  चीजों  इस  ओर  किसी  का  ध्यान  नहीं  जाता  ।  आज  सत्ता
 या  सम्पत्ति  केन्द्रित  मुट्ठी  भर  लोगों  के  हाथ  में  सिमट  कर  रह  गई  आप  देखें  कि  हमारे  यहां
 12-12  वर्षों  से  प्राम  पंचायतों  के  चुनाव  नहीं  हुए  हैं  और  जो  लोग  पत्चायतों  को  चलाते  उनके

 विरुद्ध  समाज  में  विद्रोह  की  भावना  आज  जनता  दल  की  सरकार  यदि  सन्ता  में  आयी  है  तो  उसमें

 हमारे  युवा  वर्ग  का  सबसे  बड़ा  सहयोग  उन्हीं  लोगों  ने  विद्रोह  करके  इश्चर  बैठने  वाले  लोगों  को

 सत्ता  में  ला  बैठाया  ।  इसलिये  माननीय  सदस्या  श्री  मोल्लाह  जो  बिल  लाये  निःस्संदेह  उसमे  हमारे
 लिंयें  आई-ओपसनर  का  काम  किया  है  यह  आवव्यक  है  कि  इस  विषय  पर  विशार  विभज्ञ  ते  ।  हमें  न
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 6  1912  युवा  क्थिन्रक
 आशा  अााअभाअअअअइइइइअइइअअइअअअअअअइअअअअाअअअाअअाअअअअाााअााअर भरा  भभभभभएएएएसघनछछछछछाआआआखआखआखआखआख खा  आओ

 केवल  राइट  ट्  वर्क  को  पास  करना  है  बल्कि  समाज  में  जो  बुराई  उन  बुराइयों  के  लिए  जो  हमारी

 सामाजिक  व्यवस्था  जिम्मेदार  उसे  मी  बदलना  यह  काम  केवल  सरकार  के  भरोसे  नहीं  बल्कि

 समाज  और  सरकार  दोनों  को  समी  राजनंतिक  दलों  का  सहयोग  लेकर  करना  भाहे

 हम  इधर  बेठने  वाले  हों  या  उधर  बेहने  वाले  हों  ।  हम  जोग  कमेटियों  में  मी  बेठते  विभिन्न  विषयों

 पर  विचार  विमर्श  करते  गांधरों  में  मी  जाते  हमारी  जिम्मेदारी  है  कि  गांवों  में  जो  युवा  हूँ

 उन्हें  प्रौपरली  एज्केशन  मिलनी  चाहिए  समाज के  देश  के  प्रति  उनके  दृष्टिकोण  में  परिवर्तम

 उनके  लिये  मंघर्ष  करें  ।  उनके  लिये  कुछ  मी  करना  पड़े  तो  आगे  आकर  उनका  मार्गदर्शन  करना

 शाहिये  ।  अमी  चर्चा  हो  रही  मैं  उसमें  ज्यादा  विस्तार  में  जाना  नहीं  चाहता  लेकिन  हमारे  एक
 मानमीय  सदस्य  श्री  हरीश  रावत  ने  उसकी  चर्चा  की  ।  उन्होंने  नेहरू  युवा  क्लबों  का  जिक्र

 हम  लोग  जब  जब  भी  गांवों  में  जाते  तो  हमने  कई  गांवों  में  नहर  युवा  क्लबों  को  देखा  ।  अभी

 चुनाव  के  मौके  पर  भी  गये  |  मुझे  अनेक  लोगों  ने  उनकी  एक्टिविटीज  के  बारे  में  बताया  ।  मैंने  उमसे

 पूछा  कि  रनमें  क्या  होता  लोग  क्या  काम  करते  हैं  तो  मुझे  बताया  गया  कि  इनका  इस्तेमाल  किसी

 खास  ध्यग्ति  के  लिये  होता  क्लब  के  लिये  बल्कि  के  लिये  होता  है  ,  पूरे  क्षेत्र  में

 जहां-जहां  ये  बलब  बने  उनमें  ऑफिसर  तो  होता  ही  इस्टब्लिशमेंट  पर  भी  काफी  खर्च  आता

 है  परन्तु  युबाओं  के  नजरिये  युवाओं  के  दृष्टिकोण  ये  क्लब  उन्हें  शिक्षित  करन  का

 युवाओं  को  समाज  में  आदमी  बनाने  का  काम  कुछ  नहीं  इस  दिद्या  में  कुछ  नहीं  किया  गया  ।

 यही  किया  गया  है  किसी  दल  का  झण्डा  उसके  कन्धों  पर  रखो  और  प्रचार  करो  ।  अगर  सत्ता  में  आ

 तो  बूथ  केपचरिंग  करो  ।  इस  तरह  से  जो  युवा  का  विकास  चाहते  व ेविकास  न  इस

 काम  को  कर  तो  केवल  इतने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  हस  पर  हम  सभी  लोगों  को  विचार

 करना  पहुँंगा  ।  माननीय  सदस्य  ने  अपने  बिल  में  कई  खण्ड  दिए  और  कई  श्रण्डों  के  बारे  में  इन्होंने
 अपने  विचार  व्यक्त  किये  मैं  चाहता  हैँ  कि  एक  प्रथर  समिति  गठित  इस  बिल  को  उसे

 सोंपा  जाए  और  अन-मत  जानने  के  लिये  भी  इसे  प्रचारित  किया  जाये  ।

 श्री  राधा  भोहन  सिह  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूं  और  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  बात  की  भर  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  पिछले  21  1990  के  दिन  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  और  श्रम  मंत्री  जी  की  उपस्थिति  में

 राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  में  क्षामिल  जो  राजनीतिक  दल  उनके  जितने  युवा  संगठन  उनके
 प्रतिनिधियों  के  साथ  बैठकर  एक  युवा-सम्मेसन  के  अंदर  जिन  भावनाओं  का  इजहार  प्रधानमंत्री  जी
 ने  किया  मैं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  हमारे  मित्र  ने  उन्हीं  भावनाओं  को  शामिल
 करने  की  कोक्षिश  को  अपने  देश  के  अंदर  युव्राओं  के  लिये  एक  व्यापक  नीति  की  आवएयकता  है  ।

 यह  इस  बात  से  भी  प्रकट  होता  है  कि  युवा  मंत्राशय  तो  सेकित  युवाओं  के  लिए  कोई  कामून  नहीं
 पिछले  43  बर्चों  के  अ  दर  हिस्दुस्तान  के  तौशयानों  की  जो  स्थिति  रही  वह  हमारे  सामने

 हें  दे  दिन  याद  अब  ढ़ेझ  गुसाम  जिए  कमश  इंस  देश  के  देस  के  महापुरुदों  के  भादर्श
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 सदस्य  द्वारा  स्थाम  पत्र  26  अप्र  1990
 रममअममममम-++_मन  -  —  मना

 से  प्रेरित  होकर  देश  और  विदेश  अपने  देश  का  भष्डा  ऊचा  करते  थे  ।  उदाहरण  के  लिए
 नन््द  ने  अमरीका  के  अंदर  देश  का  मान  लेकिन  आजादी  के  उपाध्यक्ष  आफको

 याद  कुछ  समय  उत्तरी  कोरिया  के  हमारे  ही  कुछ  नौजवानों  ऐसा  व्यवहार
 जिससे  हमारा  प्विर  दाम  से  झुक  जाता  इसलिए  हिम्दुस्तान  मे  युवाओं  के  लिए  व्यापक

 नीति  की  आवश्यकता  है  ।  इस  कारण  मे  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हु  और  युवाओं  की  जो

 समस्या  इसके  लिए  जो  राष्ट्र  की  व्यवस्था  चलाते  युवा  उनकी प्र  रणा  से  ज्यादा  प्रेरित  होते
 तो  जो  राष्ट्र  और  राष्ट्र  की  व्यवस्था  को  चलाते  जो  हमारी  प्रेरणा  के  श्लोत  बे  इसके  लिए

 जिम्मेदार  हूँ  । आज  यदि  देश  के  नोजवान  गुमराह  तो  उसका  कारण  यही  है  कि  उनके  लिए  कोई

 नीति  नहीं  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  अमी  यहां  नेहरू  युवा  केस्ट  की  चर्चा  आई  जिसमें  बताया  गया  कि  इस

 केन्द्रों  की  स्थापना  के  राजनेतिक  होने  की  कल्पना  भी  नहीं  की  गई  लेकिन  हुआ

 चुनावों  के  मौके  पिछली  बार  देखने  को  मिला  कि  हनका  उपयोग  राजनीतिक  तौर  पर  किया

 गया  ।  जबकि  विष्व  नीति  के  आधार  पर  युवा  संगठनों  की  स्थापना  की  गई  लेकिन  चुनावों  के

 राजनीतिक  दल  के  लिये  चुनाव  अभिकर्ता  के  रूप  में  जगह-जगह  इन  समठइनों  के  लोगों  ने  काम

 किया  और  इन  केन्द्रों  पर  आरोप  तो  यहां  तक  है  कि  पिछले  लोकसभा  के  चुनाथों  में  इस  हछंस्था  के

 सबसे  बड़े  पदाधिकारी  ने  किसी  एक  राशनीतिक  दल  और  उतके  नेता  के  लिए  चुनाव  प्रमारी  के  रूप

 में  काम  किया  ।  इसीलिये  मैं  समझता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  के  युवाओं  के  लिये  एक  एक  कामून  की

 आवश्यकता  ताकि  मविध्य  में  हस  प्रकार  से  इन  केन्द्रों  का  दुरुपयोग  न  हो  सके  ।

 उपाध्यक्ष  सदस्य  महोदय  ने  इस  बिधेयक  के  अंदर  जो  कुछ  बातें  कही  वे  सही
 उन्होंने  जंसे  अनपढ़  की  बात  कही  आज  हिन्दुस्तान  में  जितने  अनपढ़  उनमें  एक-तिहाई  नौजबास

 बिलकुल  बेरोजगारों  का  जहां  तक  सवाल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  राधा  मोहन  जब  यह  विधेयक  दुबारा  चर्चा  के  लिए  तब
 जप  कांटीन्यू  करिए  ।  अब  बज  गये  इसलिये  अब  आप  बैठ  जाएं  ।
 5.59-1/2

 सदस्प  द्वारा  त्यागपत्र

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सदन  को  सूबित  करना  है  कि  अध्यक्ष  महोदय  को  बिहार  के  छपरा

 चुनाव  क्षेत्र  स्षे  निर्वाक्ति  संसद  श्री  लालू  प्रसार  बादव  का  26  1990  का  एक  पत्र  आज
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 6  1912  )  सदस्य  द्वारा  त्याग  पत्र

 प्राप्त  हुआ  जिसमें  उन्होंने  लोकसभा  की  अपनी  सदस्यता  से  त्यागरपत्र  दे  दिया  अध्यक्ष  महोदय
 ने  उनके  स्थागपत्र  को  अर्थात  दिनांक  26  1990  से  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 6.00

 तस्पदधातु  लोक  सभा  30  1990/10  1912
 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थापित  हुई

 सम्राट  ओखला  इंडिस्ट्रवल  नई
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